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श्रीमती YT || पारील गवली 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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11111111.11111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111 11 
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तारकित प्र 1 ml सदस्य zy तार अनुक्रमणिका क्रमणिका (11111111 11111111 11111111 11111111) 

अताराकित प्रश्नों 

अतारांकित प्रर कौ सदस्य वार् अनुक्रमणिका [कर्मा प्रक्र (11111.11111111111111111111111111111/1111/11111111/111111/111111/111111111111111111111111111111111111 
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अतारांकित प्रश्नं कौ मत्रालय-वार अनुक्रमणिका. 
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लोक सभा वाद-विवाद 

लोक सभा 

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 2012/16 भाद्रपद्, 1934 (शक) 

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह Tat समवेत हुड! 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हई 

1 
पूर्वहिन 11.01८, बजे 

इस समय श्री गणे सिह, श्री ash देशमुख, श्री आधिश्कर, 
श्री एस. aor, श्री पी. fama ओर कुछ अन्य माननीय 
सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड ही गये 

...( व्यवधान, 

प्रश्नों के लिखित उत्तर 

( हिन्दी) 

बच्चों ओर महिलाओं का गायब होना 

+385. श्री पशुपति नाथ सिंहः 
श्रीमती इग्रड dace: 

क्या म्रहिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या usta बालक अधिकार संरक्षण आयोग/राष्टरीय 

महिला आयोग ने हाल ही में बाल सुधार Jel) आश्रय गृहों से 
बच्चों ओर महिलाओं के रहस्यमय तरीके से गायब होने कौ 

घरनाओं की ओर ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी alr क्या है ओर गत तीन वर्षो 
में प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्षं के दौरान इस way में संबंधित 
एजेन्सियों द्वार कितने छापे मारे गए है; 

(ग) क्या इन गृहों से बच्चों ओर महिलाओं के इस प्रकार 

रहस्यमय तरीके से गायब होने के कारणों का पता लगाया गया 

हे; 

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङः) सरकार द्वार देश मे बाल सुधार गृहों^आश्रय गृहाँ में 

रह बच्चों तथा महिलाओं के अधिकारियों के संरक्षण, Tags तथा 

सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए है/(उठाए जा रहे हैँ? 

महिला ओर ae तिकास मंत्रालय की राज्यं मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार 

संरक्षण आयोग को विगत हाल के दौरान बाल गृहो/आश्रय गृहो 
से कथिक रुप से गुमशुदा बच्चों के चार मामले प्राप्त हुए है। 

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने वर्षं 2009 ओर 2010 

मे गुमशुदा बच्चों कौ एक-एक शिकायत प्राप्त कौ ओर 2012 4 
दो शिकायतें प्राप्त कौ Zz! 

राष्टरीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने गुड न्यूज बाल गृह 

राम सागर चौक, पारालखेमुंडी, ओडिशा से पांच geal के गुम 
होने कौ शिकायत 5.03.2010 को प्राप्त कौ। इस मामले को दिनांक 

03.05.2010 को राज्य सरकार के साथ उठाया गया, जिन्होने बताया 
कि गुमशुदा बच्चों का समाचार सच नहीं है। 

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को 08.01.2010 को 

अवन्तिका, रोहिणी, नई दिल्ली में आशा किरण बाल गृह से दो 

बच्चों के गुम होने के संबंध में एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई 

ett निदेशक८समाज कल्याण), Teta राजधानी क्षेत्र, दिल्ली कौ 
सरकार से दिनांक 09.03.2010 को राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग 

द्वारा इस मामले मे जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच रिपोर से पता 

चला है कि दिनांक 11.08.2009 ओर 15.09.2009 को उक्त गृह 
से दो मानसिक रुप से अक्षम च्चे भागे थे। 

बाल कुज आश्रय गृह, veel, यमुना नगर, हर्यिणा से 

दिनांक 30.05.2012 को बालिका के गुम होने संबंधी 04.06.2012 

को रादम्स ओंफ इण्डिया मेँ प्रकाशित समाचार के मद पर राष्ट्रीय 

बालक अधिकार सरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय बालक 

अधिकार सरक्षण आयोग द्वारा दिनांक 04.06.2012 को यह मामला 

हरियाणा सरकार के साथ उठाया गया, उन्होंने सूचित किया कि 
गुमशुदा बालिका को 07.07.2012 को फरीदाबाद A पाया गया ओर 

उसे उसके माता-पिता को ala दिया गया। 

एस.ओ.-एस. farsa विलेज, राजपुरा, पटियाला जिले से चार 

बच्चों कौ गुमशुदी संबधी शिकायत राष्ट्रीय मानक अधिकार संरक्षण 

आयोग को दिनांक 18.07.2012 को प्राप्त हुई, जो भरिण्डा मे पाए 
गए्। way बालक सरक्षण आयोग ने दिनांक 23.07.2012 को 

उपायुक्त, पटियाला तथा अपर उपायुक्त से इस मामले A 31.08. 

2012 को रिपोर्ट मांगी। 

गुमशुदा बच्चों ओर महिलाओं के आंकडुं wets महिला 

आयोग नहीं रखता हेै।
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(ग) ओर (घ) बच्चो का मनोवैन्ञानिक परामर्शं सहित 
अवसंरचना, कार्मिक, चिकित्सा सुविधाएं सेवाओं की कमी के संदर्भ 

मे पद्धतिपरक कमियों को एन.सी.पी.सी.आर. ओर जिला प्राधिकारियों 

दवारा दिल्ली ओर हरियाणा के मामलों में निर्दिष्ट किया गया है। 

(ङ) किशोर न्याय (बालकों की tata ओर संरक्षण) 
अधिनियम, 2000 कौ धारा 24८3) में गृहं मे बच्चों के लिए प्रदान 

al जाने वाली सेवाओं हेतु देखरेख के न्युनतम मानक माने लागू 

करने के आशय से देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाने 
के उपबंध zl 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी yet मे बच्चों को 

Fata tate प्राप्त हो ओर उनके साथ दुर्व्यवहार तथा उनकी 
उपेक्षा न हो, महिला एवं विकास मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम 

के अंतर्गत सभी बाल tate संस्थाओं कौ पहचान करने ओर उन्हें 
पंजीकृत करने के साथ ही साथ wel उपलब्ध नहीं है, वहां 
कार्यशील निरीक्षण समितियों का गठन करने हेतु समय-समय पर् 
राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहता आ रहा है। सरकार 

समेकित बालक अधिकार संरक्षण SAM नामक एक ala प्रायोजित 

स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के 
साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल years गृहं 
सहित Jel को स्थापना एवं रखरखाव के लिए राज्य सरकारो/संघ 

राज्स WIR को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती 21 

सरकोर आश्रय गृह पर महिलाओं के लिए स्वाधार ओर 
 अल्पावास गृह नामक दो स्कीम चला रही है। अवैध व्यापार से 

पीडित महिलाओं ओर बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए 

उज्वला नामक एक व्यापक स्कीम भी है। इस स्कीम के अंतर्गत 

अतिःवासियों के लिए भोजन, आश्रय ओर te गृहो में महिलाओं 
ओर बच्चों के लिए परामर्शं, उपाचारात्मक तथा कानूनी सहायता 
दी जाती है, जो te उपायों के जरुरतमंद 21 एेसी महिलाओं को 
आर्थिक पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 

{ अनुकाद्] 

नेदानिक परीक्षणों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 

मुआवजा दिया जाना 

*386 श्री मधु गौड यास्खीः 
श्री गजानन ध. बाबरः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
भेषज कंपनियों द्वारा देश में नैदानिक परीक्षणों के दौरान चोट लगने 
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यामूत्युहो जाने पर मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गर्ह 

है ओर मुआवजे की धनराशि का आकलन करने के लिए किन 

मानदंडों को अपनाया गया है; 

(ख) केन्द्रीय ओषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा नैदानिक 

परीक्षणों मेँ भाग लेने वाले व्यक्तियों को नैदानिक परीक्षणों के दौरान 
चोट लगने या मृत्यु हो जाने के मामले में दिए जाने वाले मुआवजे 

की धनराशि संबंधी प्रारूप दिशा-निर्देशों मे किए गए प्रावधानों का 

व्यौ क्या है; 

(ग) क्या विभिन्न पक्षों ने इन प्रारूप दिशा- निर्देशों का विरोध 

किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा उनकी चिंताओं के समाधान, व्यक्ति कौ 

आयु, रोग की गंभीरता पर विचार किए जिना ओर नैदानिक परीक्षणं 
म भाग लेने वाले व्यक्तियों कौ अल्पवेधि शारीरिक क्षति के लिए 

समान मुआवजा सूत्र सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए 

है/उठाए जाने कां प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) नई ओषधि के नैदानिक परीक्षण ओषध एवं 

प्रसाधन नियमावली कौ अनुसूची (वाई) ओर नियम 122 डीए, 
122ई के तहत विनियमित होते है। अनुसूची ag at अनिवार्य wd 
है कि नैदानिक परीक्षण का संचालन केन्द्रीय ओषध मानक नियंत्रण 
संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी गुड क्लीनिकल Bea (जीसीपी) 
दिशानिर्दंशो के अनुसार किए जाए। फिलहाल, ओषध एवं प्रसाधन 
नियमावली के अतिर्गत परीक्षणाधीन व्यक्ति को नैदानिक परीक्षण में 

चोर लगने पर अथवा मृत्यु होने पर वित्तीय मुआवजे के भुगतान 

की आवश्यकता या Asa कौ रकम के आकलन के लिए 

अपनाए जाने वाले Wael का उल्लेख करने का कोई प्रावधान 

नहीं है। तथापि, परीक्षणाधीन व्यक्तियों को नैदानिक परीक्षणं में 
उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप शारीरिक चोट लगने पर नैदानिक 

परीक्षणं के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस (जीसीपी) दिशानिर्देश के 
पैरा 2.4.7 4 यह प्रावधाम है कि वे किसी भी अस्थायी अथवा 
अन्य सहायता पाने के हकदार हैँ aed कि इसमे नीतिपरक समिति 

की पुष्टि आवश्यक है। मृत्यु होने पर उनके आश्रित मुआवजे के 
हकदार FI 

परीक्षण में होने वाली मौतों के मामले मेँ कम्पनी^प्रयोजक द्वारा 
वर्षं 2010 से पहले दिए गए वित्तीय मुआवजे का व्यौरा अभी 
उपलब्ध नहीं है तथापि, वर्ष 2010 व 2011 मेँ भुगतान किए गए 
मुआवजे का ahr संलग्न विवरण 1 आर 7 में दिया गया है। चालू
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वर्षं में अब तक परीक्षण मेँ होने वाली मोतों के एसे मामलों मे 
मुआवजे का भुगतान आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद किया 

जाएगां 

उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये भुगतान कम्पनियों द्वारा संबधित 

नीतिपरक समिति की सिफारिशों, व्यक्ति की आयु, रोग की 

गंभीरता, वार्षिकं आय इत्यादि। 

(ख) नैदानिक परीक्षणं से संबंधित चोट अथवा atl के 

मामले मे भुगतान किए जाने वाले वित्तीय मुआवजे की मात्रा के 

निर्धारण के लिए प्रारूप दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया गया हे 

ओर जनता की राय को जानने के लिए इसे दिनांक 3.8.2012 को 

सीडीएससीओ कौ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया हेै। प्रारूप 

दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे कौ मात्रा निम्नलिखित आधार पर 

प्रस्तावित हैः | 

1. आयु 

2. आय 

3. परीक्षण में भाग लेने के समय परीक्षणाधीन व्यक्ति 

जिस रोग से पीडितं था उसकी गंभीरता ओर कठिनाई। 

4. चोट लगने पर विकलांगता का प्रतिशत 

(ग) से (ङ) इस प्रारूप दिशानिर्देशों पर विभिन पात्रं से 

सुञ्चाव/टिप्पणियां प्राप्त कौ गई है! सरकार अपेक्षा करती है कि 
परीक्षणाधीन व्यक्तियों के अधिकारो ओर कुशल क्षेम को ध्यान मेँ 

रखते हुए शीघ्र ही इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिए जाए। 

विवरण I 

वर्ष 2010 में नैदानिक परीक्षण से होने वाली मौत के 
मामले मँ भुगतान किया गया मुआवजा 

क्र.सं प्रायोजक मुआवजा (रुपए) 

1 2 3 

1. मर्क 1.50 000 

2. येथ 1.50 000 

3. क्युंटाइलस 20 00 000 

4. क्युराइलस 3 00.000 

5. लिली 1.08 000 
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1 2 3 

6. लिली 2 00.000 

7. लिली 2 00000 

8. बायर 250,000 

9 FRR 2.50 000 

10. aR 3,50.000 

11. बायर 2.50 000 

12. ARR 2.50.000 

13. एम्जेन 1 50,000 

14. एम्जेन 1.50 000 

15. त्रिस्टल mee 2.50 000 

16. सनोफौ 1,0,00* 

17. सनोफी 150,000 

18. सनोफौ 2.00 000 

19. पीपीडी 10.00.000 

20. We 1 50,000 

21. Wee 2.25 000 

22. Wiest 1 50,000 

श्मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है क्योकि जांचकर्तां ओर उनकी 
रीम कौ पूरी कोशिश के बावजूद यह पता नहीं लगाया जा सका है कि उनके 

कानूनी वारिस कहां है। 

विवरण II 

ay 2011 मे नैदानिक परीक्षण स होने वाली मौत के 
मामले मे भुगतान किया गया मुआवजा 

क्र.सं. Wasa Sarat भुगतान किया गया मुआवजा 

के नाम 

1 2 3 

1 फरेसेनियस रु. 50,000 (अंतरिम राशि के 
रूप मे) 

2. परेसेनियस रु. 50,000 (अतरिम राशि के 
रूप मे) 
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1 2 

3. AISA 1.8 लाख 

4 Weel (ग्रीक अक्षर) 2 लाख 

5 सन फार्मा 3 लाख 

6. सन फार्मा 3 लाख 

7. सन फार्मा 3 लाख 

8. सन फार्मा 3 लाख 

9. वीडा 50,000 

10. सनोफी 1 लाख 

11. आपोथेकरीज 2.16 लाख 

12. सन 3.0 लाख 

13. फाइजर 1.5 लाख 

14. आई्कोन 2.25 लाख 

15. Sse 3 लाख 

16. फाइजर gut द्वारा 5 लाख के मुआवजे 
के भुगतान की सिफारिश पर 

सक्रियता से कारवाई हो रही 

है। 

अनैतिक चिकित्सा व्यवहार 

*387, श्री WOR, आरन Tita: 

sit सुरेश कलमाडीः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा व्यवसाय से जडं लोगों हारा 
ओषधियो/नैदानिक सेवाओं ओर vine के लिए कमीशन लेने, 

चिकित्सा सेवाओं ओर शल्यक्रिया संबंधी उपकरणों की अधिक/अत्यधिक 

कीमत रखने, चिकित्सीय लापरवाही कौ बदती घटनाओं, पैसे लेकर 
लग का पता लगाने की सेवाएं अनावश्यक शल्यचिकित्सा प्रोसीज्सं 

करने, अनावश्यक नैदानिक परीक्षण जैसे अनैतिक व्यावसायिक 
कदाचार कौ ओर ध्यान दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर् 

WS रहा है; 

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

7 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 8 

(ग) देश मे केन्द्र सरकार & अन्य अस्पतालों मे एम्स की 

तर्ज पर feared दवा की दुकानें खोलने सहित सरकार द्वारा इस 

Fay में क्या ठोस सुधारात्मक कदम उठाए गए esa जाने का 

प्रस्ताव है; 

(घ) क्या सरकार का विचार भारत मे चिकित्सा व्यवसाय 

प्रणाली के नियमन तथा निगरानी के लिए नियामक कौ स्थापना 

करने का है क्योकि भारतीय चिकित्सा परिषद सहित वर्तमान 

संविधियां समय की चुनौतियों का सामना करने A सफल रही है, 
ओर 

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी aio क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके 

क्या कारण है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) जी, atl 

(ख) ओर (ग) भारत में cat के व्यावसायिक आचरण 

का विनियमन भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) ओर संबंधित 

राज्य चिकित्सा परिषदो द्वारा किया जाता है। भारतीय चिकित्सा 

परिषद् (व्यावसायिक आरण, शिष्टाचार एवं नैतिक व्यवहार) विनियमन, 

2002 में चिकित्सा संबंधी नैतिक आचार संहिता का उल्लेख किया 

गया है ओर एमसीआई तथा संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को 

आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी siaet को दण्डित 

करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये साविधिक विनियम हैँ 

ओर बाध्यकारी प्रकृति के है, जिनका देश में सभी डोक्टरों दरार 
अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, मेडिकल 

teem के अनैतिक व्यवहार को fafa करने के लिए 

निम्नलिखित वैधानिक उपबंध भी लागू किए गए हैः 

(1) नैदानिक संस्थान (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 

2010 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत, 

नैदानिक संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 

हर एक प्रकार की प्रक्रिया ओर सेवा के लिए केन्द्र 

सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों के 

परामर्शं से निर्धारित दरों के भीतर ही सेवा शुल्क 

Waka ae 

(2) गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्वं नैदानिक विधि (पीसी 
एवं पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 मे लिंग कौ 

पहचान के लिए गभधारण पूर्वं ओर प्रसव पूर्व 

नैदानिक विधियो के उपयोग को प्रतिबंधित ओर 

विनियमित किया गया है तथा उल्लंघन करने वालं 
के खिलाफ दण्डात्मक कारवाई का प्रावधान Zz



9 प्रश्नो के 

(3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मे भी मेडिकल Hae 
द्वार कौ गई चिकित्सा संबंधी लापरवाही को शामिल 

किया गया है इसलिए अधिनियम, के तहत 

जिला/राज्य,राष्टरीय उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में 

डोंक्टरों की लापरवाही से संबंधित शिकायतें दर्ज कौ 

जा सकती है। 

(4) ओषध निर्माण विभाग “ भेषज विपणन पद्धतियों के 

लिए समान आचार संहिता” को अंतिम रूपदे रहा 

हे जिसका उद्देश्य ओषध कांनियों द्वारा steed को 
प्रोमोशनल व्यय का भुगतान कर विपणन aa में 

अनैतिक व्यवहार पद्धतियों को नियंत्रित करना है। 

जहां तक सस्ती दवाइयों की दुकानें खोलने का सवाल है, 
ओषध निर्माण विभाग ने सभी को विशेषतः गरीब ओर चिकित्सा 
सुविधा से वंचित लोगों को जन ओषध vent के जरिए सस्ती 
गुणवत्तापरकं अनब्रान्डेड जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 
"जन ओषध अभियान' शुरू किया है। सरकार का जन स्वास्थ्य 
सुविधाओं में अत्यावश्यक दवाहयों कौ निःशुल्क आपूर्ति करने का 

भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दवाइयों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय 

को कम करके सस्ती स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। इस प्रयास 
से staal के युक्तिसंगत उपयोग को aera मिलेगा ओर जनावश्यक, 

अवैज्ञानिक तथा खतरनाक ओषधों के उपयोग में कमी आएगी। 

(घ) ओर (ङ) मौजूदा विनियामक oe को मजबूत बनाने 
तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जन शक्ति कौ आपूर्ति को बढाने के 
लिए केन्द्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा ओर संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञानों 

के लिए समग्र विनियामक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

मानव संसाधन आयोग (एनसीएचआरएच) गदित करने का प्रस्ताव 

किया है। एनसीएचरएच विधेयकं दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को 
पहले ही राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा चुका ti राज्य सभाने 
उस विधेयक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित 

स्थायी संसदीय समिति के पास जांच के लिए् भेज दिया है। 

प्रधान मत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम 

+388. श्री अनन्त वेकटरामी test: क्या Wan, लघु ओर 
मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या प्रधान मंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम मे gen 
उद्यमो कौ स्थापना करने की परिकल्पना की गई 2; 

(ख) यदि a, तो गत तीन वर्षो ओर चालू at के दौरान 

इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार तथा वेर्ष-वार कितने आवेदन 

प्राप्त हुए हैः; 
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(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने आवेदन स्वीकृत 
किए गए तथा कितने आवेदन लम्बित हैँ एवं कितनी धनराशि 

संवितरित की गई/लंबित है; 

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अतिर्गत ऋण लेने सहित 

सूक्ष्म उद्यमियों के समक्ष आ रही कदठिनाइयों कौ ओर ध्यान दिया 

है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ela क्या रै ओर इस संबंध में 

क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है? 

en, लघु ओर म्रध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कायं मंत्री (श्री 

वायालार रवि ): (क) जी, atl प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 

(पीएमईजीपी) में गैर कृषि क्षेत्र मेँ सृक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के 
माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन कौ परिकल्पना कौ गई 

है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अतर्गत, सामान्य श्रेणी 

के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों मे परियोजना लागत कौ 25 प्रतिशत तथा 

शहरी क्षेत्रों मे 15 प्रतिशत की मार्जन मनी सब्सिडी प्राप्त कर 

सकते है। विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों जैसे अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य fies वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाए, 

पूर्व-सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, yale aa पहाड़ी ओर 
dread? क्षेत्रं के लाभार्थी, आदि के मार्जिन मनी सल्सिडी ग्रामीण 

क्षेत्रो मे 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रो मे 25 प्रतिशत है। लाभार्थी 

का अंशदान, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले A 10 प्रतिशत 

तथा विशिष्ट श्रेणियों के लाभार्थियों के मामले में 5 प्रतिशत है। 

परियोजना लागत की शेष राशि बैक ऋण के माध्यम से उपलब्ध 

कराई जाती है। परियोजना कौ अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 

25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र मे 10 लाख रुपए है। 

(ख) पिछले दो वर्षो तथा वर्तमान वर्षं के दौरान प्रधानमत्री 

रोजगार सृजन कार्यक्रम के अतर्गत प्राप्त आवेदनों कौ संख्या का 

ब्योरा संलग्न विवरण- मे दिया गया है। 

(ग) संवितरित/लंवित निधि्यों की मात्रा सहित बैंकों द्वारा 

स्वीकृत एवं संवितरिते आवेदन तथा ad के अंत A संवितरण के 

लिए लंबित आवेदनं की संख्या का व्यौरा संलग्न विवरण-ा, प्रा 

ओर iv में दिया गया हे। 

(घ) ओर (ङ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का 

कार्यान्वयन खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी ) , राज्य खादी 

ओर ग्रामोद्योग atel (केवीआईबीएस) तथा जिला उद्योग केन्द्र 

(डीआर्हसीएस) के माध्यम से किया जाता है लाभार्थियों का चयन 

जिला मजिस्टैर-सह-कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला स्तरीय कार्य
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बल (डीएलरीएफ) द्वारा किया जाता है जो ऋणो की स्वीकृति वाली समस्याओं को खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी ओर 
पर विचार करने के लिए बैंकों को आवेदनं की सिफारिश करता ग्रामोद्योग tet, जिला उद्योग केन्र तथा जिला मजिस्टरेट-सह-कलेक्टर 
है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवेदकों के सामने आने द्वारा संबधित dat के साथ सतत् रूप से उठाया जाता है। 

विवरण I 

प्रधानमत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के sate प्राप्त sanded की राज्यवार सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या 

2010-11 2011-12 2012-13 

(31.07.2012 तक) 

1 2 3 4 5 

1. जम्मू ओर कश्मीर 5642 10544 0 

2. हिमाचल प्रदेश 3405 2793 1226 

3. पजान 3504 253 0 

4. चंडीगद 101 81 0 

5. उत्तराखंड 2988 1226 23 

6. हरियाणा | 3570 685 0 
7. दिल्ली 2703 2358 0 

8. राजस्थान 13762 9208 0 

9. उत्तर प्रदेश 26349 2089 0 

10. बिहार 18161 12367 113 

11, सिक्किम 243 134 0 

12. अरुणाचल प्रदेश 1728 2305 0 

13. नागालैंड 9613 2037 0 

14. मणिपुर 1125 14771 0 

15. मिजोरम 1416 1096 0 

16. त्रिपुरा 2751 4917 0 

. 17 मेघालय 2440 1954 0 

18. असम 27307 30959 22945 

19. पश्चिम बंगाल 64342 0 0 

20. ञ्मारखंड 4706 7501 0 
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1 2 3 4 5 

21. ओडिशा 18044 20526 0 

22. छत्तीसगद 7360 7128 0 

23. मध्य प्रदेश 7377 5276 0 

24. गुजरात * 10537 5193 0 

25. महाराष्ट * * 15813 13795 17 

26. आध्र प्रदेश 17904 1849 5 

27. कर्नाटक 10840 110 0 

28. गोवा 162 199 0 

29. लक्षद्रीप 75 0 0 

30. केरल 5155 2666 0 

31. तमिलनाडु 19812 852 0 

32. पुदुचेरी 510 134 0 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 335 314 0 

कुल 309780 165320 24329 

* दमन ओर दीव सहित। 

** दादरा ओर नगर हवेली 

विवरण IT 

वैको द्वारा स्वीकृत एव सवितरित आवेदनों तथा वर्ष के अत्त म सवितरण के लिए लित आवदेनीं कौ राज्यवार सख्या 

करसं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2010-11 

ach दरार aot दारा संवितरित संवितरण के लिए लंबित 

स्वीकृत आवेदनं मामले° मामले 

की संख्या 

मामलों कौ मार्जन मामलों मार्जिन 

संख्या मनी की मनी 

(रु. लाख में) संख्या (रु. लाख में) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. जम्मू ओर कश्मीर 1579 2128 2941.26 0 0.00 

2. हिमाचल प्रदेश 984 961 1339.70 23 80.22 
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1 2 3 4 5 6 7 

3. पंजाब 1326 823 1773.04 503 953.95 

4. चंडीगद् 0 30 _ 28.96... 0 0.00 

5. उत्तराखंड 1417 974 1189.89 443 541.86 

6. हरियाणा 1535 915 ` 1889.64 620 851.45 

7. दिल्ली 190 149 103.71 41 109.71 

8. राजस्थान 3244 2096 3904.93 1148 1190.59 

9. उत्तर प्रदेश 6347 4421 13245.69 1926 5964.58 

10. विहार 1983 1429 3207.20 554 776.76 

11. सिक्किम 80 78 153.86 2 2.82 

12. अरुणाचल प्रदेश 446 232 249.40 214 207.59 

13. नागालैंड 470 242 548.41 228 568.99 

14, मणिपुर 250 204 304.55 46 102.93 

15. मिजोरम 383 380 578.67 3 14.40 

16. त्रिपुरा 956 650 969.78 306 302.53 

17. मेघालय 467 305 571.50 162 319.00 

18. असम 5105 4756 .4808.10 349 357.46 

19. पश्चिम बंगाल 10309 5679 6719.06 4630 4099.35 

20. was 2094 1545 2306.05 549 681.55 

21. ओडिशा 2635 2581 4925.75 54 332.96 

22. छत्तीसगद् 2698 1576 3643.69 1122 2136.92 

23. मध्य प्रदेश 2407 1880 5195.12 527 1089.36 

24. गुजरात * 2159 1843 4157.65 316 425.49 

25. महाराष्ट * 6199 4845 6193.48 1354 1346.70 

26. आध्र प्रदेश 3567 2743 7750.26 824 3295.04 

27. कर्नाटक 3772 1871 3725.38 1901 4699.18 

28. गोवा 112 133 294.78 0 | 0.00 

29, लक्षद्वीप 28 25 21.84 3 2.52 

30. केरल 844 1737 3141.21 107 93.50 



17 प्रश्नों के 16 भाद्रपद, 1934 (शकः) लिखित उत्तर 18 

1 2 3 4 5 6 7 

31. तमिलनाडु 5343 2247 4476.99 3096 6922.97 

32. पुदुचेरी 238 216 103.24 22 8.77 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 200 125 78.22 75 37.00 

कुल 70367 49819 90541.01 21148 37506.15 

* दमन ओर दीव सहित। 

** दादरा ओरे नगर हवेली सहित। 

© पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत मामलों सहित। 

# निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अगले at मेँ लिए गर! 

विकरण Ul 

वैको द्वारा स्वीकृत एवं सवितरित आकेदनों तथा वर्षे के अति मे सवितरण के लिए लबित आवदेनों कौ राज्यवार सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र 2011-12 

dal द्वारा acl द्वारा संवितरित संवितरण के लिए लंबित 

स्वीकृत आबेदनों मामले मामले 

कौ संख्या 

मामलों की मार्जिन मामलों मार्जन 

संख्या मनी की मनी 

(रु. लाख पे) संख्या (रु. लाख मे) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. जम्मू ओर कश्मीर 1920 1920 2983.42 0 0.00 

2. हिमाचल प्रदेश 1084 800 1152.59 284 400.82 

3. पंजाब 915 899 1756.94 16 201.56 

4. चंडीगढ 60 60 65.71 0 0.00 

5. उत्तराखंड 949 893 1059.62 56 17.54 

6. हरियाणा 1060 786 1381.53 274 394.15 

7. दिल्ली 359 229 201.50 130 389.40 

8. राजस्थान 2353 2075 3518.29 278 321.27 

9. तमिलनाडु 6481 5366 18563.77 1115 4888.85 

10. 9873.73 100 215.74 बिहार 4987 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. सिक्किम 67 64 113.88 3 4.63 

12. अरुणाचल प्रदेश 451 388 461.73 63 60.90 

13. नागालैंड 730 556 1156.03 174 420.67 

14. मणिपुर 721 569 876.43 152 224.76 

15. मिजोरम 558 435 661.81 12 197.77 

16. त्रिपुरा 1941 1812 2613.88 129 211.76 

17. मेघालय 962 772 1255.24 190 455.78 

18. असम 6152 5280 5545.02 872 982.58 

19. पश्चिम बगाल 6007 5806 5581.67 201 220.29 

20. Was 2562 2333 3486.33 229 37.88 

21. ओडिशा 2556 2259 4202.67 297 724.79 

22. छत्तीसगद् 3074 1385 3306.12 1689 2732.68 

23. मध्य प्रदेश 2869 1934 5419.41 935 1615.62 

24. गुजरात * 2632 1863 6147.35 769 3002.70 

25. महाराष्ट् ** , 7325 2765 4533.68 4560 7532.36 

26. आंध्र प्रदेश 2463 1672 5497.37 791 1196.00 

27. eH 2366 1794 3872.13 572 1680.81 

28. गोवा 169 149 295.27 20 44.27 

29. लक्षद्रीप 0 0 0.00 0 0.00 

30. केरल 2465 1629 2928.85 836 234.25 

31. तमिलनाडु 4615 3228 7164.15 1387  3517.32 

32. पुदुचेरी 195 73 79.22 122 156.99 

33. अंडमान ओर निकोबार 175 160 96.11 15 6.91 

द्वीपसमूह 

कुल 71223 54841 105851.45 16382 32091.05 

* दमन ओर दीन सहित। 

** दादश ओर नगर हवेली सहित। 

© पिले वर्ष के दोरान स्ीकृत मामलों सहित। 

# निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अगले at मे लिए mm
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विवरण I] 

नैको द्वारा स्वीकृत एव सवितरित आवेदनों तथा at के अत्त मे सवितरण के लिए लंबित आवदेनो की राज्यवार संख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2012-13 (अनतिम 31.7.2012 तक) 

वैको द्वार dal द्वार संवितरित संवितरण के लिए लंबित 
स्वीकृत आवेदनों मामलेर मामले 

को संख्या 

मामलों कौ मार्जन मामलों मार्जन 

संख्या मनी की मनी 

(रु. लाख में) संख्या (रु. लाख मे) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. जम्मू ओर कश्मीर 0 0 0.00 00 0.00 

2. हिमाचल प्रदेश 156 1 1.40 155 306.30 

3. पंजाब 0 0 0.00 0 0.00 

4. चंडीगढ़ 0 0 0.00 0 0.00 

5. उत्तराखड 62 0 0.00 62 79.80 

6. हरियाणा 0 0 0.00 0 0.00 

7. दिल्ली 0 0 0.00 0 0.00 

8. राजस्थान 0 0 0.00 0 0.00 

9, उत्तर प्रदेश 1545 505 1608.51 1040 3015.09 

10. बिहार 63 63 135.53 0 0.00 

11. सिक्किम 0 0 0.00 0 0.00 

12. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0.00 0 0.00 

13. नागालैँड 0 0 0.00 0 0.00 

14. मणिपुर 0 0 0.00 0 0.00 

15. मिजोरम 0 0 0.00 0 0.00 

16. त्रिपुरा 0 0 0.00 0 0.00 

17. मेघालय 190 20 47.02 170 408.76 

18. असम 0 0 0.00 0 0.00 

19. पश्चिम बंगाल 0 0 0.00 0 0.00 

20. ल्ारखंड 0 0 0.00 0 0.00 
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1 2 3 4 5 6 7 

21. ओडिशा | 0 0 0.00 0 0.00 

22. छत्तीसगद 0 0 0.00 0 0.00 

23. मध्य प्रदेश 978 0 0.00 0 0.00 

24. गुजरात * 0 0 0.00 0 0.00 

25. महाराष्ट ** 3381 50 149.14 3331 6054.76 

26. आश्र प्रदेश 1 2 4.17 09 39.85 ` 

27. कर्नाटक 0 0 0.00 0 0.00 

28. गोवा ` 0 0 0.00 0 0.00 

29. लक्षद्वीप 6 0 0.00 0 0.00 

30. केरल 0 0 0.00 0 0.00 

31. तमिलनाडु 0 623 2139.42 0 0.00 

32. पुदुचेरी 0 0 0.00 0 0.00 

33. अंडमान ओर निकोबार 0 0 0.00 0 0.00 

द्वीपसमूह 

कुल 6386 1264 4085.19 4767 9904.56 

* दमन ओर दीव सहित। 

+> दादरा ओर नगर हकेली सहित। 

@ पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत मामलों सहित। 

# निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन अगले वर्षं में लिए गए्। 

केन्द्रीय सरकार सवास्थ्य योजना के अंतर्गत 

daca अस्पताल जाने के प्रति अपनी सुचि नहीं ang है; ओर 

*389. श्री एम.बी. wae: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
' कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के 

कारण अनेकं अस्पतालों ने इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध किए 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी alo क्या है ओर सरकार द्वार 

इस संबंध में क्या कदम उठाए गए रै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wat (श्री गुलाम ननी 
प्रभावी कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए इसके अंतर्गत आने आजाद ): (क) से (ग) सरकार समय-समय पर सीजीएचएस के 
वाले पैनलबद्ध अस्पतालों कौ संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का है; अंतर्गत निजी अस्पतालों का पैनल बनाती है ओर ter पिछला 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या fact के निपटान ओर भुगतान में विलम्ब द्येन के 

पैनल बनाने का कार्य ई-निविदा तथा सतत wade योजना के 

तहत 2011 मे पुरा किया गया था। आज की तारीख में सीजीएचएस 
& पैनल मे 486 निजी अस्पताल ओर 134 रोग निदान केन्द्र ZI 

(घ) ओर (ङ) जी, नही। सरकार ने पैनल में शामिल निजी
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अस्पतालों ओर रोग निदान dal के fact के शीघ्र निपटान के 
लिए बिल क्लियरेस एजेंसी के रूप मे युटीआई- आईटीएसएल कौ 

नियुक्ति कौ थी। इस व्यवस्था के तहत रोगी को डिस्चार्जं करने 

के बाद अस्पतालों तथा रोग निदान केन्द्रं को अपना बिल 

यूरीआर्ई- आईटीएसएल को इलेक्टानिक माध्यम से भेजना पडता हे 

ओर उसके पश्चात कागजी wae मे भी बिल प्रस्तुत करना पडता 

है। कागजी बिल प्राप्त होने के दस दिन के भीतर यूरीआई-आईरीएसएल 
द्वार उन अस्पतालों ओर सेग निदान केन्द्रौ को सीजीएचएस द्वारा 

यूटीआई-आरईरीएसएल को आवृत्ति कोष के रूप मेँ 70 करोड़ रुपए 

कौ अग्निम राशि सौंपी गई 21 यूटीआई- आरईटीएसएल जब अस्पतालों 
को भुगतान कर देता है उसके बाद faci को आवधिक रूप से 
सीजीएचएस के पास जांच ओर अंतिम निपटान के लिए भेजा जाता 

है। तब अंतिम निपटान राशि यूटीजआई-आरईरीएसएल को ater दी 
जाती है। 

( हिन्दी] 

आयुष पन्ति 

*390, श्री राधा मोहन सिंहः क्या स्वास्थ्यं ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) चिकित्सा कौ आयुर्वेद, योग॒ ओर प्राकृतिक, art, 

सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) पद्धतियों के अंतर्गत पंजीकृत 
चिकित्सकं, अस्पतालों, डिस्पेसरियो, मान्यताप्राप्त स्नातक ओर 

ere ओर स्नातकोत्तर महाविद्यालयों तथा अनुसंधान केन्द्रं की 

राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; 

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर देश के te क्षत्रं जहां tal 
सेवाएं कम उपलब्ध दै, दूरदराज एवं जनजातीय क्षत्र में आयुष 

चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली में 

शामिल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए है; 

(ग) क्या सरकार ने देश में एकल ओर सह अवस्थित दोनों 
आयुष सुविधाओं कौ अवसंरचना कौ गुणवत्ता, मानव संसाधन की 

उपस्थिति, दवाओं कौ आपूर्ति तथा रिकाड का आकलन किया 2; 

(घ) यदि a तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
परिणाम रहे; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर सपर्ण देश के एसे क्षेत्रों जहां 

सेवाएं कम उपलब्ध हैँ, तथा दूरदराज एवं जनजातीय क्षेत्रों मेँ आयुष 
चिकित्सा पद्धति के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने ओर उक्त 

पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाए 
गए दै/उटाए जाने का प्रस्ताव है। 
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) राज्यो/संघ राज्य sal ओर विनियामक परिषदो से 
प्राप्त सूचना के अनुसार, आयुर्वेद, योग a प्राकृतिक चिकित्सा, 
यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैधी (आयुष) चिकित्सा पद्धतियों के stata 
पंजीकृत चिकित्सक, अस्यतालों, ओषधालयो, मान्यताप्राप्त स्नातकपूर्व 
ओर स्नातकोत्तर कलेजो तथा अनुसंधान dst कौ कल संख्या का 
राज्य/संघ राज्य कषेत्र-वार व्योरा क्रमशः विवरण LIL IIL IV. Vv. VI 

मे दिया गया 21 

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैधी विषयकं राष्टीय 

नीति-2002 मं आयुष को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली के साथ 

जोड्ने कौ परिकल्पना की गई हे। राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 
(एनआरएचएम) मे एक मुख्य कार्यनीति आयुष को मुख्यधारा में 

शामिल करना भी है, जिसमें सुलभ, वहनीय ओर गुणवत्तापरक 
स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि 

वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया 

है, ताकि वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में सुधार लाया 
जा सके। एनआरएचएम में स्थानीय स्वास्थ्य पंरपराओं के पुनरुत्थान 

ओर आयुष को मुख्यधारा मे लाने (कार्मिक शक्ति ओर ओषधं 
सहित) का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी स्तरों पर सार्वजनिक 
स्वास्थ्य पद्धतियों को age किया ahi केन्द्रीय सरकार राज्य 

सरकारों को केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है ओर आयुष 
चिकित्सकों कौ नियुक्ति तथा ओषधियों के प्रापण में इसकी कोई 
प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। 

सह-स्थापित आयुष सुविधाएं 

भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएवएसी), सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्रं (सीएचसी) ओर जिला अस्पतालों (डीएच) में 
स्वास्थ्य सुविधाओं के के सह-स्थापन कौ कार्यनीति अपनाई थी, 

ताकि अनन्य आयुष अस्पतालों ओर ओषधालयों को qs करने 
मे राज्यों के प्रयास मेँ सहायता करने के अलावा, रोगियों को एक 

ही जगह विभिन चिकित्सा पद्धतियों के उपचार का विकल्प मिल 
सके। स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वितं किए 
जा रहे एनआरएचएम Rat ga के अंतर्गत आयुष 
चिकित्सकों^अर्धचिकित्सा कार्मिक कर नियुक्ति मँ सहायता दी जाती 

हे, बते कि ये वर्तमान जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचएसी) में सह-स्थापित हों जिसमें दूरस्थ स्थित 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रं (पीएचएसी) में सह-स्थापित हों जिसमें 

दूरस्थ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचएसी) ओर सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) को प्राथमिकता दी जाएगी। एनआरएचएम 
फ्लैकसी पूल के तहत आयुष सह-स्थापित सुविधाओं मे आयुष 

ओषधों के लिए सहायता भी दी रही है। इसके अलावा, * आयुष 
अस्पताल ` एवं ओषधालय विकास" नामक केद्रीय प्रायोजित स्कौम
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के तहत आयुष विभाग सह-स्थापित सुविधाओं में आयुष अवसंरचना, 
उपस्कर/फर्नीचर तथा ओषधं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता 

देता Zl 

अनन्य आयुष सुविधाएं 

इसके अतिरिक्त, आयुष विभाग भी अनन्य आयुष अस्पतालों 
ओर ओषधालयों के उन्नयन, इन अनन्य आयुष अस्पतालों ओर 
ओषधालयों में अनिवार्य ओषधों की आपूर्ति तथा कार्यक्रम प्रबंधन 
एकांशो ( पीएमयु) कौ स्थापना आदि हेतु राज्यो/संघ राज्य क्षत्रा को 
वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। सिक्किम ओर पर्वतीय राज्यो 

सहित पूर्वोत्तर राज्यो क लिए, आयुष विभाग 50/10 विस्तरो वाले 
एकीकृत आयुष अस्पतालों कौ स्थापना कं लिए वित्तीय सहायता 
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भी प्रदान करता है। इस घटक के stata, मणिपुर, त्रिपुरा; मिजोरम 

राज्यों ओर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पर्वतीय 
राज्यों को 50 विस्तरो वाले एकौकृत आयुष अस्पतालों तथा असम, 

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय ओर सिक्किम राज्यों को 10 

बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों कौ स्थापना हेतु सहायता 

दी गर्ह 2 

(ग) से (ङ) यद्यपि इस प्रकार का कोई आकलन नहीं किया 

गया है, तथापि, उपरोक्त भाग (क) ओर (ख) के उत्तर में उल्लेख 

किए अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पद्धतियों के 

इष्टतम उपयोग ओर उक्त पद्धतियों मे चिकित्सकों कौ नियुक्तिं तथा 
आयुष सेवाओं के प्रचार-प्रसार हेतु उपाय किये गए है। 

विवरण I 

1.1.2011 तके at स्थिति के अनुसार आयुष पजीकृत चिकित्सक (डाक्टर) कौ राज्य-कार सख्या 

करसं गज्यसंघ राज्य क्षत्र आयुर्वेद wart fas wefan चिकित्सा होम्योपैथी कूल 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 16185 6080 0 476 5242 27983 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 166 166 

3. असम 689 0 0 0 485 1174 

4. बिहार 96046 6665 0 0 29411 132122 

5. wien 1914 70 0 63 880 2927 

6. दिल्ली 3471 - 2013 0 0 3830 9314 

7. गोवा 470 0 0 0 495 965 

8. गुजरात 23059 284 0 0 11965 35308 

9. हरियाणा 19946 2219 0 0 5317 27482 

10. हिमाचल प्रदेश . 7236 456 0 0 1215 8907 

11. जम्मू ओर कश्मीर 2351 2235 0 0 265 4851 

12. आर्खंड 24608 1754 0 0 0 26362 

13. कर्नाटक 26519 1426 4 375 7074 35698 

14. केरल 17634 84 1521 64 10642 29945 

15. मध्य प्रदेश 43168 113 0 7 12629 56943 

16. महाराष्ट 60168 5117 0 0 53159 118472 

17. मणिपुर 0 12 0 28 460 500 

18. मेघालय 0 0 0 260 260 

19. मिजोरम 2 0 0 0 0 2 

20. ames 0 0 0 0 2084 2084 
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i 2 3 4 5 6 7 8 

21. ओडिशा 5806 22 0 0 3835 9663 

22. पंजाब 5573 166 0 0 4005 9744 

23. राजस्थान 24759 1772 0 0 5445 31976 

24. सिक्किम 6 0 0 0 0 6 

25. तमिलनाडु 4107 1100 6043 584 18990 30824 

26. त्रिपुरा 89 0 0 0 135 224 

27. उत्तर प्रदेश 40004 11638 0 0 30460 82102 

28. उत्तराखंड 1698 77 0 0 304 2079 

29. पश्चिम बंगाल 3451 5042 0 0 15376 23869 

30. अंडमान ओर निकोबार 19 0 0 0 0 19 

द्रीपसमूह 

31. dere 0 0 0 0 150 150 

32. दादर ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 

33. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

कुल (क) 429246 49431 7568 1597 224279 712121 

wa: राज्य बोड/परिषदें (आयुष इन इडिया-2011) 

नोटः (1) आयुवेद ओर gar के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा तथा पंजाब राज्यों के संबंध मे आक सीसीआईएम से लिए गए है। 

Gi) गुजरात ओर नागालैंड राज्यों के लिए होम्योपैथी के संबंध मे snes 1-1-2010 तथा ओडिशा (1-1-2009) से संबंधित है तथा हिमाचल प्रदेश एवं 

ares (आयुवेद ओर यूनानी) हेतु ates 1.1.2010 से संबंधित 3) राजस्थान के लिए आयुर्वेद के संबंध मे आंकड़े 1-1-2010 से संबंधित हैँ क्योकि 

इन राज्यों से वर्तमान वर्षं के लिए आंकडे प्राप्त नहीं हुए zl 

विवरण II 

1-4-2011 तक कौ स्थित्ति के अनुसार आयुष अस्पतालों कौ राज्य-वारवद्धति-वार सख्या 

करसं ` रज्य/संघ राज्य क्षत्र आयुर्वेद art fag प्राकृतिक चिकित्सा होम्योपेथी कूल 
is) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

क. राज्य^संघ राज्य क्षेत्र 

1. आधर प्रदेश 8 6 0 0 0 14 

2. अरुणाचल प्रदेश 11 0 0 0 0 11 

3. असम 1 0 0 0 0 1 

4. बिहार 11 4 0 0 0 15 

5. छत्तीसगद् 9 1 0 0 1 11 
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l 2 3 4 7 8 

6. दिल्ली 3 2 0 0 0 5 

7. गोवा 1 0 0 0 0 1 

8. गुजरात 41 0 0 0 0 41 

9. हरियाणा 8 1 0 0 0 9 

10. हिमाचल प्रदेश 27 0 0 0 1 28 

11. जम्मू ओर कश्मीर 1 1 0 0 0 2 

12. Fras 1 0 0 0 0 1 

13. len 133 14 0 3 6 156 

14. केरल 126 0 2 0 2 21 

15. मध्य प्रदेश 21 0 0 0 0 21 

16. महाराष्ट 63 6 0 0 0 69 

17. मणिपुर 0 1 0 0 12 13 

18. मेघालय 3 0 0 0 0 3 

19. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 

20. ames 0 0 0 0 0 0 

21. ओडिशा 8 0 0 0 0 8 

22. पंजाब 15 0 0 0 0 15 

23. राजस्थान 118 5 0 2 1 126 

24. सिक्किम 0 0 0 0 0 0 

25. तमिलनाडु 2 1 264 1 0 268 ` 
26. त्रिपुरा 1 0 0 0 0 1 

27. उत्तर प्रदेश 1771 204 0 0 0 1975 

28. उत्तराखंड 7 2 0 0 0 9 

29. पश्चिम ame 4 1 0 0 0 5 

30. अंडमान ओर निकोबार 1 0 0 0 0 1 

हीपसमूह 

31. चंडीगद् 1 0 0 0 0 1 

32. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 

33. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

34. ` लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 
35. पुद्चेरी 1 0 0 0 0 1 

कूल (क) 2397 249 266 6 23 2941 

ख. सीजीएचएस ओर 23 9 3 0 0 35 

HR सरकार के संगठन 

कुल (क~+ख) 2420 258 269 6 23 2976 

स्रोतः राज्य सरकारे ओर संबंधित wifes (आयुष इन दंडिया-2011)
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विवरण Ill 

1-4-2011 तक की स्थिति के अनुसार आयुष ओषधालयो की राज्य-कार^पद्धति-वार संख्या 

करसं राज्य,संघ राज्य क्षत्र आयुर्वेद यूनानी fag प्राकृतिक चिकित्सा ह्योपैथी कूल 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आधर प्रदेश 1003 269 0 47 518 1837 

2. अरुणाचल प्रदेश 2 0 0 55 57 

3. असम 380 1 0 0 75 456 

4. विहार 311 144 0 0 179 634 

5. छत्तीसगद 1272 26 0 0 172 1470 

6. दिल्ली 156 35 0 0 128 319 

7. गोवा 9 1 0 0 10 20 

8. गुजरात 523 0 0 0 216 739 

9. हरियाणा 493 7 0 0 22 522 

10. हिमाचल प्रदेश 1105 3 0 0 14 1122 

11. जम्मू ओर कश्मीर 240 177 0 0 0 417 

12. ज्ञारखंड 220 54 0 0 92 366 

13. कर्नाटक 561 50 0 5 5 621 

14. केरल 898 12 5 0 551 1466 

15. मध्य प्रदेश 1427 50 0 0 146 1623 

16. महाराष्ट 469 25 0 0 0 494 

17. मणिपुर 32 14 14 13 194 267 

18. मेघालय 4 0 1 0 5 10 

19. मिजोरम 1 0 0 0 13 14 

20. नागालैंड 109 0 1 93 203 

21. ओडिशा 624 9 35 30 637 1335 

22. पंजाब 0 0 1 0 111 112 

23. राजस्थान 3577 0 3 0 180 3760 

24. सिक्किम 0 0 0 0 0 0 

25. तमिलनाडु 97 63 74 0 105 339 

26. त्रिपुर 54 0 0 0 77 131 

27. उत्तर प्रदेश 389 49 0 0 1575 2013 

28. उत्तराखंड 467 3 0 0 60 530 

29. पश्चिम बंगाल 295 3 0 0 1534 1832 

30. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 8 1 0 17 26 

31. dere 8 0 0 0 7 15 

32. wet ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

33. दमन ओर दीव 6 0 0 0 6 12 

34. लक्षद्वीप 8 0 0 0 5 13 

35. eat 21 2 0 10 33 

कुल (क) 14769 995 136 96 6812 22808 

ख. सीजीएचएस ओर केद्र 248 26 4 I 237 516 

कूल (क+ख) 15017 1021 140 97 7049 23324 

स्रोतः आयुष इन इंडिया-2011 

वितरण IV 

1.4.2011 तक at स्थिति के अनुसार स्नातक ye आयुष Wert कौ राज्य-वार सख्या 

करसं राज्य/संघ एन्य क्षत्र आयुर्वेद यूनानी सिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा हेोम्योपैथी कुल 
संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध प्रदेश 7 2 3 6 18 

2. अरुणाचल प्रदेश 1 1 

3. असम 1 3 4 

4. बिहार 11 4 13 28 

5. छत्तीसगद 3 1 1 3 8 

6. दिल्ली 2 2 2 6 

7. गोवा 1 1 2 

8. गुजरात 11 1 16 28 

9. हरियाणा 7 ] 8 

10. हिमाचल प्रदेश 1 I 2 

11. जम्मू ओर कश्मीर 1 2 3 

12. megs 1 3 4 

13. eae 59 4 3 11 77 

14. केरल 17 1 5 23 

15. मध्य प्रदेश 18 4 2 20 44 

16. महाराष्ट 63 6 47 116 

17. ओडिशा 6 6 12 

18. पंजाब 13 4 17 

19. राजस्थान 8 2 7 17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20. तेमिलनादु 6 1 6 4 10 27 

21. उत्तर प्रदेश 16 11 9 36 

22. उत्तराखंड 5 1 6 

23. पश्चिम ana 2 1 12 15 

24. ass 1 1 2 

कूल 260 40 7 14 183 504 

aid: आयुष इन इंडिया-2011 

विवरण V 

1.4.2011 तक की स्थिति के अनुसार स्नातकोत्तर आयुष सस्थान की राज्य-वार सख्या 

क्र.सं राज्यसंघ राज्य क्षत्र आयुवेद art fas प्राकृतिकं चिकित्सा हेम्योपैथी कूल 
संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 

1. आधर प्रदेश 3 1 1 5 

2. असम 1 1 

3. बिहार 1 1 2 

4. छत्तीसगद 1 1 

5 दिल्ली 1 1 2 

6. गुजरात 1 4 5 

7. हिमाचल प्रदेश 1 1 

8. जम्मू ओर कश्मीर 1 1 

9. कर्नाटक 20 5 25 

10. केरल 4 2 6 

11. मध्य प्रदेश 2 ] 3 

12. महाराष्ट 24 2 14 40 

13. ओडिशा 1 1 2 

14. पंजाब 1 1 

15. राजस्थान 1 1 2 

16. तमिलनाडु 2 2 4 

17. उत्तर प्रदेश 3 2 2 7 

18. उत्तराखंड 0 

19. Wray बंगाल 3 3 

20. पश्चिम बंगाल 3 3 

कूल 65 5 2 39 111 

स्रोतः आयुष इन दइंडिया-2011
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विवरण VI 

आयुष विभाग के ata अनुसंधान परिषदं के अनुसंधान सस्थानोकेद्रो^एकाशों की राज्य-वार सूची 

क्र.सं राज्य ada आयुर्वेदीय केद्रीय सिद्ध केद्रीय यूनानी केद्रीय होम्योपैथी 
faa अनुसंधान अनुसंधान परिषद चिकित्सा अनुसंधान अनुसंधान परिषद् 

परिषद् (सीसीआरएस) परिषद (सीसीआरएच) 

(सीसीआरएएस) (सीसीआरयूएम) 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 1 

2. आश्र प्रदेश 1 1 4 

3. अरुणाचल प्रदेश 1 

4. असम 1 2 1 

5. बिहार 1 1 

6. दिल्ली 1 2 1 

7. गुजरात 1 1 

8. हिमाचल प्रदेश 1 | 1 

9. जग्मू ओर कश्मीर 2 | 1 

10. ्ञारखंड 1 

11. कर्नाटक 2 1 

12. केरल 2 1 1 1 

13. मध्य प्रदेश 1 . 2 

14. महाराष्ट 2 1 1 

15. मणिपुर 1 

16. मेघालय 1 

17. ओडिशा 1 1 2 

18. पजान । 1 

19. राजस्थान 1 1 

20. सिक्किम 1 ॥ 

21. तमिलनाडु 1 1 1 3 

22. त्रिपुरा 1 

23. उत्तर प्रदेश 1 1 4 3 

24. पश्चिम बंगाल 1 1 1 2 

कूल 23 4 19 27 = 

स्रोतः सीसीआरएएस/सीसीआरएस/सीसीआरयूएम/सीसीआरएच ८ आयुष इन इंडिया 2010)
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(अनुकाद। 

भारतीयों को चीन कां वीजा दिया जाना 

+391. श्री के.पी. धनपालनः 

श्री नीरज शेखरः 

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या चीन a आयोजित “चीन-भारत मित्रता ओर 

सहयोग वर्षं" कार्यक्रम मेँ भाग लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश 

से चुने गए युवाओं को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार करने के 

कारण se कथित रूप से यहीं ots दिया गया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर, इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को चीन सरकार के साथ 

उच्चतम स्तर पर उठाया है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 

हे ओर इसके क्या परिणाम रहे; 

(घ) गत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्षं ओर चालू at के दौरान 

चीन द्वारा भारतीय नागरिकों को वीजा देने से टकार करने के कितने 

मामलों के बारे मे बताया गया है या सरकार के ध्यान में आए 

है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए 

asa जाने का प्रस्ताव है? 

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा): (क) ओर (ख) 

दिनाक 12-21 जुलाई, 2012 तक चीन कौ यात्रा के लिए चुने 

गए 100- सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमण्डल में अरुणाचल 

प्रदेश से एक महिला प्रतिनिधि का चयन किया गया em वह 

महिला यात्रा नहीं कर सकौ क्योकि चीनी अधिकारियों ने उन्हें 

वीजा जारी नहीं किया। 

(ग) से (ङ) सरकार के इस दृष्टिकोण मे कोई बदलाव 

नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत एक एक अभिन तथा 

अविभान्य हिस्सा है ओर किसी व्यक्ति के निवास स्थान नस्ल के 

आधार पर भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदनों के प्रति कोर 

भेदभाव नहीं होना चाहिए, के बरे मै चीन की सरकार को 

उच्चतम स्तर सहित कई अवसरों पर, स्पष्ट तोर पर अवगत कर 

दिया गया 21 
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केन्द्रीय खरकार स्वास्थ्य योजना कार्डो की प्राप्ति 

*392, डो. संजीव गणेश नाईकः 

श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को 

नए सीजीएचएस काड हासिल करने८उनका नवीकरण कराने में 

कठिनादयों का सामना करना पड रहा 2; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2; 

(ग) निजी aural को उक्त कार्य का बटन करने के लिए 

किन-किन मानदडों ओर प्रक्रियाओं का फलन किया जाता है तथा 

इस संबंध मे विशेषस्तं दारा क्या सिफारिश की गई हे; 

(घ) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान जिन निजी 

कंपनियों को सीजीएचएस कार्ड तैयार करने का ठेका दिया गया 

है उनका ब्योरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि का भुगतान 

किया गया ओर इन सीजीएचएस काडोँ की सामग्री कौ अनुमानित 

लागत कितनी रही; ओर 

(S) सरकार द्वार नए सीजीएचएस कार्ड कौ प्राप्ति प्रक्रिया।/इसके 

नवीकरण कौ प्रक्रिया को सुगम तथा समयबद्ध बनाने के लिए क्या 

कदम उठाए गए gee जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाप नबी 

आजाद ): (क) ओर (ख) जी, नहीं। 

(ग) ओर (घ) सरकार सीजीएचएस प्लास्टिक ard बनाने के 

कार्य को राष्टीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के अधीन 

धारा-25 कौ सरकारी कपनी नेशनल इन्फोरिमेरिक्स सेंटर सर्विसेज 

इन्कोरपोरेशन (wenden) को areca किया है। उक्त 

कार्य के लिए निजी एजेन्षियौ को पेनलबद्ध कसे हेतु एनआईसीएस आई 

द्वारा खुली नितिदाएं आमंत्रित कौ Tel आरंभ में इस कार्य के लिए 

दो एजेन्सियों अर्थात् tad सिनैप्स सस्यूशंस पी.लि., नई दिल्ली तथा 

ted अलंकित एनसाइनमेरस पी.लि., नई दिल्ली को पैनलबद्ध 

किया गया था। बाद मेँ 2010 से Aad अलंकित wages पी. 

लि. नई दिल्ली के साथ संविदा समाप्त कर दी गई क्योकि कंपनी 

का कार्य- निष्पादन संतोषजनक नहीं धा।
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प्लास्टिक SS बनाने वाली एजेंसियों को उनआईसीएसआई द्वारा भुगतान 

क्र.सं भुगतान की गई रशि भुगतान की तारीख एजेन्सी का नाम 

1. 2.22.949 09/18/2009 tad अलंकित एसाइनमेट्स tifa. 

2. 24 48 364 09/18/2009 tad सिनैप्स सोँल्युशंस पी.लि. 

3. 6 26 801 02/03/2010 ted अलंकित एसाइनमेंट्स पी.लि. 

4. 2.75 395 11/26/2010 fed अलंकित एसाइनमेट्स पी.लि. 

5. 19.69.524 03/31/2011 मैसं सिनैप्स सोल्युशंस पी.लि. 

6. 15.35.518 दिनांक 7/12/11 का Aad farce संल्युशंस tite. 
बिल प्रक्रियाधीन 21 

कुल 70.78 551 

(ङ) नए/नवीकृत सीजीएचएस काडा के समय पर सुपुर्दगी 
के लिए एनआर्ईसीएसआई द्वारा शर्त एवं Prater मे उपयुक्त शास्ति 

खंड शामिल किए गए zi 

जिजली कंपनियां 

*393. श्रीपती श्रुति चौधरीः 
श्री एम. श्रीनिवासुलु test: 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान केन्द्र सरकार 
SRI विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु विभिन राज्य सरकारों को कितनी ` 
धनराशि strafed की गई; 

(ख) क्या केन्द्र सरकार ऋणग्रस्त बिजली कपनियों हेतु 
विभिन राज्यों तथा उन राज्यों, जिनका बिजली कंपनी प्रभारों में 
वृद्धि करने का विचार है, को घाटे से उबारने के लिए पैकेज प्रदान 

कर रही है; 

(ग) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबधी wade राज्य 

श्षेत्र-वार wit क्या है तथा इस warned क्या मानदंड अपनाए 

गए है; 

(घ) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान इस प्रयोजनार्थ 

सरकार के पास लंबित प्रत्येक राज्य कौ मांगों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारवाई की गई है? 

विद्युत मत्री तथा कोपिरिट कार्य मत्री (श्री श्री एप 
वीरण्पा मोहली ): (क) भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में 2 किसात्मक 

कार्यक्रम अर्थात 1 1 वीं योजनावधि के दौरान एरी एंड सी aft 
को कम करने के लक्ष्य के साथ पुनगर्वित-त्वरित, विद्युत विकास 
एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) ओर देश मेँ ग्रामीण घरों 
को विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण 
विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) कार्यान्वितं कर रही 21 

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 

भारत सरकार ने 11 वीं योजना के चरण-1 के दौरान “राजीव 
गाधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" (ग्रामीण विद्युत अवसंरचना ओर 

घरेलू विद्युतीकरण कौ स्कीम) के कार्यान्वियन के लिए 28,000 
करोड रुपये की wine राजसहायता आवंटित की है जो 10वीं 
योजनावधि के दौरान 5000 करोड रुपये के अतिरिक्त है। 

आरजीजीवाई के अंतर्गत राज्य को a निधि आबंटत नहीं 

की जाती है। संस्वीकृत परियोजनाओं को निधियां, पूर्व मे जारी कौ 
गई कस्तो की निर्धारित राशि के उपयोग की रिपोर्ट मिलने तथा 

अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर feat मे जारी. कौ 
जाती ZI 

विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दौरान आरजीजीवाई के 
. अंतर्गत निधियों के wear सवितरण का व्यौरा संलग्न विवरण 

मेँ दिया गया है। 

पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम 

भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप 

मे पुनर्गटित-त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
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(आर-एपीडीआरपी) का अनुमोदन किया है। आर-एपीडीआर 4 

परियोजना क्षेत्रों मे एरी एंड सी हानि में स्थायी रूप से कमी लाने 

के ved में युरिलिरियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर बल 

दिया जाता 2) जिन नगरों कौ जनसंख्या 2001 कौ जनगणना के 

अनुसार 30.000 (विशेष श्रेणी wat के लिए 10,000) से अधिक 

है, उनके लिए स्कीम के अतर्गत परियोजनाएं दो भागों मे शुरू 

की जाती है) स्कीम का भाग-क (4 लाख जनसंख्या ओर वार्षिक 

ऊर्जा इनपुटः 350 मिलियन यूनिट वाले wed के लिए ऊर्जा 

लेखांकन/लेखा परीक्षा, mes सेवा, कम्प्यूटरीकृत fate एवं 

संग्रहण इत्यादि तथा पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण 

(स्वुडा) के लिए आईटी एमर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए 

है, जबकि भाग-ख परियोजना नगरों मे विद्युत अवसंरचना के 

उन्नयन, संवर्धन एवं सुदृढीकरण हेतु 2 

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, weal को निधियां जारी नहीं 

की जाती है; बल्कि ये संस्वीकृत परियोजनाओं को उनको प्रगति 
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तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यो का अनुपालन किए जाने के आधार पर 

ऋण के रूप मे feed में जारी कौ जाती go अब तक, 

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 32323.70 करोड रुपये मूल्य कौ 

परियोजनाएं (भाग-कः 1402 नगरों तथा 63 नगरों A 63 स्काडा 

परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड रुपये; भाग-खः 

1134 नगरं को शामिल करते हुए 25684.91 करोड रुपये) पहले 

ही संस्वीकृत की जा चुकौ ti आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत 

संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए 5792.50 करोड रुपये Ht संचयी 

राशि संवितरित की जा चुकी है। 

आर-एपीआरपी कार्यक्रम के अतिर्गत विभिन राज्य विद्युत 

यूरिलिियों को पिछले तीन वित्त वर्षो में प्रत्येक वर्षं तथा चालू 

वर्ष के दौरान संस्वीकृत एवं सवितरि केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 

कुल रशि का व्यौरा संलग्न विवरण-गा में दिया गया al 

(ख) से (ङ) मंत्रालय में राज्य feces के वित्तीय परिवर्तन 

की स्कीम की जांच कीना रही है) 

विवरण I 

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के aa आरजीजीवीवार्ह के ant राज्य-वार सवितरण 

(करोड रुपये मे) 

‘wa. राज्य का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 (31.08.2012 

तक) 

1 2 3 4 5 6 

1. आंध्र प्रदेश 153.22 141.90 25.68 6.37 

2. अरुणाचल प्रदेश 223.24 165.54 40.01 3.93 

3. असम 450.17 628.65 491.36 0.00 

4. बिहार 622.05 520.05 26.70 0.00 

5. छत्तीसगद 333.55 163.65 119.84 1.52 

6. गुजरात 86.24 72.07 27.10 0.48 

7. हरियाणा 53.94 18.40 19.15 0.00 

8. हिमाचल प्रदेश 110.14 53.83 19.10 0.00 

9. जम्मू ओर कश्मीर 327.72 60.57 68.41 12.11 

10. ARGS ` 688.65 144.62 111.57 69.03 

11. कर्नाटक 63.16 55.85 43.16 0.33 

12, केरल 9.38 28.88 0.00 21.71 

13. मध्य प्रदेश 383.30 255.79 384.30 93.83 
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1 2 3 4 5 6 

14. महाराष्ट 181.50 147.31 49.43 8.31 
15, मणिपुर 57.11 85.97 71.48 0.00 
16. मेघालय 116.83 77.83 94.06 26.39 
17. मिजोरम 73.03 70.28 0.00 0.00 
18. नागालैड 53.46 55.36 25.49 11.57 
19. ओडिशा 889.48 542.98 360.33 51.21 
20. पंजाब 0.00 0.00 0.00 0.00 
21. राजस्थान 140.97 74.30 200.11 2.46 
22. सिक्किम 40.46 39.19 36.64 0.00 
23. तमिलनाडु 106.01 38.66 36.31 0.00 
24. त्रिपुरा 47.49 29.26 48.30 10.60 
25. उत्तर प्रदेश 172.97 68.32 85.95 21.55 
26. उत्तराखंड 92.28 9.69 0.00 16.69 
27. पश्चिम बंगाल 520.35 448.89 154.30 0.00 

कुल ` 5996.70 3997.83 2772.81 358.8 

विवरण II 

ARTS के अतिर्गत ad-an स्वीकृति एवं सवितरण 

सभी आंकडं करोड् रुपये म॒ 10 अगस्त, 2012 तक 

स्वीकृति (| 
५. afefere 2008-0 2010 2010-11 201-12 2012-13 स्वी 2008-0 20010 II! 20112 202-13 ननक्षनपभप 

(30.08.12 (30.08.12 
त्त) त्व) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 3 14 

हरियाणा एएचनीबीएनएतं 75.16 000 23069 257.79 0.00 56.64 2147 1.07 0.00 000 000 22.54 

बीएचबीबीएनएल 70.88 19.49 0.00 185.10 0.00 25.57 20.24 6.90 000 000 000 27.14 

कुल 146.04 19.59 230.69 44289 0.00 89.21 4171 797 000 000 000 49.68 

एचपीएस्बी 0.00 &1.06 337.52 [6.79 0.00 435.37 0.00 24.32 101.25 000 000 12557 

जै एड के tet} 000 13449 17.50 171816 0.00 1870.15 0.00 40.35 5.25 515.45 0.00 561.04 

पीएस्ईबी 0.00 784.68 0.00 1050.26 0.00 1834.94 0.00 15040 0.00 20741 0.00 35781 

ईदी 0.00 0.00 33.34 0.00 0.00 33.34 000 000 0.00 000 000 000 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 Ik 4 

एवीवीएनएल 52.03 155.01 255.63 0.00 0.00 462.67 1487 1889 46.39 0.00 0.00 80.14 

जेएवीवीएनएल 163.53 63.78 476.06 0.00 0.00 703.37 4650 7.87 86.18 0.00 0.67 141.22 

जेओबीबीएनएल 100.38 23.96 71693 0.00 0.00 841.27 2868 143 119.64 0.00 0.00 149.76 

कुल् 315.94 242.75 1448.62 0.00 0.00 2007.31 90.05 28.19 25221 0.00 0.67 371.13 

एमबीबीएनएल 2.50 228.36 470.93 642.29 = 0.00 1344.08 0.00 69.26 70.64 60.33 0.00 200.23 

पूर्वं बीबीएनएल 0.00 108.97 350.85 74.11 0.00 533.93 0.00 32.69 52.63 0.00 0.00 85.32 

पश्चिम वीवीएमएल 0.00 203.01 474.11 453.66 0.00 1130.78 0.00 60.90 71.12 0.00 0.00 132.02 

डीवीवीएनएल 0.00 93.69 535.81 562.53 0.00 1192.03 0.00 27.37 80.37 0.00 0.00 101.74 

कुल 2.50 634.03 1831.70 1732.59 0.00 4200.82 0.00 190.22 274.76 60.33 0.00 525.31 

यूपीसीएल 855 117.27 0.00 40918 0.00 535.00 244 35.31 0.00 33.59 11.79 189.13 

कुल यूरिलिरी (उत्तर) 473.03 2013.87 3899.37 5369.87 = 0.00 11756.14 134.20 476.76 633.48 816.78 118.46 2179.68 

मध्य प्रदेश एमपीपीकेबीवीसीएल (ई) 86.50 0.00 679.81 = 0.00 = 0.00 766.31 0.00 22.14 97.97 30.92 1.66 152.69 

एपपीपीकेबीबीसीएल (सी) 92.04 23.02 862.64 0.00 0.00 77.70 0.00 34.85 13469 245 0.00 172.09 

एमपीपीकेबीबीसीएल (Sey) 49.55 338.03 166.64 70.03 0.00 624.25 000 65.58 21.58 6.15 10.90 106.20 

कुल 228.09 361.05 1709.09 70.03 0.00 2368.26 0.00 122.56 254.24 41.62 12.56 430.98 

गुजरात पौजीबीसीएत 0.00 637.57 166.93 0.15 0.00 80435 0.00 22.58 118.95 0.00 19.57 161.09 

डीजीबीसीएल 0.00 206.60 32.18 743 0.00 246.21 0.00 7.01 3453 000 0.00 41.95 

एमजीबीसीएल 47.37 149.41 2618 4.26 0.00 21870 13.54 14.59 23.30 0.00 000 51.43 

यूजीबीसीएल 0.00 57.59 33.82 234 0.00 93.75 0.00 9.89 13.84 0.00 0.00 23.73 

कुत 47.37 1051.17 259.11 5.36 0.00 1363.01 13.54 54.07 190.62 0.00 19.57 277.80 

Daas सौएसरईनी 0.00 122.45 0.00 751.30 0.00 873.75 0.00 36.74 0.00 0.00 32.48 = 69.22 

एमएसरईडीषीौसीएत 162.18 162.24 1793.5] 1682.31 154.54 3954.78 46.34 50.99 197.09 344.02 0.00 638.43 

बेस्ट 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 

गोवा ईदी 104.89 5.84 0.00 0.00 0.00 11073 0.00 31.47 0.00 0.00 0.00 31.47 

दमन ओर da ईडी 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

कुल (पश्चिम) 542.53 1702.75 3761.71 2509.00 154.54 8670.53 59.88 295.83 641.95 385.63 64.61 1447.69 

आधर प्रदेश एपीसीपीडीसीएल 175.03 0.00 823.91 65.15 0.00 1064.09 50.03 2.49 123.59 19.55 0.00 195.65 

एपीईटीसीएल 60.66 331 0.79 0.00 0.00 64.76 1738 0.82 0.73 0.00 0.00 18.93 

एपीएनपीटीसीएत 44.50 160.94 12.47 0.00 0.00 217.91 12.75 24.72 0.00 3.74 0.00 41.21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 B 4 

एषीएसपीडीसीएत 10783 68.43 39.19 0.00 000 21545 3084 1178 000 1176 000 54.38 

कुल 388.02 232.68 876.36 65.15 0.00 1562.21 111.00 39.81 124.32 35.05 0.00 310.17 

कर्नाटक वेस्कोम 260.57 291.07 0.00 0.00 0.00 551.64 0.00 78.17 43.78 0.00 000 121.95 

सेस्कोमि 27.73 10.14 76.42 0.00 0.00 20729 0.00 8.32 2693 0.00 0.00 = 35.25 

जेस्कोमि 30.32 207.84 0.00 0.00 0.00 228.16 0.00 11.21 30.12 0.00 0.00 41.33 

हेस्कोम 52.62 205.48 72.88 0.00 0.00 33098 0.00 15.78 0.00 41.75 0.00 57.54 

मेस्कोम 12.07 0.00 0.00 0.00 000 12.07 0.00 3.62 0.00 0.00 0.00 3.62 

कुल 383.31 807.53 149.30 0.00 0.00 1340.14 000 117.11 100.83 41.75 0.00 259.68 

केरल केएसर्बी 0.00 214.40 926.33 28.99 206.13 1375.85 0.00 64.31 75.51 80.25 0.00 220.07 

तमिलनाडु रीएनरईबी 10.04 450.87 3357.82 0.00 0.00 3878.73 19.93 120.76 526.23 4.77 0.00 671.69 

पुदुचेरी पीडी 0.00 27.53 0.00 0.00 0.00 27.53 0.00 0.00 0.00 450 000 4.50 

कुल (पूरव) 841.37 1733.01 5309.81 94.14 206.13 8184.46 130.93 341.99 826.89 166.31 0.00 1466.12 

बिहार बीएसईबी 81.18 113.40 0.00 647.18 530.05 1371.81 0.00 5837 0.00 0.00 0.00 58,37 

was जेएस्ईबी 882 151.78 0.00 0.00 0.00 16060 0.00 30.00 0.00 1818 0.00 48.18 

पश्चिम कंगाल उन्त्यूबीएसरईडीसीएल 0.00 1459.96 55141 161.15 0.00 872.54 0.00 47.99 8205 45.87 29.11 20502 

अंडमान ओर निकोबार पीड 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 
द्रीपसमूह 

कुल पूर्व) 90.00 425.16 551.41 808.33 530.05 2404.95 0.00 136.37 82.05 64.05 29.11 311.58 
असम 0.00 173.18 0.60 665.87 0.00 839.65 0.00 51.95 0.00 124.15 75.79 251.89 
अरुणाचल प्रदेश 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00 37.68 0.00 0.00 11.30 0.00 0.00 11.30 
नागालैड 0.00 0.00 34.58 0.00 0.00 34.58 000 0.00 1037 0.00 0.00 10.37 
मणिपुर 0.00 31.55 0.00 0.00 60.00 31.55 0.00 0.00 947 0.00 0.00 9.47 
मेघालय 0.00 33.97 0.00 0.00 0.00 3397 0.00 0.00 1019 0.00 0.00 10.19 
मिजोरम 0.00 34.26 0.86 000 0.00 35.12 0.00 000 10.54 60.00 000 10.54 
सिक्किम 0.00 26.30 68.46 0.00 0.00 9476 0.00 7.69 20.54 0.00 0.00 28.43 
FR 0.00 3437 0.82 148.26 16.83 200.28 = 0.00 10.31 0.00 43.07 1.66 55.04 

कुल (पूर्वोत्तर) 0.00 333.63 1 43.00 814.13 16.83 1307.59 0.00 70.14 724] 167.22 77.45 387.23 

कुल 1946.93 6208.42 13665.30 9595.47 907.55 32323.7 325.01 1321.08 2256.78 1600.00 289.63 5792.50 

रिपणः उपर्युक्त स्वीकृतियों मेँ भाग-ख परियोजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी संचालन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत शामिल 
a 

स्रोतः पीएफसी



53 प्रश्नों के 

ग्रीनफील्ड विमानपत्तन 

*394, श्री निशिकोत qa: क्या नागर तिपानन मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश में eras सहित ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का व्यौरा 

ओर संख्या कितनी है तथा निर्माणाधीन पुराने विमानपत्तनों के 
विस्तार की स्थिति क्या 2; 

(ख) args राज्य के देवघर मे दूसरे विमानपत्तन के निर्माण 

हेतु सरकार के पास लम्बित प्रस्तावों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तन परियोजनाओं को पुरा 

करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित कौ 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण रहै; ओर 

(ङ) aes में नए विमानपत्तन के निर्माण हेतु सरकार के 

अंश ओर राज्य सरकार के अंश का व्यौरा क्या है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) देश में 

तीन ग्रीनफौल्ड हवाईअड्डे है अर्थात् राजीव गांधी अतरयष्टरीय हवाई 
अड्डा, शमशाबाद (हैदराबाद्), बंगलौर siesta castes, 
देवनहल्ली (बंगलोर) तथा कोचीन अतरयष्टरीय हवाईअड्डा, कोचीन 
तथा ये सभी हवाईअड्डे प्रचालनिक है। carers! का विकास 
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एक tet सतत प्रक्रिया है, जिसमे वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात 

संभाव्यता/माग तथा विशिष्ट हवाईअड्ढां के माध्यम से प्रचालित 

करने के लिए एयरलाइनों कौ प्रतिबद्धता आदि को ध्यान में रखा 

जाता है। निरंतर बढते हुए यात्री यातायात कौ व्यवस्था करने के 

लिए भारतीय विमानप॑ौन प्राधिकरण ने पहले ही 40 गैर मेटो हवाई 

अड्डों को विकसित किया है। ज्ञारखंड मे एक हवाई अड्डा सहिते 

40 Ae हवाईअडडों कौ स्थिति का व्यौरा संलग्न विवरण मे 
दिया गया है। 

(ख) से (ङ) देवघर मेँ एक ग्रीनफौल्ड हवाई अड्डे के 
विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा ands 

सरकार के बीच दिनांक 16.2.2012 को एक BAA ज्ञापन पर 

हस्ताक्षर किए गए। इस saga ज्ञापन के अनुसार ्ारखंड सरकार 

को हवाई अड्डा परियोजना के 659 एकड़ भूमि तथा 50 करोड 

रुपए कौ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी है। प्रथम चरण मे, 

इस हवाई ses को wis टाइप के छोटे विमानो को प्रचालन 

के लिए विकसित किया जाना है। परियोजना के प्रथम चरण कौ 

लागत अनुमानतः 250 करोड रुपए है। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण 

संबंधी कारवाई कर रही है। भूमि अधिग्रीण कर लेने तथा उसे 
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के पश्चात, 

परियोजना के लिए नागर विमानन मंत्रालय से “सिद्धांत रूप में" 

अनुमोदन प्राप्त करने की अगली कारवाई भारतीय विमानपत्तन 

प्राधिकरण द्वारा कौ जाएगी। 

विवरण 

40 गैर-मेटरो हवारअद्डो की स्थिति 

क्र.सं हवाईअड्डे का नाम कार्य का नाम लागत (करोड रुपए मे) कार्य समाप्ति 

कौ तिथि 

1 2 3 4 5 

आंच प्रदेश 

1. कुडप्या रनवे, टैक्सी वे ओर wa का निर्माण 26.12 जनवरी-10 

2 राजसुंदरी नए टर्मिन भवन सहित कार पार्क का निर्माण 43.29 अक्टूबर-11 

3. विजाग नए एकीकृत eft भवन का निर्माण 94.95 जून-09 

4. विजयवाड़ा रनवे का विस्तार 47.87 दिसम्बर-09 

5. तिरूपति नए WA का निर्माण 13.00 अप्ैल-12 

असम 

1. fete नए daa भवन का निर्माण 71.71 अगस्त-09 
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1 3 4 5 

वर्तमान रनवे ओर रैक्सी वे का मजनूतीकरण 17.71 दिसम्बर-10 

डिन्रूगद् एयरो पर मौसम विभाग के लिए डापलर 2.18 अप्रैल-12 

ax राडार का निर्माण 

फायर् स्टेशन का निर्माण 3.24 अप्रैल-12 

रनवे का विस्तार ओर नए लिंक रैक्सीवे का निर्माण 60.82 जून-09 

2. गुवाहाटी पृथक विमान पार्किग का निर्माण 14.15 मार्च-10 

गुवाहाटी हवाईअड्डे पर अधिग्रहित नई भूमि का 29.78 जनवरी-11 
आंतरिक S49 प्रणाली का विकास ओर 
नीची जगह को भरना 

बिहार 

1. पटना जेपीएनआई हवाईअड्डे पर रनवे, tad एवं एप्रन 23.08 अगस्त-11 
कौ रिकपिखि तथा संबंधित कार्य 

were 

1. चंडीगद् नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 78.00 मार्च-11 

गुजरात 

1. अहमदाबाद नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण 328.00 अगस्त-10 

2 सूरत रनवे का विस्तार 21.30 अप्रैल-09 

टर्मिनल भवन फेस-2 प्रथम तल का निर्माण 23.68 दिसम्बर-09 

इमारखंड 

1 रांची wa का विस्तार ओर पृथकवे क निर्माण 12.52 मई-10 

जम्मू भर कश्मीर 

1. श्रीनगर एकौकृत प्रचालनों के लिए नए टर्मिनल भवन का 101.33 अप्रैल-09 
आधुनिकौकरण का ओर विस्तार 

UH फेस-2 का विस्तार 28.00 मार्च-11 

कर्नाटक 

1 मंगलौर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 147.00 अक्टूबर-09 

मैसूर नए टर्मिनल भवन ओर अनय एन्सिलरी भवनं 85.00 सितम्बर-10 
आसी रिहायशी मकानों का निर्माण 

केरल 

1 त्रिवेन्द्रम अर्य टर्मिनल भवन, Wa एवं कार पार्क इत्यादि 258.08 अप्रैल 

का निर्माण 

ga, रैक्सीवे, जीएसर्द क्षेत्र एवं सोल्डरसं 30.92 मई-09 

का Frater 
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1 2 3 4 5 

लक्षद्वीप 

1 अगाती अगाती पर रनवे का सुदुदीकरण 11.26 नवम्बर-10 

मध्य प्रदेश 

1 भोपाल रनवे का विस्तार 35.00 जुलाई-09 

नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 135.00 दिसम्बर-10 

नए एप्रन का निर्माण ओर संबंधित कार्य 63.78 सितम्बर-10 

2. इंदौर रनवे का विस्तार ओर सुदृदीकरण तथा पृथक वे एवं 79.00 जुलाई-09 
टैक्सी वे को निर्माण 

नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण 135.60 मई-11 

महाराष्ट 

1. ओरंगावाद् रनवे के विस्तार सहित इलेक्टिकल कार्य 25.68 जनवरी 10 

2 गोदिया समानान्तर टैक्सी वे का निर्माण 18.61 मार्च-10 

एनआईएटीएम का निर्माण 52.33 जमवरी-11 

मंड्यूल-2 माली लाउज का निर्माण तथा संबधित कार्य 12.97 फरवरी-12 

3. जलगांव जलगांव हवाईअड्डे का विकास 20.00 दिसम्बर-11 

4 पुणे एकीकृत प्रचालनों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार 78.00 सितम्बर-10 
ओर आधुनिकौकरण 

नागालैंड 

1. दीमापुर एप्रन का विस्तार ओर लिंक tet a का निर्माण 13.35 जुलाई-11 

पजाब 

1. अमृतसर एकीकृत प्रचालनों के लिए रर्मिनल भवन का माद्यूलर 149.1 जून-09 
विस्तार 2 संख्या कटेक्ट पार्किग वे का निर्माण 

3 संख्या अतिरिक्त wien वे का निर्माण 13.19 जुलाई-09 

2. भरिंडा wr sight लिंक रैक्सीवे का निर्माण 6.37 माई-12 

टर्मिनल भवन का निर्माण 2.50 जुलाई-12 

राजस्थान 

1 जयपुर नए टर्मिनल भवन का निर्माण 115.77 जुलाई-09 

नए एप्रन ओर cata का निर्माण 32.00 सितम्बर-09 

2. जैसलमेर wa एवं टैक्सी दैक का निर्माण १.१4 अप्रैल-10 

3. उदयपुर रनवे का विस्तार एवं सुदृदीकरण ओर सहायक कार्य 44.31 मई-09 

एप्रन सहित टैक्सी वे फेस-2 की निर्माण 7.76 जून-11 

त्रिपुरा 

1. अगरतला वर्तमान रनवे का सुदृदीकरण 37.00 जुलाई-09 
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1 2 3 4 5 

एप्रन का विस्तार ओर सुदुदीकरण 18.66 अप्रैल-09 

नियंत्रण टावर का निर्माण 9.67 अप्रैल-12 

तमिलनाडु 

1 कोयम्बटूर समांतर Sat वे भाग का निर्माण ओर एप्रन का विस्तार 41.51 फरवरी-10 

एकीकृत प्रचालनों के लिएए टर्मिनल भवन का विस्तार 78.00 सितम्बर-11 
ओर आधुनिकीकरण 

2. मदुर नए एकीकृत भवन का निर्माण तथा सहायक कार्य 128.76 जुलाई-10 

उत्तर प्रदेश 

1. आगरा टर्मिनल भवन कौ पुर्जं साज-सन्जा 3.38 दिसम्बर-09 

नए ur ओर चार वाइड बोडी विमान तथा टैक्सी 41.30 दिसम्बर-09 
वे का निर्माण 

2 लखनऊ नए एकीकृत भवन Haile टर्मिनल भवनं का निर्माण 129.38 अक्टूबर-11 

3. वाराणसी नए एकीकृत भवन का निर्माण 139.50 अगस्त-10 

wr का विस्तार ओर सुदृदीकरण 40.00 अप्रैल-10 

उत्तराखंड 

1. देहरादून नए टर्मिनल भवन, सबस्टेशन बनाम एसी 35.00 सितम्बर-09 

प्लांट कक्ष, कार पार्क इत्यादि का निर्माण 

पश्चिम बंगाल 

1. कूच बिहार नए टर्मिनल भवन का निर्माण 12.46 जून-09 

2 बागडोगरा एप्रन का विस्तार 20.70 सितम्बर-09 

अण्डमान ओर Prete द्रीपसमूह 

1 पोर्टन्लेयर एप्रन ओर अतिरिक्त टैक्सी वे का विस्तार 34.38 दिसम्बर-09 

स्वच्छ भारत अभियान के अतगत प्रायोगिक परियोजना 

+395. sit प्रदीप माह्मीः 
श्री प्रम दास रायः 

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कोई 
प्रायोगिक परियोजना शुरू कौ हैः; 

(ख) यदि हां, तो इसके उदेश्य क्या हैँ ओर इसकी प्रमुख 
विशेषताएं क्या हँ; ओर 

की ग्ई हे? 

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत किन-किन स्मारकं को 

चिन्हित किया गया है ait इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित 

पर्यटन मंत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) ओर (ख) 
जी, Bl पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष 

रूप से स्मारकं एवं पर्यटक गंतव्यं मे साफ-सफाई एवं स्वच्छता 

के महत्व के प्रति समाज के सभी aa को संवेदनशील बनाने के 

लिए ' स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत कौ है। यह अभियान 

हमारे समाज के सभी वर्गों को अनुनय करने, शिक्षा देने, प्रशिक्षण
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देने, प्रदर्शन करने तथा संवेदनशील बनाने के कार्यो का मिश्रण हे। 

इसका उदेश्य पर्यटक गंतव्यं मे स्वच्छता ओर स्वास्थ्यप्रदं उपायो 

का स्वीकार्य स्तर सुनिश्चित करना है, जिसे स्वामित्व ओर निजी 

एवं सार्वजनिक aa के स्टेकहोल्डरों कौ भागीदारी से कायम रखा 

जाएगा। 

(ग) मंत्रालय ने इस अभियान के अधीनं लगभग 120 

स्मारको/गतव्यों की पहचान की है, जिसमें भारत मेँ विश्व विरासत 

स्थल, एएसओआई के स्मारक व॒ अन्य महत्वपूर्णं पर्यटक ग॑तव्य 

शामिल 21 इस अभियान के अंतर्गत स्मारक-वार निधियां आबंटित 

नहीं कौ गई 31 पहचान किए गए स्मारको/गतव्यों कौ सूची संलग्न 

विवरण मेदी गई Zl 

वितरण 

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहचान किए me स्मारकोगतव्यों की सूची 

क्र.सं स्मारको/गंतव्यों का नाम स्थान 

1 2 3 

1. आगरा फोर आगरा (उत्तर प्रदेश) 

2. ताज महल आगरा (उत्तर प्रदेश) 

3. हुमायूं का मकबरा दिल्ली 

4. कुतुब मीनार ओर इसके स्मारक, दिल्ली दिल्ली 

5. जंतर मतर, AI जयपुर( राजस्थान) 

6. फतेहपुर सीकरी 

7. लाल किला काप्लेक्स 

8. नंदा देवी एवं फूलों कौ घाटी राष्ट्रीय पार्क 

9. aM गुफाए 

10. एलोरा गुफाए 

11. गोवा के चर्च ओर कान्वेर 

12. खजुराहो ग्रुप के स्मारक 

13. एलिफेटा Ware 

14. wet मेँ बौद्ध स्मारक 

15, महाबलिपुरम स्मारकों के ग्रुप 

16. हम्पी में स्मारकं के गुप 

17, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 12 

18. पट्टाडकल मेँ स्मारकं के ग्रुप 

19. माउटेन रेलवे ओंफ इंडिया 

20. सूर्य मदिर कोणार्कं 

21. भीमसेनबेटेका के रोक weed 

आगरा (उत्तर प्रदेश) 

दिल्ली 

हिमाचल प्रदेश 

ओरगाबाद (महाराष्ट) 

ओरंगाबाद (महाराष्ट ) 

गोवा 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मध्य प्रदेश 

महाबलिपुरम (तमिलनाड्) 

कर्नाटक 

तमिलनादु 

कर्नाटक 

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) 

ओडिशा 

मध्य प्रदेश 
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1 2 3 

22. चंपानेर-पावागढ् आरकौओजिकल पार्क गुजरात 

23. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्वं विक्टोरिया टर्मिनस) मुम्बई (महाराष्ट) 

24. महाबोधि मदिर गया (विहार) 

स्वच्छ भारत अभियान के लिए पहचान किए गए अन्य स्मारक.“गतव्य 

25. गोलकोंडा फट हैदराबाद (आध्र प्रदेश) 
26. सि केथेडिल ओर सेट फ्रांसिस असीसी चर्च काप्लेक्स ओल्ड गोवा 

27. ग्वालियर फोट ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 
28. बौद्ध गुफाएं कनहेरी (महाराष्ट) 
29, जाराक्म ओर सिंडाई के बीच मेगालिथिक faa पर उम-न्याकानेथ उम-न्याकानेथ, मेघालय 
30. जंतर मतर दिल्ली 

31. इडिया गेट दिल्ली 

32. पुराना किला दिल्ली 

33. सफदरजंग मकबरा दिल्ली 
34. राजघार दिल्ली 

35. अक्षरधाम दिल्ली 

36. लोधी मकबरा दिल्ली 

37. चांदनी चौक दिल्ली 
38. mae प्लेस दिल्ली 

39, लोटस रेम्पल दिल्ली 
40. तुगलकाबाद् दिल्ली 

41. दोौलताबाद फोर दौलताबाद/ओरंगाबाद (महाराष्ट) 
42. फिरोजशाह पैलेस ओर तहखाना हिसार (हरियाणा) 
43. ग्रुप sie रेग्पल्स चंबा (हिमाचल प्रदेश) 
44. चिप्तौडगद में स्मारकों के ग्रुप बदोली/चित्तौडगद् (राजस्थान) 
45. जगेश्वर मेँ मंदिरों के ग्रुप Pa गुंध/^अल्मोड़ा (उत्तराखंड) 
46. राजा Gad सिंह को समर्पित पुराने महल रामनगर (जम्मू ओर कश्मीर) 
47. बिशमाकनगर में अवशेष मिश्मी/दिवांग (अरुणाचल प्रदेश) 
48. विष्णुडाल गौरीसागर/सिबसागर (असम) 
49. देवीडाल गौरीसागर/सिबसागर (असम) 
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50. सिवाडाल गौरीसागर/सिबसागर (असम) 

51. विष्णु का मंदिर बिशेनपुर (मणिपुर) 

52. किला का अवशेष (दीमापुर के खंडहर) दीमापुर/कोहिमा (APTS) 

53. दुब्दी मठ खिओछोड;/फाल्वी (सिक्किम) 

54. उनाकुटी तीर्थं के मूर्तिं शिल्प एवं रोंक-कट रिलीफ seal रंज (त्रिपुरा) 

55. (1) सभी पुरानी ord एवं अन्य स्मारक ` राजगीर, नालंदा (बिहार) 

(2) सभी पुरानी इमारते एवं अन्य पुराने अवशेष जो कि 

कथित दो पुराने शहरो, जो पुराने ओर नए राजगृह के रूप 
मे जने जाते हे, से आधे मील कौ दूरी पर स्थित हैँ 

56. सिरपुर गांव ओर गांव के पूर्वं पे स्थिततरीले के आस-पास aes सिरपुर/राजपुर (छत्तीसगद ) 

57. बेनीसागर काप्लेक्स बेनीसागरसिंहभूम (ज्ञारखंड) 

58. पर्यटक परिपथ, रांची रांची (ज्ञारखंड) 

59. विष्णुपुर ग्रुप ओंफ रेम्पल्स विष्णुपुर/बकुरा (पश्चिम बंगाल) 

60. चर्च ath होली जीसस, wld एरिया, दमन दमन 

61. tate, दीव दीव 

62. फोट, दमन 

63. शनिवार वाडा, पुणे पुणे (महाराष्ट) 

64. रायगढ़ wie, Wag TATE (महाराष्ट) 

65. बीबी का waa, ओरंगाबाद ओरगाबाद (महाराष्ट) 

66. बीसीलिका ate ata जीसस, ates गोवा गोवा 

67. बीरचेस ओंफ कालनगुर, बागा, कोल्वा इत्यादि गोवा 

68. सोमनाथ मंदिर गुजरात 

69. द्वारकाधीश ग्रुप ओंफ रेम्पल्स, द्वारका गुजरात 

70. जामी मस्जिद, चंपानेर, गुजरात गुजरात 

71. बाग गुफारएं बाग (मध्य प्रदेश) 

72. मादु 4 स्मारक me (मध्य प्रदेश) 

(1) होशांग शाह का मकबरा 

(2) रानी रूपमती पेवेलियन 

(3) रायल काप्लेक्स 
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73. रामनाथस्वामी रेम्पल, रामेश्वरम रामेश्वरम (तमिलनाडु) 

74. विग रेम्पल, तंजावूर (वृहदेश्वरा टेम्पल) तंजावूर (तमिलनाडु) 

75. विवेकानंद मेमोरियल, कन्याकुमारी कन्याकुमारी (तमिलनाडु) 

76. बेलुर-हालेबिड-श्रवणबेलागोला a (कर्नारक) 

77. मैसूर-सामनाथपुर-श्रीरंगपर्टनम-बांदीपुर-नागरहोल-काबिनी मेसूर-(कर्नारक) 

78. मैसूर पैलेस aay (कर्नाटक) 

79. wile कोच्चि, कोचि कोच्चि (केरल) 

80. sega बैकवाअरसं कुमाराकोम (केरल) 

81. कुमारकोम-बैकवाट्सं अलप्ुञ्ञा (केरल) 

82. वरकला-बीच वरकला (केरल) 

83. Far बस es cia मुन्नार (केरल) 

84. कोवालम-बीच कोवालम (केरल) 

85. चरमीनार हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) 

86. aa सागर लेक हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) 

87. विशाखापट्टनम-बीच ओर अराकू वैली विशाखापर्टनम (आंध्र प्रदेश) 

88. अमरावती-बोद्ध सथल आंध्र प्रदेश 

89. reat मंदिर गुवाहारी (असम) 

90. ब्रह्मपुत्र रिवर Ha साइट, मेजर बैक एंड घाट ब्रह्मपुत्र (असम) 

91. लोकतक लेक A साद्रा द्वीप समूह, मणिपुर मणिपुर (अरुणाचल प्रदेश) 

92. बाग-ए-बहु, जम्मू जम्मू 

93. पहलगाम जम्मू ओर कश्मीर 

94. गुलबर्ग जम्मू ओर कश्मीर 

95. सोगमर्ग जम्मू ओर कश्मीर 

96. खिलनमरग जम्मू ओर कश्मीर 

97. शालीमार जम्मू ओर कश्मीर 

98. हजरत बाग जम्मू ओर कश्मीर 

99. निशात बाग जम्मू ओर कश्मीर 

100. sa da जम्मू ओर कश्मीर 

101. जलियावाला बाग अमृतसर (asa) 

102. अमृतसर टेम्पल (मदिर तक पहुंच) अमृतसर (पंजाब) 
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103. शिमला माल रोड 

104. उलहौजी, खजियार 

105. आमेर फोर, आमेर 

106. हवा महल 

107. सिरी पैलेस 

108. सिसौदिया रानी गाडन 

109. घाट की रानी 

110. सिकदरा 

lll. दशस्वमेध घाट 

112. हर कौ Het 

113. राम aw 

114. बोद्ध काप्लेक्स ललितगिरी 

115. पुरी टेम्पल 

116. रत्नगिरौ ओर उदयगिरी बौद्ध काप्लेक्स 

117. शेर शाह सूरी का मकबरा 

118. साइट aie मौर्य पैलेस 

119. वैशाली के प्राचीन अवशेष 

120. इलाहाबाद 

शिमला (हिमाचल प्रदेश) 

डलहौजी (हिमाचल प्रदेश) 

जयपुर (राजस्थान) 

जयपुर (राजस्थान) 

जयपुर (राजस्थान) 

जयपुर (राजस्थान) 

राजस्थान 

आगरा (उत्तर प्रदेश) 

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 

हरिद्वार (उत्तराखंड) 

ऋषिकेश (उत्तराखंड) 

करक (ओडिशा) 

पुरी (ओडिशा) 

जाजपुर (ओडिशा) 

सासाराम (बिहार) 

पटना (बिहार) 

वैशाली (बिहार) 

उत्तर प्रदेश 

ग्रामीण व्यापार केन्द्र योजना 

*396. श्री धनंजय सिंहः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

क्या पंचायती राज मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) देश में उत्तर प्रदेश सहित चयनित जिलों मेँ स्थापित,स्थापित 
किए जा रहे ग्रामीण व्यापार Sal द्वारा राज्य-वार कुल कितने 
रोजगार का सृजन किया गया; 

(ख) क्या सरकार ने धनराशि की सीमित उपलब्धता में वृद्धि 

करने हेतु एेसे संसाधनों को चिन्हित किया है, जो इस योजना को 
frss क्षेत्र अनुदान निधि तथा उत्तर-पूर्व aa के जिलों तक ही 
सीमित करते है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(घ) सरकार कौ इस योजना के देश के प्रत्येक जिले तक 

विस्तारित करने हेतु क्या योजना है तथा इस प्रयोजनार्थं अनुमानतः 
कितनी धनाराशि की आवश्यकता है ओर यह योजना कब तक 

कार्यान्वितं किए जाने की संभावना है; ओर 

(ङ) चिन्हित किए गए उन उत्पादों कौ सूची क्या है, जिनकौ 
ants बाजार में मांग है तथा लोगों A उनकी मांग के बरे 

में जागरुकता पैदा करने ओर उनके उत्पादन के लिए se प्रशिक्षित 

करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैँ अथवा उठाए जाने का विचार 

है?
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जनजातीय कार्यं मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर चंद्र देव ): (क) संस्थापित feu गए ग्रामीण व्यवसाय 

केन्द्र के माध्यम से सृजित कुल रोजगार के ah पंचायती राज 
मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते रै तथापि, विभिन आर.बी.एच. 

परियोजनाओं के लाभार्थियों कौ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण मँ 

दी गर्ह ti 

(ख) से (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2007 
से आस्भ की गई आरबीएच योजना हेतु बजर आबंटन अत्यल्प 

रहा है। इस वजह से इस योजना को बीआरजीएफ जिलों एवं 

उत्तर-पूर्व राज्यों के जिलों तक सीमित रखा गया। योजना का 

कार्यान्वयन अनुमान के विपरीत रहा है एवं विभिन cere कौ 

अरुचि की वजह से 12 वीं योजना के दौरान इस योजना को समाप्त 

feu जाने का निर्णय लिया गया है) 

(ङ) धातुकर्म, गलीचा, कशीदाकारी, जैव इधन, बागवानी 
उत्पाद इत्यादि समेत विभिन उत्पादों के लिए बीआरजीएफ परियोजनाएं 
संस्वीकृत कौ Ag! तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना में ga योजना 
के जारी नहीं रहने कौ वजह से इन वस्तुओं के उत्पादन हेतु लोगों 
को प्रशिक्षित करने वे जागृत करने के लिए कोई नया कदम 

प्रस्तावित नहीं है। 

वितरण 

आरकीएच परियोजनाओं के अतगत लाभार्थियों की सख्या 

क्रम सं राज्य लाभार्थियों कौ संख्या 

1 2 3 

1. आध्र प्रदेश 500 

2. अरुणाचल प्रदेश 300 

3. असम 2220 

4. बिहार 54 

5. छत्तीसगद् 4046 

6. हरियाणा 100 

7. हिमाचल प्रदेश 500 

8. wags 1030 

9, कर्नाटक 200 

10. केरल 340 

11. मध्य प्रदेश उन, 

7 सितप्वर, 2012 

1 2 3 

12. महाराष्ट 5487 

13. मणिपुर 1065 

14. मेघालय 300 

15. ओडिशा 120 

16. राजस्थान 4050 

17. तमिलनाडु 1140 

18. त्रिपुरा 554 

19. उत्तर प्रदेश 1116 

20. उत्तराखंड 2500 

21. पश्चिम बगाल 5860 

कुल 31482 

टिप्पणीः उ.न. उपलब्ध नहीं 

(हिन्दी) 

बौद्ध सरक्िट 

*397, डो. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः | 

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित कतिपय राज्यों में पर्यटन 

विकास हेतु बौद्ध aimed कौ पहचान कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर बिहार सहित 

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किन-किन क्षेत्रों कां चयन किया गया है, 

क्या मानदंड अपनाए गए हैँ ओर कौन-कौन सी निर्माण परियोजनाएं 

शुरु की गई de किए जाने का विस्तार 2; 

(ग) इस aay में स्वीकृत धनराशि A से कितनी धनराशि 

जारी की गई ओर कितनी उपयोग में लाई गई; ओर 

(घ) tat परियोजनाओं कौ निगरानी ओर समीक्षा हेतु सरकार 

द्वारा क्या तत्र स्थापितं किया गया है तथा बिहार में वैशाली 
(कोलहुआ) सहित कतिपय नए कषर मे उक्त योजना के कार्यान्वयन 

हेतु क्या कारवाई कौ जाएगी? 

पर्यटन मत्री ( श्री सुबोध कात सहाय): (क) ओर (ख) 
जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से
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12वीं योजना अवधि के एकीकृत विकास के लिए बौद्ध परिपथों 

सहित आध्यात्म पर्यटन परिपथों कौ पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर 

के कसल्टेट (एनएलसी) कौ नियुक्ति की है। 

पर्यटन क्षमता के आधार पर राज्यों ओर स्टेक होल्डरों के साथ 

परामर्शं ॒से एन.एल.सी द्वारा पहचान किए गए बौद्ध परिपथों की 

सूची नीचे दी गई 2: 

(1) धर्मयात्रा परिपथः बौद्ध गया (बिहार )-सारनाथ (उत्तर 

प्रदेश)-कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) -पिपरवाह (उत्तर प्रदेश) 

(2) विस्तारित धर्मयात्रा परिपथः बौद्ध गया (बिहार) -नालंदा 

(बिहार) -राजगीर (बिहार )-पटना (बिहार) - वैशाली 

(बिहार) -विक्रमशिला (बिहार) -सारनाथ (उत्तर 

प्रदेश) -कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) -कपिलवस्तु (उत्तर 

प्रदेश) -संकिसा (उत्तर प्रदेश) -पिपरवाह (उत्तर प्रदेश) 

निर्धारित परिपथों कौ पहचान करते समय अवसंरचना अंतर 

को पूरा करने ओर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के 
प्रयास किए गए हेै। 

(ग) पहचान किए गए परिपथों के लिए राज्यो८संघ राज्य संघ 

राज्य क्षेत्रों के लिए अभी कोई निधियां स्वीकृत महीं की गई हेै। 

(घ) राज्यो८संघ राज्य क्षेत्रों ने पर्यटन अवसंसचना परियोजनाओं 

कौ प्रगति कौ नियमित समीक्षा के लिए संबंधित राज्य स्तर निगरानी 

समितियों कौ स्थापना की है। पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सम्मेलनं, 

मत्रालय के अधिकारियों द्वारा ties निरीक्षणों ओर राज्य/संघ राज्य 

aa अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा dont द्वारा भी 

परियोजनाओं के कार्यान्वयन कौ निगरानी करता हे। राज्य सरकारो^संघ 

राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए राज्य स्तर निगरानी समितियों कौ fitz 

पर्यटन मंत्रालय को आवधिक रुप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता 

है। 

( अनुवाद] 

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र 

*398, श्री के. सुगुमारः 

श्री at यादवः 

क्या नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 
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(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा 

प्राप्त करने हेतु निर्धारित wal का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या अनेक राज्य इस शर्त को पूरा करने मे सफल नहीं 

हो पाए ह ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी अनुपालन की राज्य-वार 

स्थिति क्या 2; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने Weal को अपनी अनिवार्य नवीकरणीय 
ऊर्जा को खरीद को पूरा करने हेतु निजी कंपनियों से नवीकरणीय 

ऊर्जा प्रमणपत्र क्रय करने की अनुमति दे दी दहै ओर यदि हां, तो 
तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(घ) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ओर विद्युत 
विनियामक फोरम ने मौजूदा ange विनियमो में संशोधन करने 
का अग्रह किया है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है तथा केन्द्र सरकार 
द्वारा देश के सुदूर sat मेँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सृजन हेतु 
निजी कपनियों को agra देने हेतु क्या कदम उठाए गए है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री (डो. फारुख अब्दुल्ला ): 
(क) ओर (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86८1) (ई) 

में राज्य विद्युत विनियामक आयोग (wegen) के लिए अन्य 

बातों के साथ-साथ खपत कौ एक प्रतिशतता निर्धारित किए जाने 

का प्रावधान है जिसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना होगा ओर 

जिसे अक्षय खरीद अनिवार्यता (आरपीञओ) कहा गया है। विभिन 
राज्य विद्युत विनियामक आयोगो (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किए 

गए आरपीओ लक्ष्यो को दशनि वाला व्यौरा संलग्न विवरण में 

दिया गया है। 

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 14 

जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या एल-1/12/2010-सीईआरसी के 
द्वारा एक विनियम अधिसूचित किया गया है जिसे “ केन्द्रीय विद्युत 
विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन हेतु अक्षय ऊर्जा प्रमाण 

पत्र को मान्यता देने तथा जारी करने के लिए निबंधन ओर wd) 

विनियम, 2010" के नाम से जाना जाता हैँ इस विनियम को मुख्य 

विशिष्टताएं संलग्न विवरण में दी mg 2 

(घ) जी, नहीं। 

(ङ) भारत सरकार द्वारा निजी कपनियों को देश के दूरस्थ 

कषेत्रं सहित अन्य क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों एवं उपकरणों की 

संस्थापना करने के लिए राजकोषीय ओर वित्तीय प्रोत्साहन दिये जा 

रहे है। प्रोत्साहन कौ मात्रा ओर प्रकार aa, क्षमता अक्षय ऊर्जा 

प्रौद्योगिकी, प्रिड-संबद्ध अथवा ओंफ-ग्रिड, लाभार्थी कौ श्रेणी आदि 

पर निर्भर करते हे।
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विवरण 7 

विभिन्न राज्य वितियामक आयोगो द्वारा नि्धरित अक्षय विद्युत खरीद अतिवार्यता (ards) 

अक्षय ऊजां स्रोत 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 

आध्र प्रदेश aR 4.75% 4754 4.75% 475# 4754 

सौर 0.25% = 0.25% 0.25% 0259 0.25 

कुल 500% 5.00% 5.00% 5.00% = 5.00% 

अरुणाचल प्रदेश 

असम aK 4.05% 5.40% 6.75% 

सौर 0.15% 0.20% 0.25% 

कुल 4.20% 5.60% 74 

बिहार hak 3.25% 3.50% = 3.75% 

सौर 0.75% = 1.00% 1.25 

कुल 4.00% 4.50% 5.00% 

छत्तीसगद् सौर 0.50% 

बायोमास 3.75% 

अन्य अक्षय ऊर्जां 1.50% 

कुतं 5.75% 

दिल्ली (पररूप) aR 4.60% 5.95% 7.30% 8.65% 

सौर 0.20% 0.25% 0.30% = 0.354% 

कुल 4.80% 6.20% 7.60% = 9.00% 

जेईआरसी (गोवा एवं गैर-सौर 2.60% 

संघ राज्य क्षेत्र) 

सोर 0.40% 

कुल 3.00% 

गुजरात सोर 1% 

पवन 5.50% 

बायोमास 0.50% 

कुल 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

हरियाणा hah 1.25% 2.00% 

मोर 0.75% = 1.00% 

कुल 2.00% = 3.00% 

हिमाचल प्रदेश ha 10.00% 10.00% 10.00% 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 15.50% 16.00% 

सौर 0.25% 0.25% 0.25% 0.25 0259 0.50% = 0.75% = 1.00% = 2.00% = 3.00% 

कुल 10.25% 10.25% 10.25% 11.259 12.25% 13.50% = 14.759 16.00% 17.50% 19.004 

wy ओर कश्मीर गौर-सौर 4.75% 

सोर 0.25% 

कुल 5.00% 

द्वारखंड aR 3.00% 

सोर 1.00% 

कुल 4.00% 

कर्नाटक गैर-सौर।0% (बीईए्ससीओएम, एएएससीभोएम, सीईएससी) ओर (1# एवईएससीभोएम, सौईएससीभओएम एवं get सोसायटी) 

सोर 0.25% 

कुल10.25% एवं 7.25% 

केरल hak 338% 3.74% 4.14% = 4.58% 

सौर 0.25% 0.25% 0.25% = 0.25% 

कुल 3.63% 3.99% 4.39 4.83 

मध्य प्रदेश गैर-सौर 3.40% 4.70% 6.00% 

सौर 0.60% 0.80% 1.00 

कुल 4.00% = 5.50% 7.00 

महाराष्ट hah 7.15% 8.50% 8.50% = 8.50% 

सौर 0.25% = 0.50% 0.50% = 0.50% 

कुल 8.00% 9.00% 9.00% १9.004 

मणिपुर hah 4.75% 

सौर 0.25% 

कुल 5.00% 

मिजोरम गैर-सौर 6.75% 
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1 2 3 4 5 6 10 1 

सौर 0.25% 

कुल 7.00% 

मेघालय पवन 0.20% 

गैर-सौर 0.40% 

सौर 0.40% 

कुल 1.00% 

नागालैड Tha 1.15% 

सौर 0.25% 

कुल 8.00% 

ओडिशा ak 1.00% 1.60% 2.00% 2.00% 

सौर 0.15% 0.20% 0.25% = 0.30% 

सह-उत्यादन  3.95% 4.20% = 4.45% 4709 

कुल 5.50% = 6.00% 6.50% = 7.00% 

पंजाब hak 3.37% 3.81% 

सौर 0.13% 0.19 

कुल 3.50% = 4.00% 

राजस्थान hak 6.35% 7.2% 

सौर 0.75% 1.0% 

कुल 7.10% = 8.20% 

सिक्किम 

तमिलनाडु गैर सौर 9.0% 

सौर 0.1% 

कुल 9.1% 

त्रिपुर aK 1.90% 

सौर 0.10% 

कुल 2.00% 

उत्तराखंड ah 5.0% 

सौर 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

कुल 5.05% 

उत्त प्रदेश hea  5.00% 

सौर 1.00% 

कुल 6.00% 

पश्चिम बगाल 

कुल 4% 5% 6% 7% 8% «9% 10% 

fracor I . आईसी कौ खरीद इकरारबद्ध sara द्वारा अधिकतम 

oneal तत्र की मुख्य विशिष्टताए 

अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) त॑त्र अक्षय ऊर्जा 

को बढावा देने ओर अक्षय विद्युत खरीद अनिवार्यता 

(आरपीओ) को सुसाध्य बनाने के लिए एक बाजार 

आधारित साधन है। 

आरर्दसी तंत्र का उदेश्य राज्य मे arg संसाधन कौ 

उपलब्धता ओर आरपीओ को पूरा करने के लिए 
इकरारवद्ध॒ इकाइयों की आवश्यकता के बीच कौ 

असमानता को दूर् करना हे। 

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन कौ लागत को 

पारंपरिक ऊर्जा ale के समतुल्य विद्युत उत्पादन कौ 
लागत तथा पर्यावरणिक विशिष्टताओं कौ लागत के रूप 

मे वर्गीकृत किया गया है। 

अक्षय ऊर्जा उत्पादकं के पास दो विकल्प हैँ 1) अक्षय 
ऊर्जा को अधिमान्य शुल्क-द्र पर बेचना अथवा 2) 

विद्युत उत्पादन ओर अक्षय ऊर्जा उत्पादन से जुडी 
पर्यावरणिक विशिष्टताओं को अलग-अलग बेचना। 

पर्यावरणिक विशिष्टताओं का विनिमय अक्षय ऊर्जा 

प्रमाण पत्रं (आरईसी) के रूपमे किया जा सकता 

है। 

अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) अक्षय विद्युत 

उत्पादकों को fis में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आपूरित 

1 amare विद्युत के लिए जारी किया जाता है। 

आसी केवल आरई उत्पादकं को जारी किया जाता 

zl 

[fest] 

की धारा &6(1)ई के अतर्गत अपनी आरपीञओ को पूरा 

करने हेतु कौ जाती है। at at खरीद को 
आरपीओ अनुपालन के लिए are कौ खरीद के रूप 

मे माना जाएगा। 

एमएनआरई द्वारा अनुमोदित ग्रिड-संबद्ध अक्षय ऊर्जा 

गरोद्योगिकियां इस योजना के अतर्गत पात्र zi 

मौजूदा पीपीए वाले आरई उत्पादन आरईसी तंत्र के लिए 
पात्र नहीं है। 

एसईआरसी द्वारा आरपीओ अनुपालन के लिए वैध तत्र 

के रूप में area को मान्यता दी जाएगी। 

पंजीकरण, आधान तथा राष्ट्रीय स्तर पर आईसी aa 

के कार्यान्वयन संबंधी अन्य कार्य 

केन्द्रीय एजेसी में आर्दसी के लिए केवल प्रत्याशित 

परियोजना ही पंजीकरण करा सकती है। 

आरईसी का विनियम केवल सीईआरसी अनुमोदित विद्युत 

विनियमो पर किया जाता है। 

आरर्दसी का विनिमय सीईआरसी द्वारा निर्धारितं परिहार 

( फोरवियरैस ) मूल्य तथा न्यूनतम मूल्य के भीतर किया 
जाता है। 

गर्भपात की गोलियों८^किट तथा प्रतिबंधित 

*399, 

दवाओं की बिक्री 

श्री दत्ता Ae: 

श्री ओप प्रकाश यादवः
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क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण at यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ गर्भपात की गोलियो/किंट तथा 

प्रतिबंधित दवाओं के अवैध।बेरोकरोक विपणन ओर fast की ओर 

ध्यान दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी eto क्या है तथा सरकार द्वारा 

Cat गोलियो/किट तथा प्रतिबंधित दवाओं के विपणनन्रिकी पर रोकं 

लगाने हेतु क्या कार्यवाई कौ गर्ह हैकिए जाने का विचार 2; 

(ग) सरकार द्वारा देश मेँ जिक्र हेतु अनुमत्य दवाओं की 

समीक्षा के लिए क्या तंत्र बनाया गया है; 

(घ) क्या सरकार का विचार कैसर की दवा ग्लिबेक सहित 
कतिपय दवाओं के सम्भावित दुष्प्रभाव के मद्देनजर उनके विपणन 
कौ समीक्षा करने का है; ओर 

(ङ) afe a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) ओषध ओर प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 

1940 के अतिर्गत प्रतिबंधित ओषधं का उत्पादन ओर बिक्री निषेध 

है ओर यह एक दंडनीय अपराध 2) तथापि राज्य लाइसेसिंग 
प्राधिकारियों द्वारा विगत हाल ही में प्रतिबंधित ओषध की बिक्री 
के किसी भी मामले कौ सूचना नहीं दी गई 21 जहां तक गर्भपात 

at गोलियों का सवाल है, ये ओषध ओर प्रसाधन सामग्री 
नियमावली कौ अनुसूची एच के sama अनुमोदित ओषध है ओर 
इन्हे पंजीकृत चिकित्सा व्यावसायिक दारा निर्धारित करने (प्रिस्करिष्टन) 

पर ही बेचा जाना अपेक्षित होता है! महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 
गर्भपात गोलियों८किरो की अवैध/अनियंत्रित बिक्री के संबंध में छापे 
मारे है ओर विभिन पुलिस स्टेशनों मेँ 30 मामलों में प्रथम सूचना 
रिपोर (एफआर भर) दर्ज की गई 2 

(ग) से (ङ) किसी भी ओषध के बारे मे सूचित किसी भी 
गंभीर दुष्प्रभाव के मामले में उस ओषध के इस्तेमाल का उपलब्ध 
तकनीकौ सुचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय ओषध के इस्तेमाल 
का उपलब्ध तकनीकी सूचना, लाभ-जोखिम अनुपात, स्थानीय 
आवश्यकताओं ओर सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता आदि के 

आधार पर इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समितियो/ओौषध तकनीकी 
सलाहकारी ae (डीरीएबी) से परामर्शं करके मूल्यांकन किया 

जाता है। विशेषज्ञ समितियों^ओषध तकनीकौ सलाहकार बो 
(डीरीएबी) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार राजपत्र 

अधिसूचना के जरिए देश में ओषधों के उत्पादन ओर बिक्री पर 
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रोक लगाती है। आज की तारीख के अनुसार देश में विपणन के 
लिए 90 ओषधो/ओषधों कौ श्रेणियों पर रोक लगाई गई है। ओषध 
ग्लिवेक के बारे में सरकार को ओषध के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव 
की कोई सूचना नहीं मिली है। 

सामाजिक सुरक्षा करार 

*400, राजकुमारी रता सिंहः 

श्रीमती रपा देवीः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्य पत्री यह बताने की कृपा करेगे 
किः 

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के साथ उन देशों मेँ रह 
Wa कर रहे भारतीय मूल के लोगों के dem हेतु कोई 

सामाजिक सुरक्षासरक्षा करार किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा उक्त करारों 

कौ देश-वार प्रमुख विशेषताएं क्या 2: 

(ग) क्या सरकार इस aay में किसी अन्य देश के साथ 

बातचीत कर रही है ओर यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है; 

(घ) क्या विगत तीन् ast ओर चालू वर्षं के दौरान कतिपय 
देशो द्वारा उक्त करारों के उल्लंघन की घटनाओं के बारे मे नताया 

गया है^सरकार के ध्यान में आई हो ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी 
वर्ष-वार ओर देश-वार ala क्या है; ओर 

(ड) इस Gay A सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए रै? 

Wan, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री ( sit 
वायालर रवि): (क) जी atl 

(ख) द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार, निम्नलिखित लाभ 
प्रदान करके, भारतीय व्यावसायिकों के हितों का संरक्षण करते हैः 

* oat” (असम्बद्ध) कामगारौ के लिए सामाजिक 
सुरक्षा अंशदान से छूट, ad कि कामगार भारतीय 

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के aria कवर होता हो 

ओर संविदा कौ अवधि के दौरान, भारतीय प्रणाली 
को अपने अंशदान का भुगतान जारी रखता al 

* देय सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने के पश्चात् भारत 
अथवा किसी अन्य देश मेँ रिलोकेशन के मामले में 
सामाजिक सुरक्षा लाभों कौ निर्यात्यत।
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* प्रत्येक देश के विधान के अंतर्गत लाभ^पेशन के लिए 

पात्रता का मूल्यांकन करने के प्रयोजनों हेतु दोनों 
देशों से संबंधित अंशदान की अवधियों का "“राशिकरण'। 

(1) सरकार ने अभी तक निम्नलिखित देशों के साथ 

सामाजिक देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करार 

संपन feu हैः बेल्जियम, wie, जर्मनी (केवल 

तैनात कामगार के लिए सामाजिक बीमा), स्विरजरलैड, 

लक्जमवर्ग, नीदरलैड, दक्षिण कोरिया ओर Saar 

(2) वे देश, जिनके साथ भारत ने पहले ही सामाजिक 

सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए है, लेकिन फार्मा को 

अंतिम रुप देना प्रक्रियाधीन होने के कारण कौ वजह 
से लागू नहीं हुए हैँ, निम्नलिखित हैः 

हगरी चैक रिपन्लिक, नार्वे, जर्मनी (व्यापक करार) 

ओर फिनलैड। 

(3) वे देश, जिनके साथ बातचीत परी हो गई है, लेकिन 
करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैः आस्टरिया, कनाडा, 
पुर्तगाल ओर स्वीडन। 

(ग) जी a सरकार आस्दरूलिया, जापान ओर यूके के साथ 
सामाजिक सुरक्षा करार पर बातचीत कर रही है। 

(घ) ओर (ङ) जी नहीं। पिछले 3 वर्षों अथवा चालू वर्ष 
के दौरान किसी भी देश द्वारा सामाजिक सुरक्षा करार के उल्लंघन 
कौ कोई रिपोर्ट नहीं कौ गर्ह है। 
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(अनुवाद) 

निजी विमान 

*401, श्री एस. Aare: क्या नागर विमानन मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(कं) निजी कंपनियों८व्यक्तियों कै स्वामित्व वाले विमानो तथा 
देश में विमानपत्तनों पर उपलब्ध पार्किग सुविधाओं का विमानपत्तन-वार 
ant क्या है; 

(ख) fied वित्तीय वर्ष के दौरान देशभर मे विभिन विमानपत्तनों 
पर निजी विमानो कौ पार्किग से संग्रहित राजस्व कौ विमानपत्तन-वार 

an क्या है; 

(ग) क्या सरकार द्वारा निजी कपनियों८व्यक्तिर्यो द्वारा विमान 
को अधिप्राप्ि संबंधी कतिपय विनियम जारी अथवा लागू किए गए 

gant अथवा लागू करने करा विचार है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

नागर विमानन wat ( श्री अजित सिंह): (क) देश में निजी 
स्वामित्व वाले 60 विमान है। इनका व्यौरा विवरण में दिया गया 
है। वित्त वर्षं 2011-12 के दौरान निजी विमानों के लिए ofa 
सुविधा ओर हवाईअड्डों पर इन विमानो कौ पार्किग से एकत्रित 
राजस्व का हवाईअड्डा-वार SA संलग्न विवरण-गा मेँ दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) सेक्शन-2 , 
उडनयोग्यता सीएआर श्रंखला-च, भाग- शा, इश्यू-2, दिनाक 07. 
11.1997 निजी कपनियो८व्यक्तियों sri विमानां के अर्जन की प्रक्रिया 

को विनियमिति करती है। उक्त सीएआर नागर विमानन महानिदेशालय 
(डीजीसीए) कौ वेबसाइट 0०९०४.1.1 पर उपलब्ध ZI 

विवरण I 

देश मे निजी स्वामित्वं वाले विमान 

क्र. पंजीकरण विमान का नाम पंजीकरण कौ तारीख कोफा वैधता 

a. a. विमान - मालिक प्रचालक 

1 2 3 5 6 

1. Wawasan गल्फस्दरीम जीवी 27.07.2006 31.07.2013 

विलमिंग्टन ete कपनी एस्सार शिपिंग dé एंड लोजिस्टिक्स 

1100 नाथ मार्केट स्ट्रीट लिमिरेड dist 7945, महालक्ष्मी मुम्बई 
विलमिंगरन डीई 19890 यृएसए 

2 Weel फाल्कन 2000 14.02.2006 22.12.2012 

ara लिजिंग लिमिरेड रिलायंस टांसपोरटं एंड cara प्रा.लि, 

पोस्ट बोक्स 1093 जीटी क्विन्सगेट 

हाउस साउथ चर्च Ste, ज्जं टाउन, 

केमैन आइलैंड 

6ठा तल, नगीनमहल 82, वीरं नारीमन 

रोड, चर्च गेट, Wag, 400020 
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3. ईएचवी सेसना क्रूसेडर री-30 कोलकाता 24.03.2003 28.06.2013 

ओडिशा aed लि. ओएसएल ear, ओडिशा Saeed लि. ओएसएल रवर, 

लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा भारतीय लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा 

4. वाईयूदी बीच सुपरकिग एयर बी-200 कोलकाता 06.09.2005 11.08.2013 

ओडिशा स्टीवडोर्स लि. ओएसएल रवर, ओडिशा eas लि. ओपएसएल रोँवर, 

लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा भारतीय लिंक रोड, भुवनेश्वर, ओडिशा 

5. वीवीवाई सिरस WHS 22 एयरक्राफ्ट मुम्बई 30.12.2010 20.01.2016 
आरएस एस्टेट डेवलपर्स wife. ana एस्टेट डेवलपर्स प्रा.लि. 

कोर्स, तीसरा तल, इंटरनेशनल aad, तीसरा तल, इंटरनेशनल बिजनेस 

बिजनेस पार्क, ओबेराय गाडंन पार्क, ओबेराय गाडन सिटी, ate way 
सिरी, ate उन्ल्यू वी हाइवे, ती हाइवे, गोरेगांव मुम्बई-400063 भारतीय 

गोरेगांव मुम्बई-400063 भारतीय 

6 केडीए बीच 1900डी मुम्बई 23.01.1998 30.06.2013 

रिलायंस कमर्शियल डील्स लि, रिलायंस कमर्शियल डील्स लि. 

तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, 

नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 भारतीय नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 

7. आरपीएलं हीकर 800 एक्सपी मुम्बई 30.01.2006 14.03.2014 

रिलायंस कमर्शियल डील्स fa. रिलायंस कोमर्शियल sted लि, 

तीसरा तल, मेकर चैम्बर्स-4 222, तीसरा तल, Act चैम्बर्स-4 222, 

ARM प्वाइंट, मुम्बई-400021 नारीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 

8 ईएचबी बीच सुपरकिग एयर बी-200 दिल्ली 18.12.1981 21.09.2012 
-सराया Fett लि. सराया एविएशन प्रा लि. 

302, थापर आर्कड 47 कालुसराय, 

हांजखास नई दिल्ली 

9. सीएम होकर 750 कोलकाता 25.05.2009 28.06.2014 

भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारतीय इस्पात प्राधिकरण 

भिलाई इस्पात daa भिलाई 

10. ईएलजेड बीच किंग एयर एफ 90ए मुम्बई 22.12.1986 05.03.2013 
भारतीय इस्पात प्राधिकरण भरतीय इस्पात प्राधिकरण 

भिलाई इस्पात daa भिलाई 

11. एसएजेड बीच किंग एयर बी-200 मुम्बई 27.11.2003 08.11.2012 

भारतीय इस्पात प्राधिकरण भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस्पात 

इस्पात भवन लोधी रोड, नई दिल्ली भवन लोधी रोड, नई दिल्ली 

12. रीएएस पिलासर्कस, पीसी-12 एनजी कोलकाता 13.11.2003 a 30.09.2012 

टाय स्टील लि 

जीवन भारतीय भवन, टावर-1 

टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय 

भवन, टावर-1 10वां तल, '' 
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10वां तल, 124 Hale Beha, सर्कस, नई दिल्ली 

नई दिल्ली भारतीय 

13. Rds बीचक्राफ्ट प्रीमियर 1ए-390 चेन्नै 23.07.2010 03.05.2015 

टीवीएस मोटर कपनी लि. टीवीपएस मोटर कंपनी लि, 

जय लक्ष्मी एस्टेटूस, पांचवां तल, जय लक्ष्मी एस्टेट, पांचवां तल, 

29 हेडीस रोड, चेनै-600006 भारतीय 29 tela रोड, चेन्नै-600006 

14. awa बीच quien एयर बी-200 मुम्बई 27.10.2010 13.09.2012 

तूतीकोरीन आयरन एंड स्टील कपप्रालि. तूतीकोरीन आयरन एंड स्टील कपप्रालि. 

302/ए, पूनम dead, ए fan 302/ए, पूनम aad, ए fan 

डो. एनी ae रोड, वर्ली, डो. एनी बेसेंट रोड, acl, मुम्बई-400018 
मुम्बई-400018 भारतीय 

15. suas किंग एयर बी-200 sitet कोलकाता 27.10.2010 30.07.2015 

टाटा स्टील लि. जीवन भारतीय Stet टाया स्टील लि. 

भवन टावर-] 10वां तल, जीवन भारतीय भवन टावर-1 

124, Hale सर्कस, 10वां तल, 124, कर्मर सर्कस, 

नई दिल्ली भारतीय नई दिल्ली 

16. आईओओ पिलार्स जीरी रारा स्टील लि. कोलकाता 05.09.2008 06.10.2012 
जीवन भारतीय भवन रावर-1 जीरी eter स्टील लि. 

10a तल, 124, wife जीवन भारतीय भवन रावर-1 

Wea, नई दिल्ली 10वां तल, 124, Hale सर्कस, 

नई दिल्ली 

17. एसएफएम एप्त्रेयर 500 टीवी सुंदरम आययगार चेन्नै 11.01.2011 21.10.2015 

us संस लि. 7-बी, वेस्ट वैली स्ट्रीट, टीवी सुंदरम आ्यगार एंड संस लि. 
मदुरैः 62001 भारतीय 7-बी, dee वैली स्ट्रीट, मदुरै-62001 

18. वाईएसएफ = fee एयर सी-90 जीरी आई कोलकाता 20.09.2011 30.08.2016 

यजदानी इंटरनेशनल प्रा.) लि, यजदानी इंटरनेशनल (प्रा) लि. 

Ta तल, सी-विंग, फरर्चून aad, Tal तल, सी-विंग, फचून aad, 

चंद्रशेखरपुर, भेवनेश्वर-751023 चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023 भुवनेश्वर 
भुवनेश्वर भारतीय 

19. एसएसएन हकर 850 एक्सपी जी इंटरण्ममेर मुम्बई 17.05.2012 21.09.2016 

ंटरप्राजेज लि. 135, कोटिनेटल जी इटरटेनमेट इटरप्राइजेज लि. 

बिल्डिंग, डो. एनी ade रोड, 135, Bierce बिल्डिंग, 

व्ली मुम्बई-400018 भारतीय डो. एनी ade रोड, acl मुम्बई 400018 

20. ysis होकर 900 एक्सपी मुम्बई 11.09.2011 24.09.2016 
वकेरेश्वर हैचरिज लि, 

वेकेरेश्वर् हाउस न. 3-5-808 

ओर 801/1 हैदरगुडा हैदराबाद 

वेकेरेश्वर हैचरिज लि. वेकेरेश्वर 

हाउस नं. 3-5-808 ओर 801/1 

हेदरगुडा हैदराबाद ॑ 
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ईआरएक्स॒ पाइपर नवाजो मुम्बई 27.09.1991 28.01.2013 
इलैक्टा ce कोरपोरेशन प्रा.लि. कोन्टीनँटल एविएशन प्रा.लि. 

ई-2/16 अरेरा Bart, भोपाल ई-4/130, अरेरा कोलोनी, भोपाल 

22. WATT रेथिर्योन प्रीमियर-1 फोर्स मोटर लि. मुम्बई 24.01.2006 01.07.2013 
मुम्बई, पुणे रोड आकुडीं, wld मोटर लि. मुम्बई, पुणे 

पुणे भारतीय रोड आकुडी, पुणे 

23. एनकेएफ ata किंग wit dioow मुम्बहं 14.09.1995 30.09.2013 
tld मोटर लि. मुम्बई, फोर्स मोटर लि. मुम्बई, 

पुणे रोड aes, पुणे पुणे रोड अआकु्डी, पुणे 

24. आईजेएस SRT आर172क मुम्बई 04.12.1998 21.11.2012 
डो. फिरदोस पी. बाटीवाला डो. फिरदौस पी. बारीवाला तथा मिहिर डी 

तथा मिहिर डी भगवती भगवती 104 सागर मैन्शन 40बी, 

104 सागर FRM 40बी, देसाई रोड मुम्बई 
देसाई रोड मुम्बडु 

25. बीएवी गल्फस्टीम 100 HEI मुम्बई 30.01.2003 21.11.2012 

ग्रासिस gata लि. adta A ग्रासिस इंडस्ट्रीज लि. क्वींस मेशन 
प्रथम तल, प्रेस्कोट रोड, मुम्बई प्रथम तल, प्रेसर्कोट रोड, मुम्बई 

26. आरएसबी बीच सुपर किंग एयर बी-200 मुम्बई 05.05.1995 12.04.2013 
ग्रीव्ज देवल इंडिया प्रा.लि. 04741, एयर aad इंडिया इंजी.प्रा.लि. 

जंगपुरा-बी, मथुरा रोड मुम्बई दंटरनेशनल एयरो सांताक्रूज 

नई दिल्ली भारतीय (इस्ट) मुम्बई एडब्ल्यूआई 

27. बीआरएसख  गल्फ स्टरीम जी 550 मुम्बई 21.04.2010 25.02.2014 
ग्रासिम geet लि. ग्रासिस इंडस्ट्रीज लि. युको वैक बिल्डिंग 

विरला ग्राम नागदा (मप्र.) संसद मार्गं नई दिल्ली ग्रासिम 

28. एलएनरी बीच सुपर किंग एयर बी-200 मुम्बई 04.02.1994 13.09.2013 
लार्सन एंड ail एल एंड टी लार्सन एड cil एल एंड दी 

हाउस aes एस्टेट, मुम्बई हाउस बेला एस्टेर, मुम्बई 

29. ओएसएल ea 172 ओडिशा स्टीवडोस लि. कोलकाता 08.10.1996 10.01.2013 
जय प्रकाश मार्ग ओडिशा स्टीवर्डोस fa. 

बादामबादी कटक, ओडिशा जय प्रकाश मार्ग 

बादामवाडी कटक, ओडिशा 

30. एवीवाई अगस्ता एडन्ल्यू 119 एमके-2 मुम्बई 27.06.2012 22.05.2017 

अविनाश भोसले, रविन्द्र fre, 
दिलीप मोहिते भोसले पवेलियन, 

759/34 भंडारकर रोड, डेक्कन 

जिमखाना, पुणे-411004 

अविनाश भोसले, रविन्द्र शदे, 

दिलीप मोहिते भौसले पवेलियन, 

759/34 भंडारकेर रोड, डेक्कन जिमखाना, 

पुणे-411004 
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31. वेजेबी ग्लोबल 5000 जीवीएफडी मुम्बई 16.07.2012 20.06.2017 

बजाज Stel लि, बजाज ओंरो लि, 

एविएशन डिवीजन, आरकुडी, आरकुदी, पुणे-411035 

पुणे-411035 भारतीय 

32. टीएमएस गल्फ te जी 550 दिल्ली 03.01.2011 12.12.2015 

fad अवन्ता होल्डिग fa. ded अवन्ता होल्डिग लि. 

थापर हाउस, 124 जनपथ, थापर हाउस, 124 जनपथ, 

नई दिल्ली-110001 भारतीय नई दिल्ली-110001 भारतीय 

33. Weta बीच सुपर किंग एयर बी-200 मुम्बई 01.12.2004 15.11.2013 

अडानी हाउस, एनआर अडानी एक्सपो fe. 

मिथखाली सर्कल, भारतीय अडानी हाउस सी-105 

आनंद निकेतन, नई दिल्ली 

34. ईक्यूओ बीच किंग एयर सी-90ए दिल्ली 26.06.2006 06.01.2013 

अल्केमिस्ट एयरवेज प्रा.लि. अल्केमिस्ट एयरवेज प्रा.लि. 

एससी ओ-12-13, सेक्टर-9डी, एससीओ-12-13, सेक्टर-9्डी, 

मध्य मार्ग, ashe भारतीय मध्य मार्ग, dere 

35. यूएफओ सेसना 206एच मुम्बई 23.02.2010 27.10.2014 

डायरेक्टी इंटरनेट सोल्युशंस प्रा.लि, डायरेक्टी इंटरनेट सोल्यूशंस प्रा.लि. 

527 वाल्केश्वर US, जालान हाउस, 527 वाल्केश्वर रोड, जालान हाउस, 

Sal तल, वाल्केवश्वर, Sat तल, वाल्केवश्वर, मुम्बई 

मुम्बई 400006 भारतीय 

36. रीवीआर होकर aan क्रोनिकल होल्डिग लि. चेन्नै 23.02.2010 27.10.2014 

36, सरोजिनी देवी रोड, fanaa, डेक्कन क्रोनिकल होल्डिग लि. 

हैदराबाद् भारतीय 36, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद, 

हैदराबाद 

37. एञआस्आर होकर 850 एक्सपी मुम्बई 01.08.2008 03.05.2013 

सेसना फाईनेस BCI फयुचुरा टेवल्स लि. 

220, वेस्ट डग्लस, 

Gee 300 पोस्ट aaa 308, 
विचिटा, wie, विचिटा qua 

38. एसनीके TIFF 900 दिल्ली 01.06.2007 22.05.2013 

भारत फोर्ज कलि. भारत wrt क.लि. 

मुंडवा, पुणे मुंडवा, पुणे 

39. एनएआर डायमंड डीए 40 चेन्नै 14.02.2012 10.11.2006 

श्री आर. मरेश श्री आर. नरेश 16, 

16, जवाहर रोड, जवाहर रोड, मदुरै-625002 तमिलनाडु 

मदुरे-625002 तमिलनाडु भारतीय 
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40. ate होकर-4000 मुम्बई 04.11.2010 11.10.2015 
Aled रोड aes wife. मोडर्न रोड dod प्रा.लि, 
ARASH spicy, आईआरबी कोम्प्लेक्स, चादीवली फार्म, 
चादीवली फार्म, चादीवली गांव, चादीवली गांव, अंधेरी (ईस्ट), 
अंधेरी (ईस्ट), Wad भारतीय मुम्बई 

41. एएचबी सेसना कैरावैन आई-208 चेन्नै 28.09.2004 20.07.2014 
एमएसपीएल fe. , एमएसपीएल लि., 
नेहरू कोँपरेटिव कालोनी , नेहरू कोपिरेटिव कोलोनी, 
होस्पेट-583203 भारतीय होस्पेट-583203 

42. एमसीआर सेसना 206एच कोलकाता 03.08.2007 27.06.2013 
एमसी लियोडं रसेल इंडिया लि, एमसी लियोडं रसेल इंडिया लि, 
फोर मैगो लेन, फोर मगो लेन, 
ex मोहन घोष सरणी QR मोहन घोष सरणी 
कोलकाता-700001 भारतीय कोलकाता-700001 

43. ईरीयू सेसना ए 185 कोलकाता 07.09.2006 26.06.2013 
स्कारईबागो एमसी fear एमसी लियोडं रसेल इंडिया लि. 
रसेल इंडिया लि. फोर an लेन, फोर ant लेन, 
See मोहन घोष सरणी सुरेन्द्र मोहन घोष सरणी 
कोलकाता-700001 भारतीय कोलकाता-700001 

44. एमएएम लीयरजेर 60 एक्सआर मुम्बई 09.02.2001 17.02.2016 
महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि. 
aad, जीएम भोसले महेन्द्रा cad, जीएम भोसले मार्गं 
मार्ग act, मुम्बई भारतीय वर्ली, Frag 

45. एलएमडल्ल्यू बीच सुपरकिग एयर बी-200 चेन्नै 10.08.2007 
लक्ष्मी मशीन aad लि, लक्ष्मी मिल्स कलि. कोयम्बटूर 19.09.2012 
एसआरकेवी पोस्ट | 
पेरियानैक्कपालयम कोयम्बटूर 

46. एलपीएव सेसना 206 एच द लेक पैलेस दिल्ली 16.08.2004 05.08.2014 
होरल्स एंड मोटल्स लि, द लेक पैलेस होरल्स एंड मोरल्स लि. 
सिरी पैलेस उदयपुर सिरी पैलेस उदयपुर 

47. एलकेके बीच सुपर किंग एयर 350 मुम्बई 07.07.2005 14.04.2015 
किर्लेस्किर ओंयल इजिन्स लि, (1) किलोँस्कर ओंयल इजिन्स लि, 
किर्लस्कर aad लि. किर्लोस्कर (2) किर्लोस्कर फैरस इंड.लि 
न्यूमैरिक क. भारत फोर्ज पुणे (3) किर्लस्कर् इलैक्ट क. 

48, सीकेपी ईएमबी 135 बीजे कृष्णापर्टनम चेन्नै 05.03.2010 17.02.2015 
We कंपनी 1259, लक्ष्मी cad, कृष्णापर्टनम ae Set 1259, 
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रोड-36 जुबली हिल्स, लक्ष्मी cad, रोड-36 

हैदाराबाद भारतीय जुबली fees, हैदाराबाद 

49. रीएसके WHA 500 चेन्नै 31.01.2012 21.12.2016 

कल्याण syed इंडिया प्रा.लि. कल्याण ज्यूलर्स इंडिया प्रा.लि. 

टीसी-35/1403, श्री कृष्ण बिल्डिंग श्री कृष्ण बिल्डिंग वेस्ट 

वेस्ट पैलेस रोड, पैलेस रोड, केरल 

त्रिशुर केरल-680020 Faye भारतीय 

50. जेएसडन्ल्यू सेसना केरावेन आई-208 चेन्नै 20.12.2004 22.06.2013 

जिंदल विजयनगर स्टील लि, जिंदल विजयनगर स्टील लि. 

fica Ae 5ए, जी देशमुख मार्ग जिंदल AeA 5ए, 

मुम्बई भारतीय जी देशमुख मार्गं Wag 

51. जेएसई Tae BAA 300 मुम्बई 23.07.2008 06.12.2013 

जेएसडन्लयू जिंदल विजयनगर स्टील लि. जेएसडनब्लय् स्टील लि. 

जिंदल मेंशन 5ए, जी देशमुख मार्गं faa HEM 5ए, 

मुम्बई भारतीय जी देशमुख ant Wa 

52. ant सेसना Ages जेट 525 मुम्बई 13.01.2006 11.08.2013 

जेएसडनब्लयू स्टील लि. जेएसडन्लय् स्टील लि. 

जिंदल Ae su, जी देशमुख जिदल मेंशन 5ए, जी देशमुख 

art मुम्बई-400026 भारतीय मार्ग मुम्बई-400026 

53. वीडीएन सिरस एसआर-20 एयरक्राफट चेन 13.10.2008 23.10.2012 

जेएसडन्लयू स्टील लि. जेएसडन्लयू स्टील लि. 

जिंदल Ae su, जी देशमुख मार्ग जिंदल मेशन 5ए, 

मुम्बई 400026 भारतीय जी देशमुख मार्ग मुम्बई 

54. जेएसएस सेसना 560 एक्सएल मुम्बई 30.12.2005 18.12.2012 

जिंदल स्टील एंड tar लि, fara स्टील एंड पवर लि. 

जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी 

नई दिल्ली कामा प्लेस, नई दिल्ली 

55. जेएचपी होकर 850 एक्सपी दिल्ली 19.10.2006 01.01.2013 

जय प्रकाश एसोसिएटस लि. जय प्रकाश एसोसिएटस लि. 

जेए हाउस, 63, बसंत लीक जेए हाउस, 63, बसंत लोक वसंत 

add विहार, ae दिल्ली भारतीय विहार, नई दिल्ली 

56. डीआईपी बीचक्राफ्ट किंग एयर बी 200 जीटी कोलकाता 04.02.2011 22.12.2015 

सुश्री इद्राणी परनायक 

we mapa wee सिविल 

टाउनशिप, राडरकेला, ओडिशा 769004 

भारतीय 

सुश्री इद्राणी पटनायक 
we कमर्शियल wee सिविल 
टाउनशिप, राउरकेला, ओडिशा 769004 
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57. रीएलजी ed टी-211 मुम्बई 13.04.2006 17.10.2013 
aad इन्स्टीट्यूट afm मैनेजमेंट us tag exiege ate Ac एंड 

टेक्नीर्लोजी 63, अशोक विहार, टेक्नोर्लोजी 63, 

नगर निगम कालोनी, अशोक विहार, नगर निगम कालोनी, 

अशोक गार्डन के समीप, अशोक meq के समीप, भोपलं 

भोपाल भारतीयं 

58. जेएसपी सेसना सादरेशन जेर 525 दिल्ली 18.01.2006 14.06.2014 

diem प्लाईसेफ एविएशन लि. इंडिया प्लार्हसेफ एविएशन लि. दिल सेंटर, 

जिंदल Fax, 12 भीकाजी कामा प्लेस, 313 तृतीय तल जी +5 बिल्डिग 

नई दिल्ली भारतीय आईजीआई नई दिल्ली 

59. एनजेबी सेसना 525ए मुम्बई 15.12.2005 02.04.2014 

हिंडाल्को sexta लि, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. 

सेटूरी भवन, तीसरा तल, Watt भवन, तीसरा तल, 

डो एन बेसैट रोड मुम्बई भारतीय डो. एन बेसर रोड मुम्बई 

60. waste होकर-4000 मुम्बई 10.07.2009 09.11.2014 

हिन्दुस्तान कस्टूक्शन कलि. हिन्दुस्तान कस्टृक्शन कलि, 

हिन्कोन हाउस, लाल बहादुर हिन्कोन हाउस, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, 

शास्त्री मार्ग, तिक्रोली (वेस्ट) विक्रोली (वेस्ट) Was 
Tas भारतीय 

विवरण I] , 2 3 

वित्त वर्ण 2011-12 के दौरान हवार्हअङ्डो के पोरबदर 
८. मे दौरान BARTS 9. पोरबंदर 76 259.00 
Way मे एकत्रित राजस्व 

10. राजकोट 6 298.00 

क्र.सं हवाईअड्डे का नाम धनराशि (रुपये) 
11. भुज 3 412.00 

1 2 3 12. जामगरं 91 767.00 

1. a 2 01 29 479.00 13. सूरत 55 640.00 

2. कोलकाता 17115 036.00 14. गोदिया 6217.00 

3. ओरगाबाद 54 397.00 15. दीव 2,030.00 

4, बेलगांव 12,141.00 16. अहमदाबाद 47 54.351.00 

5, MITT 38 954.00 17. गोवा 5 70 933.00 

6. जबलपुर 10,657.00 18. पुणे 19.74 471.00 

7. काडला 8 958.00 19. ak 1,13 917.00 

8. केशोड 404.00 20. Te 21,69 855.00 
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21. भोपाल 376 147.00 49, कुल्लू (AA) 23 038.00 

22. बडोदा 39 769.00 50. लुधियाना 1 266.00 

23. अगरतला 10 866.00 51. पंतनगर 16 898.00 

24. बागडीगरा 17 449.00 52. शिमला 4.387.00 

25. डिन्रूगद 2 098.00 53. आगरा 63 610.00 

26. दीमापुर 151.00 54, ग्वालियर 12 233.00 

27. जीएचवाई हवाईअडडा 2.53 646.00 55. जोधपुर 29 399.00 

28. इम्फाल 6 622.00 56. लेह 11.888.00 

29. जोरहार 775.00 57. गग्गल 5 933.00 

30. otras 12 371.00 58. पठानकोट 843.00 

31. लीलावाडी 1 341.00 59. अमृतसर 1.08 065 00 

32. सिल्वर 9192.00 60. सफद्रजग 195 021.00 

33. बेललौर 1563.00 61. देहरादून 91410.00 
कालीकट 

4 कालीक 4977.00 62. जयपुर 13 44 884.00 

35. कोयम्बटूर 33 998.00 
व ? 63. खजुराहो 2 30,710.00 

36. हैदराबाद 25 55 264.00 
64. लखनऊ 4.01.727.20 

37. मद्रे 32 559.00 
65. उदयपुर 1.23 501.00 

38, मंगलौर 87,142.00 
66. वाराणसी 2 05 333.00 

39. त्रिची 27 744.00 
67. सीएटीसी-इलाहाबद 1 200.00 

40. त्रिवेन्द्रम 12 37,727.00 नागर 
68. 99 700.00 

41. विशाखापत्तनम 6 96 031.00 
नयित 69. जम्मू 52.433.56 

42. चेन्नै द्वारा नियंत्रित स्टेशन 1 56 275.00 
70. श्रीनगर 17 656.00 

43. भुवनेश्वर 543 385.00 
71. आईजी आईए श्रीनगर 3.24 करोड 

44. पटना 9 645.00 
रांची 72. जीवीके, मुम्बई 2.55 करोड़ 

45. रांची 60 847.00 a 

, आरजीआईए, शमशाबाद, हैदराबाद 16.06 लाख 
46. रायपुर 1.03 032.00 B TASTER, शमशाबाद, हैदराबाद् 16.06 

47. कानपुर् 21 461.00 74. बीआईएएल, बंगलोर 2.0 लाख 

48. कोरा 1811.00 75. सीआईएएल, कोचीन 1.5 लाख 
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ताप विद्युत केन्द्र 

*402, श्री रमेश au: 

श्री गोपीनाथ मुंडः 

क्या विद्युत मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कौ कार्य-निष्पादन, 

लक्षय प्राप्ति ओर व्यापार (पीएटी) संबंधी योजना के अंतर्गत ऊर्जा 

दक्षता लाने तथा ईधन खपत में कमी लाने हेतु ताप विद्युत 

संयंत्रोकेन््रौ कौ पहचान की 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर ईधन ओर 

धन के रूप में प्रति वर्षं कितनी बचत होने की संभावना है; 

(ग) इस प्रयोजनार्थं क्या लक्षय निर्धारित किए गए हैँ; ओर 

(घ) सरकार द्वारा मांग आपूर्ति weer में सुधार लाने तथा 

देशभर में ऊर्जां दक्षता मानदंडों के अनुसार विद्युत संयंत्र को तैयार 
करने ओर उसका प्रचालन करने हेतु अन्य क्या कदम Ba AW 

है? 

विद्युत मंत्री तथा arate कार्य मत्री (श्री एप. dior 
मोहली): (क) से (ग) जी, a सरकार ने विद्युत मंत्रालय 

(एमओपी) की निष्पादन, उपलब्धि ओर व्यापार (पैट) स्कीम के 

अंतर्गत ऊर्जा दक्षता लाने ओर ईधन कौ खपत में कमी लाने के 

लिए 144 ताप विद्युत संय॑त्रो(केन्द्रों कौ पहचान कौ है। वर्ष 
2014-15 में 144 ताप विद्युत संयत्रों द्वारा 3.211 मिलियन टन के 

समतुल्य तेल कौ ऊर्जां बचत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया ZI 

मोद्रिक रूप में यह ईधन बचत लगभग 3260 करोड रुपये के 

बाराबर होगी। 

(घ) 11वीं योजनावधि के दौरान मांग आपूर्ति wae में सुधार 
करने ओर ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को बढावा 
देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम/स्कीमे आस्म कौ गह 
ये भवेन frat, उद्योग, उपस्कार, कृषि नगरपालिकाओं ओर लघु 

ओर मध्यम seat (एसएमएस) के ast मे है। इसके अलावा, 
मांग आपूर्ति प्रबंधन में सुधार लाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 

के लिए उत्पादन परियोजनाओं कौ उन्नत योजना बनाने ओर 13वीं 
योजना के लिए संदर्श योजना बनाने तथा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं 

कौ कड़ाई से मोनीटरिग करने के कार्य भी किए गए है। 

देश भर में ऊर्जां दक्षता मानदंडों के अनुसार विद्युत संयत्रों के 

डिजाइन तथा प्रचालन का कार्य करने के लिए अनेक कदम उठाए 

गए हे। इनमें पुराने ताप विद्युत asi का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण, 
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इंडो- जर्मन FAS प्रोग्राम (आईजीईएन) के अंतर्गत देश में 85 ताप 

विद्युत उत्पादक यूनिरों का मैपिंग अध्ययन तथा इलैक्ट्िक संयत्रों 
के निर्माण के लिए सीईए तकनीकी मानकं ओर इलैक्टरिक लाइन्स 

विनियम-2010 को अधिसूचित करना शामिल है, जो देश मेँ आने 

वाले dat हारा अनुपालन किए जाने अपेक्षित दक्षता मानदंड 

निर्धारित करते zi 

( हिन्दी] 

रोगी कल्याण समितियां 

*403, श्री नारायण सिंह अपलाबेः क्या स्वास्थ्य ओर 

परिवार कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित देश में रोगी कल्याण समितियां 

कार्यरत हैः; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैँ; ओर 

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं 4 
सुधार लाने हेतु किए गए प्रयासों का व्योरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) ओर (ख) जी a “Wt कल्याण समितियों'' 

की संख्या का राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। 

(ग) प्रश्न नहीं sae 

(घ) जन स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है ओर इसलिए राज्य 
अपनी जनसंख्या को स्वस्थ्य परिचर्या प्रदान करने का उत्तरदायित्व 

sod है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को 

ग्रामीण जनसंख्या कौ स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं पर 

ध्यान देने पर फोकस करने के साथ राज्यों में स्वास्थ्य त॑त्र के 

सुदुद्धीकरण के लिए वर्ष 2005 मेँ शुरु किया गया धा। राष्ट्रीय रोग 
frag ओर परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अलावा राज्य सरकारों 

द्वारा तैयार कौ गर्ह कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के आधार पर 

मुख्यतया निम्नलिखित क्षत्रं में राज्यों को एनआरएचएम के aaa 
फ्लेक्सिबल आवश्यकता आधारित वित्तपोषण प्रदान किया जाता 2: 

* diffe अवसंरचना का उन्नयन ओर विनिर्माण सहित 

त॑त्र का सुदुदीकरणः; 

* स्वास्थ्य Fal मानव संसाधनों का Gada; 

* ओषधों ओर उपस्करो सहित आपूर्तिया ओर wanda; 

* आपाती अनुक्रिया (इमरजेंसी रेसपोन्स) के लिए 
Vara सहित रोगी परिवहन;
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* दूरस्थ ओर अगम्य dal मेँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान ] 2 
करने हेतु चल चिकित्सीय यूनिर (एमएमयू); 

* सामुदायिकीकरण, जिसमें आशा की सहभागिता ओर मणिपुर 1 
ग्राम स्वस्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां तथा रोगी मेघालय 146 

कल्याण समितियां शामिल टै; 
मिजोरम 71 

* जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) ओर जननी शिशु ame 
a ( जएसवाद, नागालैंड 162 

सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सहित प्रजनन ओर 
बाल स्वस्थ्य में पहले; ओडिशा 1663 

* संचारी रोगों पर विशेष फोकस के साथ रोगी भार पंजाब 615 

मे कमी लाना; राजस्थान 2158 

* आयुष को मुख्य धारा में लाना सिक्किम 28 

विवरण तमिलनादु 1873 

एनआरषएचएम के अतगत tr मेँ पजीकृत्र रोगी कल्याण त्रिपुरा 104 

समितियो (आरकेएस) की सख्या (ard, 2012 तक) उत्तर प्रदेश 3221 

राज्य आरकेएस कौ कुल संख्या उत्तराखंड 330 

1 2 पश्चिम बंगाल 1351 

अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमृह 27 
आंध्र प्रदेश 1980 SIAR 

चंडीगद 3 
अरुणाचल प्रदेश 154 

दादरा ओर नगर हवेली 2 
असम 1113 

दमन ओर दीव 7 
बिहार 1891 

दिल्ली 25 
छत्तीसगद 904 

लक्षद्रीप 10 
गोवा 14 

पुदुचेरी 47 
गुजरात 1527 

कूल 30529 
हरियाणा 482 

हिमाचल प्रदेश 580 (अनुकाद। 

जम्मू ओर कश्मीर 572 विद्युत परियोजनाओं से निकटवर्ती क्षेत्रो को विद्युत 
प्रदानं किया जाना 

Mas 48] 

श्री विश्व मोहन कुमारः 
केरल 1168 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
मध्य प्रदेश 1576 

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमो कौ विद्युत 
महाराष्ट 3094 परियोजनाओं के आसपास रहन काले लोगो/गांवों को चाल(चालू होने 
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वाली विद्युत परियोजनाओं से वरीयता के आधार पर विद्युत दी जाती 

है; 

(ख) यदि हां, तो इस संबध में सरकारी नीतियो(दिशानिर्दशों 

कौ मुख्य विशेषताएं क्या हे; 

(ग) क्या सरकार एनटीपीसी सुपर ताप विद्युत परियोजना के 

निकट स्थित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के निवासियं को वरीयता 

के आधार पर विद्युत दिए जाने पर विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी व्यौरा क्या है? 

विद्युत मंत्री तथा कोपिरिट कार्य मत्री (श्री एम. वीरण्पा 
मोइली ): (क) भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत संयत्रां के 5 
किलोमीटर तकं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति के उपबंध 
हेतु अप्रैल, 2010 में एक योजना शुरू a योजना मेँ केद्रीय विद्युत 
aa के उपक्रमो (सीपीएसयू) के सभी विद्यमान एवं आगामी विद्युत 
waa सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत, सीपीएसयू के बिजलीघर 
से 5 किमी के दायरे के अंतर्गत सभी राजस्व गांव एवं बस्तियां, 
उनकी जनसंख्या पर विचार किए बिना, विद्युतीकरण कौ पात्र है 
योजना के अनुसार सीपीएसयू कौ भूमिका डिस्कोम की विद्यमान 
अवसंरचना कौ योजना के प्रचालन के लिए अपेक्षित सीमा तक 
अनुपूर्ति करना ओर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) & घरों को 

एलईडी बल्ब सहित एक लैप के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन 
जारी करना है। विद्युत की आपूर्ति कौ व्यवस्था संबंधित राज्य 
सरकार/डिस्कोम द्वार कौ जाएगी। योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत 
गांवां को विद्युत कौ आपूर्ति के लिए विद्युत कौ निर्धारित मात्रा संयंत्र 

से arated कोटे के अतिरिक्त राज्य यूटिलिरी को केन्द्र सरकार 
कै अनाबटित कोरे से उपलब्ध कराई/आबंरित की जाएगी। 

(ख) योजना की मुख्य विशेशताएं संलग्न विवरण मे दी गर्ह 
zl 

(ग) ओर (घ) पश्चिम ama के मुशीदानाद जिले में 
फरक्का स्थित एनटीपीसी सुपर धर्मल पावर प्लांट के 5 किलोमीटर 

तक के आसपास के क्षेत्र मे विद्युत कौ आपूर्ति के sade हेतु 
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित 

त्रिपक्षीय arid पर एनटीपीसी के साथ हस्ताक्षर नहीं किए गए 

zl 

केन्द्रीय विद्युत waat के आस-पास के 5 किलोमीटर aa 
मे विद्युत at आपूतिं के प्रावधान की स्कीम 

1. स्कीम का क्षेत्र- स्कीम मे सीपीएसयू के सभी मौजूदा तथा 
बनने बाले विद्युत संयंत्र शामिल ett स्कीम कौ लागत उस 
सीपीएसयू द्वारा वहन की जाएगी जिसका संयंत्र है। इस लागत को 
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सीपीएसयू द्वारा परियोजना लागत के रूप मे दर्ज किया जाएगा। 

2. कार्यान्वयन एवं ओ. एंड एम. एजेसी- इस स्कौम को 
सीपीएसयू द्वारा उनके Aaa के आस-पास कार्यान्वितं किया जाएगा, 
जो स्कीम को प्रचालित करने के लिए अपेक्षित मात्रा तक डिस्कोँम 
की SRR अवसंरचना का अनुपूरण करेगा। तथापि, सीपीएसयू द्वारा 

प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन को संभव बनाए जाने के लिए 

आके, स्वीकृतियां तथा उनके ayer उपकेनद्रो मे पहुंच तथा स्थान 

प्रदान करने का दायित्व राज्य यूटिलिरी का etm इय प्रयोजन हेतु 

राज्य युटिलिटी का एक नोडल अधिकारी चिहिनित किया जाएगा। 

2.1 चुने गए गों मे अवसंरचना के पुरा होने के पश्चात, 
इसे प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए राज्य यूटिलिटी को als दिया 
जाएगा। 

3. aa को विद्युत आपूर्ति- सीपीएसयू तथा राज्य यूटिलिरी क्षत्र 
मे विद्युत आक्श्यकता का आकलन करेगी। स्कीम के अंतर्गत 
विद्युतीकृत wai को विद्युत देने के लिए विद्युत कौ आकलित मात्रा 
को संयंत्र के आबंरित कोटे के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के 

अनाबेरित कोटे से राज्य यूरिलिरी को उपलब्ध करवाया जाएगा^आबरित 

किया जाएगा। स्कौम के अतर्गत, विद्युत की आपूर्ति केवल घरों 
के लिए ही कौ जाएगी। क्षेत्र में भविष्य की विद्युत आवश्यकता 
की गणना के लिए 3% प्रति वर्षं कौ वृद्धि दर पर विचार किया 

जाएगा तथा इसी के अनुरूप आवंटन मेँ वार्षिके आधार पर वृद्धि 
कौ जाएगी। 

3.1 यूटिलिरी द्वारा इन गांवों को दैनिक आधार पर न्यूनतम 
6 से 8 घंटो के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। 

3.2 स्कौम के अंतर्गत गांवों को आपूर्ति हेतु अतिरिक्त आबंटित 
विद्युत कौ दर विद्युत सयत्र से राज्य यूरिलिरी को सामान्य आ्बटित 

आपूर्ति कौ दर से समान होगी। 

3.3 जहां fre विस्तार प्रौद्योगिक-आर्थिक रूप से व्यवहार्य 

अथवा संभव नहीं है, वहां डीडीजी सहित वैकल्पिक समाधान पर 
विचार किया जाएगा। 

4. स्कीम का क्षेत्र- स्कीम के अंतर्गत, सीपीएसयू के विद्युत गृह 

के 5 किलेमीटर के क्षेत्र के सभी राजस्व गांव तथा आवास, चाहे 
उनको जनसंख्या कुक भी हो, विद्युतीकरण के पात्र st यदि कोई 

गावि/आवास आंशिक रूप से 5 किलोमीटर केक्षेत्रमे आ रहा 

हो तो स्कीम के अतर्गत उसे पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। 

4.1 न्यूनतम एक 11केवी रेडियल फौडर, यदि यह पहले ही 
मौजूद नहीं है, तो सीपीएसयू द्वारा राज्य यूटिलिरी के निकटतम 
aye उप केन्द्र a aa के लिए प्रदान किया जाएगा।
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4.2 घरों तथा सार्वजनिक स्थलों को विद्युत आपूर्ति किए जाने 

के लिए गांवों/आवासों मेँ डाउनलोडेबल Weve के साथ 

पर्याप्त क्षमता के सिंगल फेज टांसफार्मर लगाए जाएंगे। aarti 

की क्षमता सभी घरों ओर सार्वजनिक स्थलों के मौजूदा भार की 

पर्ति तथा साथ ही पांच वर्षो की प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने 

के लिए पयाप्त होगी! मीररों में द्रंसफार्मरों के माध्यम से कौ गई 

विद्युत आपूर्ति का समय/अवधि fer करने कौ सुविधा होगी। 

4.3 सीपीएसयू बीपीएल घरों को निःशुल्क एकल लप विद्युत 

कनेक्शन प्रदान करेगे। बीपीएल धरो को कनैक्शन के साथ एलईडी 

बल्ब प्रदान किए जाएगे। सीपीएसय् द्वारा एलईडी बल्ब कौ आपूर्ति 

एक ही बार की जाएगी। अन्य घरों को विद्युत कनैक्शन राज्य 

यूरिलिचियों द्वारा उनकौ नीतियों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 

प्रदान किए जाएगे। 

4.4 विद्युत कनैकशन एरियल केबल्स (एबीसी) के साथ प्रदान 

किए जाएंगे। 

4.5 राज्य यूटिलिरी द्वारा आईपी. dem को विद्युत कनैक्शन 

उसी 11 केवी फीडर (रो) से प्रदान किए जाएंगे। तथापि, ये उचित 

Hat वाले पृथक ट्रांसफार्मरो से होगे, ताकि घरों ओर कृषि कौ 

आपूर्ति के लिए ऊर्जा का अलग-अलग लेखा रखा जा सके। इसी 

प्रकार से, अन्य स्थापनाओं, उद्योगो इत्यादि को आपूर्ति उचित मीटर 

वाले पृथक टरंसफार्मरों से कौ जाएगी इस उद्देश्य के लिए 

टांसफार्मर, फौडर, मीटर इत्यादि राज्य यूटिलिरी द्वारा अपने व्यय 

से प्रदान किए जाएगे। 

5. स्कीम का कार्यान्वयन 

5.1 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, राज्य 

यूटिलिटी तथा संबंधित सीपीएसयू द्वार त्रिपक्षीय करार पर हस्पाक्षर 

किए जाएे। 

5.2 राज्य यूटिलिरी सीपीएसयु के बिजली घर के 5 किलोमीटर 

aa के अंदर के गांवों ओर आवासो कौ सूची तैयार करेगी। उनके 

द्वारा घरों की विद्युत आवश्यकता का आकलन भी किया जाएगा। 

फिर गांवों तथा आवासो, विद्युत आवश्यकता इत्यादि की सूची 

सीपीएसयू को ata दी जाएगी। 

5.3 चिह्नित क्षत्र में मोजूदा अवसंस्वना का जीआईएस मैप 

सीपीएसय् द्वारा तैयार किया जाएगा तथा स्कौम के क्रियान्वयन के 

लिए अपेक्षित संशोधन चिह्नित किये जाएंगे vate पर लगाए 

जाएो तथा सीपीएसयू द्वारा राज्य यूटिलिखियों के साथ मिलकर 

विस्तृत परियोजना रिपोर (etiam) को अंतिम रूप दिया जाएगा, 

ak राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा! सीपीएसयू द्वारा 
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विद्युत कनैक्शन प्रदान fay जाने के लिए बीपीएल घर कौ सूची 

राज्य यूटिलिरी/राज्य प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि, क्षेत्र मं 

कोई विद्युत अवसंस्चना मौजृद नहीं है, तो स्कीम के क्षेत्र के 

अनुसार नयी अवसंरचना राज्य यूटिलिटी तथा रान्य सरकार के साथ 

मिलकर सीपीएसयू द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 

सुजित कौ जाएगी। 

5.4 राज्य द्वारा डीपीआर स्वीकृत करने पर, सीपीएसयु डीपीञर 

की स्वीकृति के 12 महीने मेँ स्कौम का कार्यान्वयन शुरू करके 

कार्यं पूरा करेगा ओर सृजित अवसंरचना को प्रचालन ओर अनुरक्षण 

के लिए राज्य यूटिलिटी को ata देगा। उपयुक्त आयोग सीपीएसयू 

उत्पादन केन्द्र के प्रशुल्कं का निर्धारण करने के उद्देश्य सै स्कीम 

के क्रियान्वयन के लिए सीपीएसयू द्वारा किए गए व्ययं पर विचार 

करेगा। अवसंरचना के ओएण्डएम वा इसके व्यय सहित दायित्व 

राज्य यूरिलिटी का होगा। 

5.5 विद्युत कौ आकलित/अतिरिक्त आवंटित मात्रा को सीपीएसयू 

द्वारा राज्य firs में डाला जाएगा। इंजक्शन GES पर ए.एम.आई. 

स्थापित किया जाएगा। राज्य युटिलिटी स्थानीय उपकेन्दरौ से विद्युत 

को इस मात्रा की आपूर्ति निर्दिष्ट गावं को करेगी। यूटिलिटी फौडर, 

टरंसफार्मस तथा उपभोक्ताओं कौ उचित मीटरिग के माध्यम से गांवों 

को आपूर्ति कौ गई विद्युत का सदी लेखा रखेगी। इस उद्देश्य से, 

फीडर तथा aaa पर ए.एम.आई. स्थापित किए जाएगे। 

उपभोक्ताओं को सीईए के विनियमो के अनुसार इलैक्टोनिक मीटर 

प्रदान किए जाएगे। आवंटित तथा आपूर्तित विद्युत की सीपीएसय् 

तथा यूरिलिरी द्वारा नियमित समीक्षा कौ जाएगी तथा सीपीएसय्ू ह्वार 

तिमाही आधार पर विद्युत मंत्रालय को एमआईएस भेजा जाएगा। 

यदि aa मेँ वास्तविक रूप से आपूर्ति कौ गई विद्युत stated विद्युत 

से कम या ज्यादा ही तो, बाद के महीनों के लिए आबंटन कौ 

समीक्षा की जाएगी] 

6. विद्युत आपूर्ति प्रशुल्क- wagered हारा अन्य गावो के लिए 

निर्धारित प्रशुल्कं इस क्षेत्र के लिए लागू होगा। राज्य यूटिलिरी सभी 

उपभोक्ताओं की मीटर रीडिग करेगी, बिल जारी करेगी तथा सामान्य 

मामलों के अनुसार प्रशुल्क एकत्र करेगी। 

7, स्कीम की निगरानी- संबंधित सीपीएसयू तथा विद्युत मंत्रालय 

द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन तथा प्रचालन कौ निगरानी कौ जाएगी। 

(हिन्दी) 

कागजों का पुनर्चक्रण करके इस्तेमाल 

4371. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या सुक्ष्म, लघु ओर 

मध्यम उद्यम मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार को age ओर निपटान महानिदेशलय के 
अंतर्गत आने वाले विभिन्न उद्यमो द्वारा विर्निमित उत्पादों के बारे 

मे विभिन परिसंधो/वगों से आवेदन प्राप्त हुए है; 

(ख) यदि हां, तो पुनर्चक्रित कागज से बने उत्पादों के मुद्दे 

पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का aha क्या है; 

(ग) क्या सरकार 4 आपूर्ति ओर निपटान महानिदेशालय के 

साथ समन्वयन ओर उसकी dont में हिस्सा लेने के लिए 

अधिकारियों कौ नियुक्ति/तैनाती की 2; 

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी dame 

पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित कौ है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ata क्या है; ओर 

(च) क्या सृक््म ओर लघु seat के बारे मँ सरकार द्वार 

नये विधायी उपाय किए गए दै ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा 

क्या हैँ? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) इस मंत्रालय को आपूर्व ओर निपटान 

प्रहानिदेशालय (डीजीएसणएडी) से संबंधित विभिन मुद्दों पर सुक्ष्म, 

लघु एवं मध्यम उद्यमो (एमएसएमई) के संघो/परिसंघों से प्रतिवेदन 

प्राप्त हुए ze 

(ख) पुनर्चक्रित कागज से बने उत्पादों से संबंधित मुद्दों पर 

कोई आवेदन प्राप्तं नहीं हुआ zi 

(ग) से (ङ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जब कभी 

आवश्यकता होती है आपूर्ति ओर निपरान महानिदेशालय से समन्बयन 

के लिए अधिकारियों कौ तैनाती करता है। 

(च) सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो (एमएसई) के लिए 

एक सार्वजनिक अधिप्रापण नीति आदेश 2012 अधिसूचित किया 

है जो 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गया है। इस नीति के तहत 

सभी केद्रीय मत्रालयोविभागो^सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 

वस्तुओं ओर सेवाओं कौ वार्षिक आवश्यकताओं की न्यूनतम 20 

प्रतिशत खरीद gen एवं लघु उद्यमो से कौ जानी अनिवार्य है तथा 

इस नीति के तहत इस 20 प्रतिशत खरीद सुक्ष्म एवं लघु उद्यमो 

से की जानी अनिवार्य है तथा इस नीति के तहत इस 20 प्रतिशत 
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मे से 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के 

स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमो से भी करने का उप-लक्ष्य 

रखा गया हे। 

{ अनुवाद] 

इदु-मिश्मी समुदाय 

4372. श्री नरहरि महतोः 

श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या इदु-मिश्मी एक जनजातीय समुदाय 2; 

(ख) यदि हां, तो इस जनजाति के इतिहास, आबादी ओर 

मूल स्रोत सहिते इसका व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या इस जनजातीय समुदाय में आत्महत्या की द्र काफौ 

अधिक ठै; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहै; ओर 

(ङः) इस जनजातीय समुदाय में आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने 

तथा इसके कल्याण हेतु सरकार ने क्या उपाय किए है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय यें राज्य मत्री (श्री महादेवं सिंह 

खंडेला ): (क) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 
“ इदु-मिश्मी " समुदाय देश में अनुसूचित जनजाति के रूप में 

अधिसूचित नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 
342 के तहत अनुसूचित जनजातियों कौ अधिसूचना के लिए नोडल 

मंत्रालय है तथा केवल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों 
को निपराता है। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) से (ङ) इस संबध में मंत्ालय को कोई सूचना प्राप्त 

नहीं हुई है। 

स्पंज-लौह उत्पादन संयंत्र 

4373. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः क्या खान मंत्री यह बताने की 

कृपां करेगे किः 

(क) क्या लौह-अयस्क कौ अपपूर्तिं न होने के कारण 
स्पज-लौह उत्पादन Waal ने इसका उत्पादन स्थगित कर दिया 2;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oto क्या 2; ओर 

(ग) उद्योगों की लौह अयस्कता पर निर्भरता कौ समस्या के 

हल के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है? 

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री fare पटेल): (क) 

से (ग) wa लौह उद्योग सहित लौह तथा इस्पात उद्योग 
अविनियमित aa मे आते हैँ तथा स्पंज लौह संयंत्र के लिए लौह 
अयस्क को आपूर्ति कौ व्यवस्था व्यक्तिगत कंपनियों द्वारा अपनी 

आवश्यकतानुसार कौ जाती हे। भारत मेँ लौह अयस्क का उत्पादन 
लौह तथा इस्पात उद्योग द्वारा कुल अनुमानित घरेलू खपत से अधिक 

है। अतः धरेलू लौह तथा इस्पात उद्योग हेतु लौहं अयस्क कौ कोई 
कमी नहीं 21 

राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य पशन की नसो को 

नियमित किया जाना 

4374. श्री रामकिशुनः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) विभिन राज्यों मे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम) के अतर्गत नियुक्त स्यफ-नसौँ कौ नियमित 

आधार पर नियुक्ति देने के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई 

है; 

(ख) क्या सरकार का एनआरएचएम & तहत विभिन रान्य, 

विशेषकर मणिपुर में तैनात स्यफ-नसो को नियमित आधार पर 

नियुक्ति देने का विचार है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण रै; ओर 

(घ) भविष्य मेँ इन स्योफ-नर्सो को यथाशीघ्र नियमित आधार 

पर नियुक्ति देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ' जन स्वास्थ्य' राज्य का विषय है तथा एनरएचएम 

के अंतर्गत मुहैया कराए गए संविदात्मक स्योफ कौ नियमित नियुक्ति 

संबधित राज्य सरकारों के दायरे मे आती है। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं som 

[हिन्दी] 

स्पज-लौह कारखाना स्थापित करना 

4375, श्री लक्ष्मण SE: क्या खान मत्री यह बताने को कृपा 

करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने ओडिशा के मयूरभंज जिल के बामनघाटी 

उप-संभाग में स्पंज7लौह कारखाना लगाने A मध्यस्थ कौ कोई 

भूमिका निभाई थी; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2? 

खान म॑त्रालय के राज्य मत्री (श्री दिना पटेल); (क) 

ओर (ख) wa लौह उद्योग सहित लौह एवं इस्पात उद्योग 

अविनियमित aa है एवं इस्पात,स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने 

संबंधी निर्णय व्यवितिगत कंपनियों द्वारा लिया जाता है। तथापि, asta 

सरकार मूलं रुप से इस्पात aa के विकास के लिए सुविधा 

प्रदानकर्ता के रुप में कार्य करती है। इसके लिए सचिव (इस्पात) 

की अध्यक्षता मे एक अंतर मंत्रालयी समूह (आरईएमजी) का गठन 

किया गया है जिसमे सदस्य के रुप में संबंधित मंत्रालयों/विभागों 

एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि है। आरईएमजी बैठक से संबंधित 

उपलब्ध अभिलेख के अनुसार, ओडिसा के मयूरभंज जिले के 

बामनघारी उप डिवीजन में स्पंज लौह कारखाना की स्थापना से 

संबंधित मामले को आईएमजी के सक्षम नहीं उठाया गया ZI 

[अनुवाद] 

महिलाओं की सुरक्षा 

4376. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या पहिला ओर बाल 

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या किसी सर्वेक्षण के अतर्गत भारत को विश्व मं 

महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक देश घोषितं किया गया 

टै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ato क्या 2; 

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है ओर 

इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) देश में महिलाओं कौ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए esa जा रहे है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय at राज्य मत्री 

(stadt कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) वेबसाइट 

www.indiatoday.group.com W उपलन्य सूचना के अनुसार 

थामसन रीयूटर्स फाउंडेशन ग्लोबल पोल ने मतदान के माध्यम से 

अपनी रिपोर मे भारत को महिलाओं के लिए चौथा सबसे खतरनाक 

देश घोषित किया है। 213 लिंग विशेषज्ञो के बीच मतदान कराया 

गया जिन्होने खतरे के छह वर्ग स्वास्थ्य का खतरा, लैगिक हिंसा, 

अलैगिक हिसा, संस्कृति में जड जमा चुकी हानिकारक प्रथाए,
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परम्परा अथका धर्मं एवं आर्थिक संसाधनों तक पहुच मेँ कमी ओर 
मानवे व्यापार के साथ-साथ अपने समूचे बोध से देशो को खतरे 
का पद दिया। देशों को पद प्रदान करने में प्रयुक्त आंकडों का 
स्तर ओर ओचित्यता देश-देश मेँ भिन हो सकते रै। अतः संभव 
नहीं है कि उनके मतदान मे भारत की स्थिति के सबंध में 
रिप्पणियां की ward 

(घ) भारत का संविधान पुरुषों ओर महिलाओं दोनों को समान 
अधिकार देता है ओर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग इत्यादि के आधार 

पर भेदभाव का निषेध करता है। साथ ही संविधान राज्यों को 
महिलाओं के पक्ष A सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है 
संवैधानिक शासनादेश के आलोक में सरकार ने पहले से समाज 
मँ महिलाओं का स्तर सुधारने के लिए जिसमें सुरक्षा ओर सामाजिक 
geal को दूर करना भी शामिल है. बहुत से कार्यक्रम आरभ 
किए है। इनमें विशेष कानून (विधान) -जैसे घरेलू हिंसा से 
महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज प्रथा प्रतिषेध 
अधिनियम, 1961 इत्यादि शामिल है कठिन परिस्थितियों मे महिलाओं 
कौ सुरक्षा के लिए सरकार ने स्वाधार ओर अल्पावास गृह स्कीमें 
क्रियान्विति की el tet पहल करने से महिलाओं से संबंधित बहुत 
से विकास संकेतकों में सुधार के . परिणाम सामने आए है! 

राजनयिक्तों की कमी 

4377. श्री असावृद्दीन ओवेसीः क्या विदेश मंत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या नरेश चंद्रा कौ अध्यक्षता वाले कृतक बल ने 
समसामयिक चुनौतियों का अनुमान लगा सकने, विश्लेषण कर 
सकने ओर उप उपयुक्त कारवाई कर सकने वाले राजनयिकों की 
कमी कौ बात कही है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2: 

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2018 तक भारतीय विदेश सेवा 
(आई.एफ.एस.) अधिकारियों कौ संख्या 1800 से अधिक करने का 
विचार ठै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ahr क्या है; 

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 
गए या उठाए जा रहे है; 

(च) क्या सरकार का अपने राजनयिकों को विदेशी भाषाएं 
सिखाने का कोई प्रावधान है ताकि वे अपना कार्य अधिक कुशलता 
से कर सके; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है? 
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विदे dare में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 
(क) ओर (ख) जी, हां। नरेश चंद्रा कार्यबल की रिपोर्ट मे, अन्य 
बातों के साथ-साथ, जनशक्ति की कमी तथा अधिक संख्याबल 

कौ आवश्यकता का उल्लेख है। भारत की बढती वैश्विक भूमिका 
को ध्यान मेँ रखते हुए, विदेश मंत्रालय की संवर्गं संख्या मे समुचित 
समायोजन किया जाना हमेशा से ही एक महत्वपूर्णं प्रयास रहा है। 
इस दिशा मेँ किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, विगत में we 
सवर्ग समीक्षा at गई है। 

(ग) से (ङ) वर्षं 2008 4, केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक 
व्यापक भारतीय विदेश सेवा योजना को दी गयी मंजूरी इस संबध 
में हाल के महत्वपूर्णं घटनाक्रम मे से एक रहा है, जिससे विभिन्न 
स्तरो पर कुलं 500 से भी अधिक नए पद् सृजित होगे, जो वर्ष 
2018 तक आगामी दस वर्षो के दौरान प्रचालित किए जाएगे। विदेश 

मत्रालय आईएफएस “at” की संवर्गं समीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त 

करने में भी सफल रहा है इन दो उपायों से विदेश मंत्रालय की 
अल्प से मध्यम समयावधि में जनशक्ति की आवश्यकताएं पर्याप्त 

रूप से पूरी होनी चाहिए। 

(च) ओर (छ) विदेश मंत्रालय ने हमेश से ही अपने 
अधिकारियों के लिए भाषायी कौशल संबंधी समुचित प्रशिक्षण एवं 

विकास को उच्च प्राथमिकता दी ti सभी आईएफएस अधिकारियों 
की किसी एक प्रमुख विदेशी भाषा मेँ निर्धारित परीक्षा उत्तीर्णं करना 
अपेक्षित होता है ओर कालातर में इसके परिणामस्वरूप इस संवर्ग 
मेँ विदेशी भाषा से संबंधित एक वृहत एवं विविध भाषाई पूल सृजित 

हो गया है। मंत्रालय मे एक विशेषजञताप्राप्त दुभाषिया dat ot 
aN है ओर इनके कौशलो का भी कारगर ढंग से उपयोग किया 
जाता ZI 

स्टोफ-नर्सयो की कमी 

4378. श्री भर्तृहरि महताबः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विगत कई वर्षो से स्योफ-नरसं श्रेणी में seq पद 
रिक्तियों को भरने के लिए कोई कदम न उठाए जाने की वजह 
से, कलावती सरन बाल अस्पताल (केएससीएच) ओर केन्द्र सरकार 
के अस्पतालों मे स्योफ-नसों की कमी हौ गईं है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oho क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) स्यफ-नर्स श्रेणी में रिक्त पदों को भरने के लिए 
सरकार/संबधित अस्पताल द्वारा क्या सुधारकारी कदम उटाए गणए/उठाए 
जा रहे है?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालो- डां राम 

मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी afer 
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मेडिकल कोलिज एवं संबद्ध अस्पताल तथा कलावती सरन बाल 

अस्पताल मेँ स्टाफ नर्सो के स्वीकृत पदों ओर रिक्तियों का व्यौरा 

इस प्रकार हैः- 

अस्पताल का नाम कुल स्वीकृते पद् रिक्तियां 

डो. राम मनोहर लोहिया अस्पताल 1178 159* 

सफद्रजंग अस्पताल 882 80 

लेडी Ben मेडिकल wicca 379 36 

कलावती सरन बाल अस्पताल (1) 239 (2009 मेँ स्वीकृत किए 

गए 30 पद् सहित) 93 

(2) जेआईसीए परियोजनाओं के तहत शून्य 

58 अस्थायी पद। 

^" राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्टाफ नसो के 159 नियमित रिक्त पदों पर फिलहाल 74 स्टाफ नर्स संविदा आधार पर कार्यरत हे। 

इन अस्पतालों मे स्टाफ नसं के इन रिक्त पदां को भरना एक 

सतत प्रक्रिया है ओर निर्धारित प्रक्रियानुसार tar किया जाता Zi 
जहां तक कलावती सरन बाल अस्पताल का aay है विज्ञापन जारी 

करके ओर साक्षत्कार करके कुल रिक्त पदों में से 63 रिक्त पदों 
को भरने की प्रक्रिया अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा पहले ही शुरू 

की जा चुकौ है। 

कामगारों को सलाह 

4379, श्री पी. बलराम नायकः क्या प्रवासी भारतीय कार्य 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि विदेश, विशेषकर खाड़ी देशों, 
को जाने वाले कामगारों को सरकार/मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई 

जाने वाली सलाहों ओर अन्य सहायता का व्यौरा क्या है? 

Wen, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्री, पृथ्वी विज्ञान Wat तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि) 

I प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडन्लयूञआरसी ) 

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने, भावी उत्म्रवासियों के साथ-साथ, 

प्रवासी कामगार के परिवार के सदस्यों को विदेशी रोजगार के सभी 
पहलुओं से संबंधित सूचना ओर सहायता प्रदान करने के लिए, 
प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडल्ल्यूआरसी) कौ शुरुआत कौ हे। 
ओडन्लयृआरसी, उत्प्रवासियं ओर उनके परिवारों को आवश्यकता 

आधारित सूचना प्रदान करने के निए एक 247 रोल wt 
हेल्पलाइन (180013090) संचालित करता है। सहायक भारतीय 
उत्परवासिर्यो को सहायता देने कौ सेवाओं का विस्तार करने के 
उद्देश्य से, एक अतर्रष्टरीय टोल फ़ लाइन (8000911913) कौ 
स्थापना की गई है, जो वर्तमान मेँ केवल संयुक्त अरब अमीरात 
(qu) से कोल करने के लिए उपलब्ध है। टोल wl हेल्पलाइन 
पर प्राप्त शिकन्ञयतों या समस्याओं को तत्परता से सुना जाता है 
ओर शिकायतकर्तां को फौडबैक प्रदान किया जाता है। मत्रालय द्वारा 
आयोजित मल्टीमीडिया जागरुकता अभियान के भाग के रूप में 
हेल्पलाइन नंबर दिए जाते zi 

मंत्रालय ने केरल के कोच्चि ओर आंध्र प्रदेश के हैदराबाद 
मे भी प्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसीज) की स्थापना की Zi 
एमआरसी, ओडन्ल्यूआरसी कौ ही तरह कार्य करते हँ। मंत्रालय, 
उत्प्रवास प्रक्रिया, अवैध उत्प्रवास के पिरफाल्स ओर भरतीं एवं विदेशी 

रोजगार के दौरान बरती जाने वाली wana के बारे में, 

उत्प्रवासियों को शिक्षित करने हेतु. नियमित रूप से मल्टीमीडिया 
जागरुकता अभियान चलाता है। 

वर्तमान में, ओडन्लयूआरसी हेल्पलाइन के कार्यक्षेत्र॒ 4, 
वोंक-इन-काउंसलिंग ओर 31.12.2010 से www.owre.in नामक 
एक दृंटरएक्रिव हेल्पलाइन का प्रावधान भी 21 अब शिकायत, 
ओडन्लयूआरसी वेबसाइट, ई-मेल या टेलीफोन पर भी दर्ज की जा 

सकती 21 कोच्चि ओर ओर हैदराबाद में एमआरसी के साथ केन्द्र 
को एकीकृत कर दिया गया है।
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I भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र ( आईडन्ल्युआरसी ) 

एक भारतीय कामगार स्रोत केन्र (आईडन्लयूआरसी) की 

स्थापना कौ गई है ओर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (qu) मे 

कार्य कर रहा el दुबई स्थित आईडन्ल्यूआरसी का उद्घाटन 23 
नवम्बर, 2011 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। 

केन्द्र का उद्देश्य सूचना का प्रचार प्रसार करना, शिकायतों को 
पंजीकृत करना, उनका उत्तर देना ओर उन्हें मोनीटर करने के 
साथ-साथ एक समस्या निवारण प्रणाली प्रदान करना ओर दावा-धारकां 

के साथ अनुवर्तन करना है केन्द्र को WH बाह्य सेवा-प्रदाता के 

माध्यम से, भारत के महाकासुलावास, gag द्वारा प्रबधित किया जा 

रहा है। केन्द्र कौ 247 हेल्पलाईन है, जो समस्या निवारण ओर 
काउंसलिंग प्रदान करती है ओर भागी हुई नौकरानियों ओर परित्यक्त 
गृहणियों, आदि के लिए आश्रय-घर का प्रबध भी करती है। 

I भारतीय समुदाय कल्याण कोष 

विदेशों मे भारतीयों, विशेषरूप से भारतीय कामगारों के कल्याण 

ओर सुरक्षा के संरक्षण के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने 
“ भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडन्ल्यूएफ) “ कौ स्थापना 
कौ हे, जो 24.03.2011 से सभी देशों के मिशनों मेँ कार्य कर 
रहे Ti कोष का उद्देश्य दुखी भारतीय नागरिको को, जांचे परखे 
आधार पर, यथास्थान आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। 
आईसीडल्लयूएफ हारा प्रदान कौ जाने वाली कल्याण सेवाओं मे, 
दुखी घरेलू८ोमेस्टिकं कामगार ओर अकुशल श्रमिकों को रहने व 
खाने कौ सेवा प्रदान करना, जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को 
आपातकालीन चिकित्सा केयर प्रदान करना, दुखी असहाय प्रवासी 

भारतीयों को को हवाई भादा प्रदान करना ओर Goa मामलों में 
प्रवासी भारतीयों को प्रारंभिक कानूनी सहायता प्रदान करना ओर 
आकस्मिक ओर मृत शरीर को भारत बापस ले जाने के लिए हवाई 
भाडा प्रदान करना या मृत प्रवासी भारतीयों के स्थानीय अंतिम 

संस्करण।(दफनाने के लिए खर्च वहन करना, जहां संविदा के अनुसार 
प्रायोजक एेसा करने में सक्षम न हो या इच्छुक न हो, ओर परिवार 
लागत वहन करने A सक्षम नहो 

IV महात्मा गाधी प्रवासी सुरक्षा योजना 

सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित (रईसीआर) पासपोर्दं धारक 

भारतीय कामगार ओर जिनके पास एक ईसीञर देश मे वैध कार्य 
परमिट है, के लिए एक “ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना" 
(एमजीपीएसवाई) की शुरुआत की है। यह योजना प्रवासी भारतीय 

कामगारों को, सरकार की ओर से एक सह-अंशदान प्रदान करके, 

अपनी वापसी ओर पुनर्वास & लिए बचत करने "ओर अपनी 
वृद्धवस्था के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है व सक्षम 
बनाती है इस योजना के अंतर्गत, कवरेज की अवधि के दौरान 
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यह प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध बनाती है। इस योजना के अंतर्गत, 

कवरेज की अवधि के दौरान, यह प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध एक 

निःशुल्क जीवन बीमा कवर भी प्रदान करती है। 

पवन ऊर्जा-संयंत्र 

4380. श्री सर्वे सत्यनारायणः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 

ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या आध्र प्रदेश स्थित 237 मेगावार के निर्माणाधीन 

पवन ऊर्जा संयत्रं ने ऊर्जा-उत्पादन आरंभ कर दिया है; ओर 

(ख) afe a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा म्री ( डो. फारुख अब्दुल्ला ): 
(क) जी, a 

(ख) आश्र प्रदेश मे कुल पवन विद्युत संस्थापित क्षमता 
321.32 मेगावार है। ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विवरण 

आश्र प्रदेश मै पवन विद्युत परियोजना 

एमएनआरई द्वारा सहायता we परियोजनाएं : 7.25 मेगावार 

एनआरईडीसीएपी पवन फार्म परियोजना 7.55 मेगावाट 

निजी क्षेत्र मेँ पवन विद्युत परियोजनाएं 306.52 मेगावार 

कुल : 321.32 मेगावाट 

( हिन्दी] 

एकल कन्या संतान वाला परिवार 

4381. श्री बद्रीराम wras: क्या महिला ओर विकास 
मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का केवल एक ही कन्या संतान वाले 

परिवारों को प्रोत्साहक-उपाय उपलब्ध कराने का विचार रै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) राजस्थान सहित ॒राज्य-वार te कितने परिवारों को 

प्रोत्साहक-~उपाय उपलब्ध कराए गए है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 
श्रीमती कृष्णा तीरथः (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास
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मत्रालय में केवल एक ही कन्या संतान वाले परिवारों को प्रोत्साहन 

देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास 

मंत्रालय के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा 

विभाग) एकल कन्या संतान को स्नातकोत्तर स्तर पर गैर-व्यावसासिक 

पादूयक्रमों के लिए इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति देता है। दोनों 
ही मामलों में छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रोत्साहन एकल कन्या संतान 
& लिए उपलब्ध है न कि परिवारों के fan 

[ अनुवाद] 

विमान के इंजन को पूरी मरग्मत 

4382. श्री समीर भुजबलः क्या नागर विमानन मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने नागपुर कौ मिहान परियोजना के ale 
विमान ओर एयरबस के इंजनों कौ पूरी तरह मरम्मत करने कोई 
बंदोबस्त किया है/करने का विचार किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस Way म सरकार Eh क्या कदम sore गए है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 

एअर इंडिया लिमिटेड नागपुर में एक इंजन ओवर्होल सुविधा 
स्थापित कर रही है जहां aten बी787 तथा वोर्ग बी777 विमान 
के इंजनों का अनुरक्षण, मरम्मत तथा stata किया जाएगा। 

( हिन्दी] 

इथेर्नोल का उत्पादन 

4383. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या नवीन ओर नवीनकरणीय 
ऊर्जा मंत्री यह बताने at कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ज्वार, बाजरा, मक्का ओर अन्य 

खाद्यान से इथेनोल उत्पादित करने की संभावना का अन्वेषण करने 

का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार द्वारा इस बरे पे कोई अध्ययनं किया गया 

है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री ( डा. फारुख अब्दुल्ला ): 
(क) ओर (ख) जी, नही। इथेनंल मुख्यतया शीरे से उत्पन्न होता 
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हे, जो चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद 2) सरकार द्वारा घोषित 
TAY वायो ईधन नीति के अनुसार यह भविष्य में भी सुनिश्चित 

किया जाएगा किं अगली पीढी कौ प्रौद्ोगिकियां गैर-खाद्य teria 

पर आधारित हो। 

(ग) ओर (घ) नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश 

के लिए एक बायो ईधन नीति तैयार करने से पूर्वं सतही सच्चाई 
का पता लगाने हेतु मार्च, 2008 में तैयार Bic पर Ue कौ 
स्थिति संब॑धी रिपोर्ट प्राप्त कौ है। अन्य पहलुओं के अलावा रिपोर 
मे gla का उत्पादन ओर wad, यातायात ईधन के रुप में 

sia का संभावित उपयोग आदि शामिल 2 

(अनुवाद) 

‘arch’ विश्वविद्यालय 

4384. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या fade मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश में स्थापनार्थं प्रस्तावित ‘arch’ विश्वविद्यालय 

ने कार्य आस्भ कर दिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब्धी व्यौरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैँ ओर इसके कब तक 

कार्य आस्भ aa की संभावना 2; 

(घ) उक्त विश्वविद्यालय मेँ उपलब्धं पाद्यक्रमों/पटाये जा रहे 
विषयों का व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस प्रयोजनार्थं आज तक कौ गई, जारी तथा प्रयुक्त 

की गर्ह धनराशि का व्यौरा क्या है? 

विदेश मत्रालय मे राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर): 
(क) जी, a 

(ख) दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय अगस्त, 2010 से कार्यरत 

है। इसने दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (विकास अर्थशास्त्र तथा कम्प्यूटर 
अनुप्रयोग) में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर अपना प्रथम शैक्षिक 
सत्र शुरू किया em दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय ने अपने द्वितीय 

शेक्षिकं वर्षं मे 170 विद्यार्थियों (सभी आठ सदस्य सारकं देशों से) 

ओर 30 संकाय सदस्यो को प्रवेश दिया। विश्वविद्यालय ने अपने 

तृतीय शैक्षिक वर्ष (2012-13) 4 300 से अधिक विद्यार्थियों को 
प्रवेश दिया तथा इसमे 48 संकाय सदस्य zi इस समय यह 
विश्वविद्यालय नई दिल्ली स्थित अकबर भवन परिसर से कार्य कर 

रहा हे;
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(ग) प्रश्म उत्पन नहीं होता। 

(घ) इस समय दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय 8 शैक्षिक 
कार्यक्रमों अथात WAT (विकास अर्थशास्त्र), एम.एस.सी. (कम्प्यूटर 
साइंस) , मास्टर ओंफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, एम.एस.सी. (अनुप्रयोग 
गणित), एमएसपी (जैव-प्रीद्योगिकौ), एम ए (अन्तरराष्टीय संबंध), 
एम ए (समाजशास्त्र) तथा मास्टर ओंफ ला का प्रस्ताव कर रहा 
है। 

(ङ) भारत इस विश्वविद्यालय कौ स्थापना के लिए 100 

प्रतिशत पुंजीगत लागत का वहन करने के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 
2010-14 की अवधि के दौरान इस परियोजना के लिए भारत का 
प्रतिबद्ध अंशदान पुंजीगत लागत के रूप मेँ 198 मिलियन अमरीकी 
Set संस्थागत लागत के रूप में. 21.071 मिलियन अमरीको sie 

तथा कार्यक्रम लागत के रूप में 20.859 मिलियन अमरीकी Stet 

al वर्तमान अनुमानं के अनुसार कुल भारतीय अंशदान 239.93 
मिलियन अमरीकौ लर धा। 

भारत की तचनबद्धता के भाग के रूप मेँ सरकार दक्षिण 

एशिया विश्वविद्याल्य परिसर के निर्माण के लिए नई दिल्ली में 100 
एकड़ भूमि प्रदान कर रही 21 विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर दिल्ली 
विकास प्राधिकरण (eta) ने मैदानगडी, नई दिल्ली में दक्षिण 
एशिया विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए विदेश 
मंत्रालय को लगभग 100 एकड़ भूमि आ्बंटित कौ ti 

इसके लिए सरकार ने दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के परिसर 
के निर्माण के लिए 100 ues भूमि की खरीद के लिए विदेश 
मंत्रालय के 75.45 करोड रुपए कौ राशि अनुमोदित की है। 

सार्क के सभी सदस्य देशों से वार्षिक रूप से एकत्रित 

आकलित अशदान को राशि के माध्यम से इस विश्वविद्यालय के 

संचालन कौ कार्यक्रम लागत को पूरा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 
दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय के बजट का लगभग 30 प्रतिशत भारत 

के भाग के रूप मँ निर्धारित किया जाता है। वर्षं 2012 में यह 
लगभग 6.1 मिलियन अमरीकौ Stat em 

अब तक भारत ने इस विश्वविद्यालय कौ स्थापना पर 9.85 

मिलियन अमरीकी डोलर कौ राशि खर्च की है; इसमें वर्ष 2012 
के दौरान दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय को प्रदत्त कार्यक्रम लागत 

मे भारत के आकलित भाग का प्रथम चरण शामिल है। इसके 

अलावा 85.32 wag भूमि कौ खरीद के कारण डीडीए को 
650825271 eT कौ राशि का भुगतान किया गया है। 

हिन्दी] 

भूभारिया समुदाय 

4385. श्रीमती राजकुमारी चौहानः क्या जनजातीय कार्य 
मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

7 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 124 

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के खानाबदोश भुभारिया 

समुदाय, जो देशभर मे यात्रा करते हुए बैलगाडियों अथवा सडक 

किनारे श्चोपडियां डालकर रहता है ओर लेहे का समान बनाकर-बेचकर 
अपना जीविकापार्जन करता है के स्तरोननयन, पुनर्वास, शिक्षा ओर 

रोजगार प्राप्ति के लिए कोई योजना बनाई 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ai क्या है; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण रै; ओर 

(घ) इस समुदाय कौ कुल आबादी कितनी है ओर यह 
किन-किन राज्यों में पाया जाता है? 

जनजातीय कार्य पर॑त्रालय मे राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 
खंडेला ): (क) से (घ) जी, नही। जनजातीय कार्य मंत्रालय 

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकास हेतु समग्र नीति, योजना 
एवं समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। “^ भूभारिया'' समुदाय का 

नाम अनुसूचित जनजातियों कौ सूची मेँ नहीं है तथा वर्षं 2001 
कौ जनगणना के आंकडो में '* भूभारिया समुदाय के बारे में कोई 

सूचना नहीं zi 

(अनुवाद) 

दामोदर घाटी निगम के अनुसंधान एवं विकास 
केन्द्र को अन्यत्र ले जाना 

4386. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधीः क्या विद्युत 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के अनुसंधान एवं 

विकास केन्द्र को कोलकाता के साल्टलेक क्षेत्र से हटाकर मेजिया 

a जाया गया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी व्योय क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या उक्त केन्द्र के अन्यत्र स्थानांतरण के निर्णय को 

डीवीसी बोई की मंजूरी थी; 

(a) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(ङ) क्या मेजिया से लाए गए उपकरण छह महीने से अधिक 

समय से उपेक्षित अवस्था मे पदे है; ओर 

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ ओर इस way में 

सरकार द्वारा क्या उपाय fee wt we too fe wa का विचार 

है?



125 Weal के 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) जी, हा 

(ख) डीबीसी का आर we डी केन्द्र कोलकाता में दिनांक 

01.01.2008 से 31.12.2010 तक तीन वर्षो के लीज wits पर 

किराए पर आवास स्थान लिया गया था। इसको अवधि बाद में 

31.12.2011 तक एक वर्षं के लिए बदा दी गई थी। भवन के 

मालिक ने 31.12.2011 के बाद लीज अवधि को बढाने से मना 

कर दिया om इस प्रकार से डीवीसी के पास कोलकाता मे एक 

वैकल्पिक स्थान खोजने ओर पुनः किराए् के नए स्थान पर भवन 

के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च करने के 
अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं em मेजिया टीपीएस डीवीसी 4 

aaa बडे ताप विद्युत केनद्र के पास आर एण्ड डी कौ स्थापना 
ओर gah भविष्य के विस्तार के लिए खाली स्थान कौ क्षमता 

है। इसलिए नए आर एण्ड डी केन्द्र को मेजिया रीपीएस में 
स्थानान्तरित किया गया है जो कि कोलकाता से लगभग 170 किमी 

कौ दूरी पर हैँ 

(ग) ओर (घ) स्थानांतरण के निर्णय पर डीवीसी बोर्ड के 

अनुमोदन कौ आवश्यकता नहीं होती zi 

(ङ) मई, 2012 के दौरान उपस्कर मेजिया ताप विद्युत स्टेशन 
(एमरीपीएस) को स्थानांतरित कर दिए गए हैँ ओर संस्थापना किए 

जाने के अधीन 21 

(च) उपर्युक्त (ङ) के ea मे प्रश्न ही नही उठता। 

[feet] 

राष्टीय रोग-नियत्रण केन्द्र 

4387. श्री विजय बहादुर सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

16 भाद्रपद, 1934 (शक) लिखित उत्तर 126 

(क) क्या सरकार ने राष्टीय रोग-निकत्रण केन्द्र (एनसीडी 

सी) के दिल्ली मुख्यालय में विभिन्न विभागो 4 विभाग प्रमुख कौ 

नियुक्ति हेतु संबधित शैक्षिक पृष्ठभूमि ओर क्षेत्र विशेष मेँ विशेषज्ञता 

संबंधी कोई मानक निर्धारित किए हे; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) एन सी डी सी कौ दिल्ली मुख्यालय के जैव-प्रौद्योगिकी 

विभाग सहित अन्य विभागों में वर्तमान मेँ कार्यरत विभाग प्रमुखं 

का ब्योरा क्या है ओर उनकी विशेषज्ञता ar aa क्या है; 

(घ) क्या उक्त नियुक्तियां एप सी डी सी के संबधित विभाग 

के लिए अपेक्षित fas के आधार पर की गई है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो 

इसके क्या कारण हैँ ओर सरकार द्वारा इस संब॑ध मं सुधारकारी 

कदम उठाए गए eee का विचार है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय रोग-नि्यत्रण केन्द्र (एन सी डी 

सी), दिल्ली मुख्यालय मेँ ' विभागाध्यक्ष' का कोई पद् स्वीकृत नहीं 

हे। 

एनसीडीसी मुख्यालय, दिल्ली को प्रशासनिक सुविधा के लिए 

विभिन gar मे विभाजित किया गया है। आमतौर पर किसी प्रभाग 

के वरिष्ठ व्यक्ति को उस प्रभाग के प्रभारी/प्रभाग प्रमुख के रुप 

में स्थानापनन किया जाता 2 

एनसीडीसी मुख्यालय, दिल्ली के जैव- प्रौद्योगिकी प्रभाग afed 

प्रभागों के प्रमुखों का व्यौरा उनकी विषेशज्ञता के क्षेत्रं के साथ 

संलग्न विवरण में दिया गया है। 

विवरण 

रोग नियत्रण के लिए रष्टय ae (एनसीडीसी) के दिल्ली स्थित मुख्यालय कायालय wart के प्रमुख कौ सूची 

क्रमांक विभाजन मुखिया का नाम विशेषज्ञता के क्त्र 

1 2 3 4 

1. एड्स ओर संबंधित रोगां 

के लिए केद्र 

2. सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रभाग 

डो. आरएल इच्छापुजानी 

डोः शशि खरे 

एमबीबीएस, एमडी (चिकित्सा) 

अपर निदेशक मारईक्रोबायो्लोँजी 

एमबीबीएस, एमडी (चिकित्सा) 

अपर निदेशक माईक्रोबायोलींजी 
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1 2 | 3 4 

3. पशुजन्य डिवीजन डा. वीना मित्तल एमबीबीएस, एमडी (मेडिकल 
माइक्रोबायोलोजी) अपर निदेशक 

4. मलेरिया ओर समन्वय ai डी. चटोपाध्याय एमबीबीएस, एमडी (चिकित्सा; 
अपर निदेशक माईक्रोवायोलोँजी 

5 सार्वजनिक बजट ओर डो. डी. भट्टाचार्य एमनीबीएस, एमडी (मेडिकल) 
प्रशासन मादृक्रोबायो्लोजी अपर निदेशक 

भी ape डिवीजन में काम करते हँ 

6. एकौकृत रोग निगरानी डो. जगवीर सिंह एमबीबीएस, एमडी (सार्वजनिक 

परियोजना स्वास्थ्य विशोषन्न) अपर निदेशक 

1. सांखि्यिकीय निगरानी ओर डा. एनपी सिंह एमएससी, पीएचडी, (सांख्यिकी) 

मूल्यांकन प्रकोष्ठ अपर निदेशक (केन्द्रीय सेवाओं के 
साख्यिकीय काडर से पोस्ट) 

8. जानपदिक रोग विज्ञान डा. अनिल कुमार एमबीबीएस, एमडी (सार्वजनिक 

प्रभाग स्वास्थ्य विशेषज्ञ) के संयुक्तं निदेशक 

9. परजीवी रोगों के डिवीजन डो. एस. के जैन एमबीबीएस, एमडी (सार्वजनिक 

स्वास्थ्यं विशेषज्ञ) 

संयुक्त निदेशक 

10. जैव रसायन ओर जैव डो. अरविंद राय एम.एससी माईक्रोबायोलोजी) , 
प्रोद्योगिकी प्रभाग पीएचडी (सूक्ष्म जीव विज्ञान ओर 

11. चिकित्सा कीरविक्षान ओर 
वैक्टर नियंत्रण के लिए 

डेनिर कौशल कुमार 

इम्युनोर्लोजी) (एम्स) 
(माईक्रोबायोर्लजी भी जैव 

प्रौद्योगिकी भी शामिल है) 
सयुक्त निदेशक 

एमएससी, पीएचडी, (कौर विज्ञान) , 
संयुक्त निदेशक 

[ अनुकाद। ! 

| डक्टरों की सेवानिवृत्ति-आयु 

4388. St, wre डोमः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा फैकल्टी डोक्टरँ की सेवानिवृत्त आयु 
को 65 at से बाकर 70 वर्ष करने के निर्णय को लागू किया 

गया दै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संन॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों के कर्मठ डोँक्टरों 

का नाम "पदम st’ पुरस्कार के लिए अनुशंसित करना बंद कर 

दिया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) सरकार ने संकाय चिकित्सकों कौ सेवा 
निवृत्ति को 65 at से बदाकर 70 वर्षं करने के बारे मेँ कोई निर्णय 

नहीं लिया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद ने केन्द्र सरकार 
के yd अनुमोदन से चिकित्सा संस्थानों मे अध्यापकों के few 

न्यूनतम योग्यता (संशोधन) विनियमन, 2010 मे संशोधन किया हैँ
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जिसमे किसी भी मेडिकल sic अथवा शैक्षिक संस्था में 
स्थानातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापकों, 

डीन, प्रधानाचार्य अथवा निदेशक पदों के एवज में नियुक्त किए 
जाने अथवा सेवा विस्तार प्रदान किए जाने अथवा सेवा में पुनः 

नियोजित किए जानै वाले व्यक्ति कौ अधिकतम आयु सीमा को 

70 वर्ष तक बढाया जा सकता है ताकि मेडिकल कालेज अथवा 

शैक्षिक संस्थानों मे एेसे पदों के लिए भरतीं नियम बनाने/नियुक्ति 
करने वाला प्राधिकरण तदनुसार नियोजन नियम,^नियुक्ति कर सके। 

(ग) जी, Aer 

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं goa 

पासपोर्ट-सेवा को बाह्य ala को सौपना 

4389, श्री अधलराव चारील शिवाजीः क्या विदेश पत्री 

यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या wend Gaal का नियंत्रण मेँ, राया Heda 

सर्विसिस (टी.सी.एस.) को सोप दिया गया है ओर सरकारी कर्मचारी 

एक निजी सेवाप्रदाता के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का पारदर्शिता बरतने के लिहाज से 

कार्य दायित्वं को परिभाषित करने का प्रस्ताव दै/परिभाषित किया 

है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; 

(ड) क्या निजी सेवाप्रदाता को तो पुलिस-रिपोर्ं दिखाई जाती 

है लेकिन पासपोर्दं जारीकर्ता अधिकारियों को बिना पुलिस रिपोर्ट 
देखे ही नए पासपोर्ट के लिए आदेश जारी करने पर बाध्य किया 

जा रहा है; ओर 

(च) यदि a, तो इस संबध मेँ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई 

की गर्ह है/किए जाने का विचार है? 

विदे पंत्रालय यें राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) ओर (ख) wand सेवा केन्द्र पासपोर्टं कार्यालयों कौ 

विस्तारित शाखाएं है। wand सेवा केन्द्र तथा वहां पर तैनात 
सरकारी कर्मचारी संबंधित Tea कार्यालयों के प्रशासनिक नियत्रेणाधीन 

a1 

(ग) ओर (घ) सरकारी कर्मचारियों ताकि सेवा प्रदाता के 

कर्मचारियों के नौकरी dat उत्तरादायित्व परिभाषित किए गए 2 

प्रारभिक सहायता कार्यकलाप जैसे आवेदन स्वीकार करने, शुल्क 
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प्राप्त करने, आवेदकों के aes, फोरोग्राफ तथा बायोमीटरिक्स आदि 
प्राप्त करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को att गई 

21 प्रधान कार्य जैसे आवेदकों वारा जमा किए गए समर्थन दस्तावेज 

की जांच तथा उनके आवेदकों को स्वीकार करने कौ जिम्मेदारी 

gad कार्यालयों के कर्मचारियों को ditt गई है। 

(ङ) ओर (च) स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार, सेवा प्रदाता 

से अपेक्षित है कि वह पुलिस प्राधिकारियँ से प्राप्त पुलिस सत्याणन 

रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड at) पासपोर्टं जारी करने वाले प्राधिकारियों 

के लिए सिस्टम में अपलोड कौ गई पुलिस सत्यापन रिपोर सुलभ 

होती है ओर वह तदनुसार आदेश जारी करते है। 

Waal से संक्रमित रोग 

4390. श्री पी. कुमारः क्या स्वास्थ्य ओरं परिवार कल्याण 

मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कतिपय अतिररष्ट्रीय संस्थाओं द्वास किए 

गए एक विश्वव्यापी अध्ययन कौ ओर ध्यान दिया हे जिसमें भारत 

को विश्व मे जंतुजन्य रोगों से सर्वाधिक प्रभावित क्षत्रं मेँ रखा गया 

है; 

(ख) यदि हां, तो तो इस संबधे तथ्यों का व्यौरा क्या; 

(ग) क्या सरकार ने जानवरों से पैदा होकर मानवों तक 

संक्रमित होने बाले संक्रात्मक रोगों का अधिनिर्धारण करने के लिए 

we अध्ययन।/आकलन किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसका क्या 

परिणाम रहय; ओर 

(ङ) जंतुजन्य रोगों को बचाने तथा प्रभावित लोगों का उपचार 

करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए teen का विचार 

किया है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) जी, atl “मेपिग आफ पोवरपटी एवं 

लाइकली जोनोसेस हाट्सपाट्ूस " शीर्षक एक रिपो जुलाई, 2012 

q संयुक्त रूप से तीन संगठनों इंटरनेशनल लाइवस्टाक रिसर्च 

इस्टीर॒यूर (आईएनआरइआई) (कन्या व॒वियतनाम कार्यालय), 

इस्टीर॒यूट आफ जुलोजी (यूनाइटेड fetes) ओर हनोई स्कूल 
आफ पन्लिक हेल्थ (वियतनाम) द्वार प्रकाशित कौ गई थी। इसको 

तैयार करने मे डिपार्टमेंट फार इटरनेशनल Sacre (डीएफआईडी), 

यूनाइटेड किगडम द्वारा वित्तपोषण किया गया था। यह पूर्णतः एक 

‘Sen’ अध्ययन था जिसमें कम्प्यूटर सिमूलेशन ओर मैपिगसापरवेयर
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का उपयोग किया गया साहित्य से प्राप्त सूचना का उपयोग करते 

हए (समकक्ष व गैर-समकक्ष) दोनों कौ समीक्षा कौ गई। चार 
महीनों कौ अवधि (जनवरी से अप्रैल, 2012 तक) पूरा किया गया। 
यह are अधिकांशतः पुराने, अपूर्ण ओर इसलिए संदिग्ध 2 वहां 
प्राथमिक आंकडं संकलित नहीं थे। 

(ग) से (ड) आईएमआर अपने संस्थानों के नेवर्क के जरिए 
ag जंतुजन्यों पर अध्ययन करवाता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित 
हैः 

बोवाइन ट्युबरकुलोसिसं पर नेशनल जालमा इस्टीटयूर आफ 
लेपरोजी एंड अद्र माइकोबैकिररियल डिसिसेज (आगरा) द्वारा किया 

गया अध्ययन, WI ओर was SRT पर नेशनल 

इस्टीट्यूट आफ विरोलोजी (पुणे) द्वारा किया गया अध्ययन ओर 
लेष्टोस्पीरोसिस पर रिजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर (पोर्ट ब्लेयर) द्वारा 

किया गया अध्ययन। 

1. मंत्रालय ने देश भर में जुतुजन्य रोगों सहित संक्रामक 
रोगों से निपटने के लिए इनके आकलन, निगरानी, 
प्रकोपं कौ जांच के लिए एकौकृत रोग निगरानी 
कार्यक्रम (आईडीएसपी) को कार्यान्वितं किया 2 

2. जंतुजन्य रोगों के प्रभावी रोकथाम व नियत्रण के लिए 
जन्तुजन्यों dat स्थायी समिति के माध्यम से 
अतरकेत्रीय समन्वय का विकास किया गया 21 

3. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र जंतुजन्य रोगो कौ निगरानी 
के लिए प्रयोगशाला सहायता प्रदान करता zl 

4. विभिन जंतुजन्य रोगों (रेबीज ओर पशुओं के काटने 
का उपचार, लेष्टोस्पीरोसिस, weg, जई, प्लेग) की 
रोकथाम वं नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश तथा विभिन 
जंतुजन्य रोगो पर जारी कौ जाने वाले सतर्कता सीडी 
को तैयार कर दिया गया है ओर् व्यापक रूप से 

प्रचारित किया गया 21 

5. dara रोगों के विभिन पहलुओं नामतः निदान, 
उपचार व रोकथाम तथा निर्यत्रण मेँ प्रशिक्षित जनशक्ति 

के विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण wears sere 

जाते है। कु पाद्यक्रमों मेँ चिकित्सीय व पशुचिकित्सा 
asad दोनों का प्रशिक्षण शामिल है ओर अतर्त्रीय 
समन्वय का विकास करना जो कि जंतुजन्य रोगों कौ 

रोकथाम व नियंत्रण के लिए आवश्यक हैँ 

दिल्ली मे शिशु शल्य चिकित्सा 

4391. श्री के.जे.एस.पी. test: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या भारत ने हाल ही मेँ दिल्ली मेँ शिशु शल्य चिकित्सा 
के तृतीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर तत्संबधी 
परिणाम क्या है ओर भाग लेने वाले प्रत्येक देश से अब तक क्या 

प्रतिक्रिया प्राप्त ge है; ओर 

(ग) इस संबंध मे कितनी निधि खर्च की गई 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) जी, atl दिल्ली मेँ 21-24 अक्टूबर, 2010 तक 

शिशु शल्य-चिकित्सा के तृतीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 
किया गया था। 

(ख) सम्मेलन सार्क देशों के बाल चिकित्सा सर्जन संघ की 

चौथी सभा के साथ विश्व संघ के तत्वाधान मे आयोजित कौ गई 

तथा भारतीय बाल चिकित्सा सर्जनों के संघ की 36वीं वार्षिक 

सम्मेलम आयोजित की Tg! इस saw के संक्षिप्त निष्कर्षं निम्नलिखित 

हैः 

~ aan की विषय वस्तु मीटिग आफ acd माइन्ड- 
stan SER एक्सीलेस इन सर्जिकल चाइल्ड केयर 

थी। 

- सभा मे फेटल सर्जरी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विचारविमर्शं 
के विस्तृत स्पेक्ट्रम, टरंसप्लांट प्रोग्राम, बर्न, अनुसंधान, 

aya, एमआईएस, aes सेल तथा टिश्यू 
इन्जिनियरिग शामिल थे। 

- 22 लेक्चर, 9 सिम्पोसिया, 368 फ्री पेपर प्रेजन्टेशन, 

6 fae द एक्सपर्ट de, 26 विडियोज तथा 307 

पोस्टर wiles हए थे। 

- इसमे 772 बाल चिकित्सा सर्जनों, 119 गेस्ट hawt 

तथा भारत से 50 SRY ओ एफएपीएस तथा अन्य 

83 देश शामिल थे। 

(ग) वैज्ञानिक कार्यक्रम के आयोजन, आवास, परिबहन, 

श्रृव्य-दृश्य, टीए/डीए, मैलिंग, fifen, प्रकाशन, आतिथ्य सत्कार 

आदि हेतु इस don में अनतिम व्यय 45.5 लाख रुपए थे। 

गरीली रेखा से नीचे रह रहीं विधवा 

4392. श्री ए. गणेशमूर्तिः क्था महिला ओर बाल विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) कया सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 

की श्रेणी से जुडी विधवाओं की आर्थिक सहायता कौ कोई योजना 

है;



133 प्रश्नों के 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) गत तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान 
इस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत, निर्गत निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार 

व्यौरा क्या है? 

महिला ओर बाल विकास dara की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सरकार का ग्रामीण 
विवास मंत्रालय मजदूरी, स्वरोजगार ओर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास 
प्रदानं करने के लिए राज्य सरकारों ओर संघ राज्य wie के 

माध्यम से निम्नलिखित मुख्य स्कौमों८कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर 

रहा है अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्टरीय ग्रामीण आजीविक मिशन 

ओर इंदिरा आवास योजना स्कीमों 4 विधवाओं सहित ग्रामीण 

महिलाओं कौ आय बढाने ओर जीवन स्तर सुधारने हेतु लाभ प्रदान 
करने के विशिष्ट प्रावधान किए गए di इसके अलावा, 40-59 वर्ष 

के आयु वर्गं के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 

विधवाओं के लिए शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में इदिरा गांधी विधवा 

पशन स्कीम भी क्रियान्विति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 

महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार अनेक स्कौमो/कार्यक्रमों का 

क्रियान्वयन करती है, जिसका लाभ पात्र विधवाओं द्वारा प्राप्त किया 

जा सकता है, जो इस प्रकार हैः 

i कठिन परिस्थितियों में रहने बाली महिलाओं कौ 
सहायता ओर पुनर्वास हेतु स्वाधार ओर अल्पावास 
गृह। 

i, प्रशिक्षण ओर रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, जिसके 
अंतर्गत परिसंपत्तिविहीन ओर गरीबी रेखा के नीचे 

जीवन यापन करने वाली महिलाओं को कौशल 

उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 

ii, कामकाजी महिला हस्टल, जिसके अंतर्गत अकेली 
रहने वाली कामकाजी विवाहित, विधवा, तलाकशुदा 

अथवा पति से अलग हर्द एवं विवाहित महिलाओं, 

जिनके पति या परिवार के सदस्य उसी क्षेत्र में नहीं 
रहते है, के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के 
उद्देश्य से हस्टल भवन के निर्माण/विस्तार हेतु 

सहायता दी जाती हेै। 

iv. वृद्धवस्था पेंशन हेतु समेकित कार्यक्रम के अतर्गत 
बेखहारा वरिष्ठ नागरिको के लिए वृद्धाश्रम, मोबाइल 

चिकित्सा एकक आदि चलाने ओर रख-रखाव करने 
हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती 

21 वृद्ध विधवाओं को पूर्णकालिक आश्रय, tata, 
आयोत्पादक क्रियाकलापों मे प्रशिक्षण देने, उनके 
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लिए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, योगा आदि का 

आयोजन करने हेतु बहु-सुविधा स्थापित करने के 

लिए भी सहायता दी जाती 21 

उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत विधवाओं के लिए अलग से 

निधियां आनंदित नहीं की जाती है 

प्रधानमंत्री का पंद्रह-सूत्रीय कार्यक्रम 

4393. श्री एन. चेलुवरया स्वामी क्या जनजातीय कार्य 
पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देशभर मै जनजातीय आबादी पर विशेष ध्यान देने 

के लिए प्रधानमंत्री के पद्रह-सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वितं किया 

जा रहा है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या उक्त समुदाय के लिए निर्धारित सरकारी क्षेत्र मं 

अधिकारियों ओर कर्मचारियों के पदँ को भरने के लिए अनुसूचित 

जनजातीय समुदाय के अभ्यर्थियों कौ पर्याप्त संख्या उपलब्ध है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दहै? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 
Geen): (क) ओर (ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्राप्त 
सूचना के अनुसार अल्पसंख्यक के कल्याणार्थं प्रधानमंत्री के नए 
15 ata कार्यक्रम ad 2006 से कार्यान्वयनाधीन है। कार्यक्रम 

Tela अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 कौ धारा 2(ग) के 

तहत अधिसृचित अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम, इसाई, सिख, बौध 
तथा जोरोस्टियन (पास्सी) ओर बडी अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 

ast में पात्र वर्गो के लिए लक्षित हे! जनजातीय कार्य मत्रालय 
अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकासस हेतु कार्यक्रमों कौ 
समग्र नीति, योजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। यह 

भी उल्लेख किया जाना चाहिए। कि जहां एक व्यक्ति जन्म से 

अनुसूचित जनजाति से संबधित होने का दावा करता है, वह किसी 
भी धर्म को स्वीकार कर सकता हे। 

(ग) से (ड) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त सूचना 

के अनुसार विभाग समय-समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 

जनजातियों वी वैकर्लोग आरक्षितं रिक्तियों को भरने के लिए fave 
भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। अनुसूचित जातियों (एससी), 
अननुसूचित जनजातियों (एसी) तथा अन्य पिडा वर्गा (ओबीसी) 

की वैकलोग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक एेसा अभियान
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नवंबर, 2008 मेँ शुरू किया गया था। उक्त अभियान के दौरान 

अनुसूचित जनजातियों के बैक्लोग कौ आरक्षितं रिक्तियों को भरने 
05.09.2012 को, के व्योरे निम्नानुसार हैः- 

7 सितम्बर, 2012 

अनुसूचित जनजातियों कौ वैकर्लोम रिक्तां भरी गई 

Sian कोटा पदोननति कोय Sian कोय पदोनति कोरा 

12124 15604 6941 8136 

पर्यटकों के अंतर्वाह^बहिर्गमन पर रुपए के 

अवमूल्यन का प्रभाव 

4394. श्री Wawa, Tras: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल के महीनों में रुपए के मूल्य मेँ तीव्र हास 
नै पर्यटक अन्तर्वाह ओर विदेश के विभिन स्थलों पर भारतीय 
पर्यटकों के भ्रमण को बहुत प्रभावित किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके 
परिणामस्वरूप सरकार ओर पर्यटन उद्योग को अनुमानित कितना 
घारा हुआ; 

(ग) क्या सरकार के पास देश मे पर्यटन उद्योग को बढावा 

देने ओर uty क्षेत्र से राजस्व में सुधार करने के लिए कोई प्रस्ताव 
है; ओर 

(घ) यदि at, तो तत्संब॑धी ah क्या है? 

पर्यटन मत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय): (क) ओर (ख) 
भारत सहित किसी भी देश में amity पर्यटक आगमन ओर 

बर्हिंगामी पर्यटकों हेतु उत्तरदायी कुछ कारकं स्रोत ओर गंतव्य देशों 

कौ आर्थिक स्थिति, हवाई सम्पर्कता, यथाचित मूल्य के होटल 
आवास की उपलब्धता, अच्छी पर्यटन अवसंरचना आदि है। 

जनवरी-जुलाई, 2012 के दौरान भारत मे विदेशी पर्यटक 
आगमन (Unda) कौ संख्या 37.6 लाख (अनंतिम) थी जिसमें 

वर्षं 2011 की इसी अवधि कौ तुलना मेँ 6.6% कौ वद्धि दर्ज की 
Te | 

वर्ष 2012 जनवरी-जुलाई मे भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा 
आय 52149 करोड रुपए (safes) थी जिसमें वर्षं 2011 कौ 

इसी अवधि की तुलना में 23.3% कौ वृद्धि दर्ज कौ गई। 

भारतीय ties प्रस्थानं की संख्या वर्षं 2010 मे 12.99 
मिलियन कौ तुलना में वर्षं 2011 मेँ 14.21 मिलियन (अनंतिम) 
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ett जनवरी-जुलाई, 2012 कौ अवधि के लिए आंकडे उपलब्ध नहीं 
हे। : 

(ग) ओर (घ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी चालू 
गतिविधियों के एकं भाग के रूप मेँ घरेलू ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों 
मे देश के सभी waves राज्य sat (adh) के पर्यटक aaa 

ओर उत्पादों को कवर करते हुए भारत का एक समग्र ग॑तव्य के 
रूप में संवर्धन करने के लिए “ इन्क्रेडिबल इंडिया " ब्राडलाइन के 

अंतर्गत fiz, इलैक्टोनिक ओर ओंनलाईन मीडिया अभियानों को 
चलाता है। समग्र संवर्धन में विभिन भारतीय पर्यटन उत्पादों ओर 

Treat का संवर्धन शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न भारतीय 

पर्यटन गंतव्यं ओर उत्पादों के संवर्धन के लिए मंत्रालय अपने विदेश 

स्थित कार्यालयों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ रोड शो, 

भारत परिचय aad, कार्यशाला का आयोजन करता है ओर 
विभिन्न del, प्रदर्शनियों ओर कार्यक्रमों में भाग लेता 2 

पर्यटन मंत्रालय पाकेटिग विकास सहायता (एमडीए) योजना 

के उतिर्गत sitet ओर घरेलू माकेटों में पर्यटन के संवर्धन हेतु 
स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता 2 

ग्रामीण महिलाओं में पोषण स्तर 

4395, श्री अशोक dat: क्या महिला ओर बाल विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान ग्रामीण 
महिलाओं के पोषण संबंधी मुद्दे से निपटने के लिए चल रही 
योजनाओं ओर इसके तहत प्राप्त उपलब्धि का ब्योरा क्या है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री 

| ( श्रीमती कृष्णा dita): सरकार ने कुपोषण की समस्या को 

प्राथमिकता दी है ओरं राज्य सरकारों सघ राज्य yea के माध्यम 
` से विभिन कार्यक्रमों(विभागों की अनेक स्कीमों कार्यक्रमों का 

क्रियान्वयन कर रही है। इन योजनाओं कार्यक्रमों मे समेकित बाल 
विकास सेवा स्कोम^योजनाओं. राष्ट्रीयं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 

मध्याहन भोजन स्कौम, राजीव गाधी किशोरी संशक्तीकरण स्कीम 

अर्था सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसे प्रत्यक्ष लक्षित 
उपाय शामिल v1 इसके अलावा अप्रत्यक्ष बहुक्ेत्रीय उपायों मे 
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली- राष्ट्रीय बागवानी मिशन, uta 

खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी wale ग्रामीण रोजगार गारंटी 
स्कीम, सम्पूर्णं स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 

आदि शामिल रै। इन सभी caret मे पोषण संबधी एक या अनेक 
पहलुओं का समाधान करने की क्षमता है। 

आईसीडीएस कार्यक्रम मे अनुमोदित आंगनवाड़ी केन्द्रो(लघु 

आगनवाडी केन्द्र की कुल संख्या 31.03.2011 को 6 लाख से
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FER आज तक कौ स्थिति के अनुसार 13.7 लाख हो गई है। 
18.07.2012 तक कौ स्थिति के अनुसार 7005 प्रचालित परियोजनाए 

ओर 13.17 008 प्रचलित आंगनवाड़ी केन्द्र है। इस समय 964.77 

लाख लाभार्थी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैँ जिनमें 782.53 लाख बच्चे 

(6 माह से 6 वर्ष) ओर 182.2 लाख गर्भवती एवं धात्री मातारं 

शामिल है। आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2011-12 के लिए 

14271.7 करोड रुपये कौ राशि निर्मुक्त कौ गईं है। 

सबला स्कौम के अतर्गत प्रति वर्षं लगभग 100 लाख किशोरियों 

के लाभान्वित होने कौ संभावना है। सबला स्कीम के क्रियान्वयन 

हेतु राज्यो८संघ राज्य क्षत्रं को वर्ष 2011-12 के लिए 561.11 करोड 

रुपए कौ राशि निर्मुक्त कौ गरई। 

इंदिरा गांधी मातृत्व खहयोग योजना र्मे, प्रति ad लगभग 

12.5 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लाभान्वित होने कौ 

संभावना हैँ इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु wis राज्य क्षेत्रो 
को वर्ष 2011-12 क लिए 293.92 करोड रुपये कौ राशि नियुर्मक्त 

क्री TEI 

एअर इंडिया की सेवाएं 

4396. श्री विक्रमभाई anid मावमः 

श्री पी. बलराम नायकः 

क्या नागरं विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या wr इंडिया at seal मे दौ जाने वाली 

खान-पान इत्यादि जेसी सेवाओं को sate स्तर तक लाने मेँ 

सरकार द्वारा किन्हीं नई vec कौ योजना बनायी गयी 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या एर इंडिया परिचालन क्षेत्र मेँ निजी seri के 

समान ही अवसर की मांग करता रहा है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित faz): (क) ओर (ख) 
एअर इंडिया ने अपनी व्यंजन सूची में सुधार करने ओर अपने 
यात्रियों की fat प्रकार के भोजन उपलब्ध कराने के लिए 

उल्लेखनीय प्रयास किए है। घरेलू Saad में एक्जीक्यूटिव श्रेणी ओर 
इकोर्नोमी श्रेणी के लिए 6 चक्रौय व्यंजन सूची लागू की गर्ह 2 
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जो 90 मिनट से अधिवक समय कौ उड़ान वाली उडानों में प्रत्येक 

वैकल्पिक दिन में बदलती रहती है अंतरराष्ट्रीय सेक्टर में, एअर 

इंडिया ने उडान के उद्गम स्थल के आधार पर Aafia क्षेत्रों से 

पारंपरिव क्षेत्रीय भारतीय भोजन उपलब्ध कराने कौ व्यवस्था कौ ZI 

एअर इंडिया स्वास्थ्य, धर्म, मधुमेह रोगी, कम वसा, अधिक wer, 

दुग्ध शर्करा रहित, कम सोडियम आहार आदि के आधार पर भी 

भोजन उपलब्ध कराती है। धार्मिक आधार पर wa भोजनं की 

विशेष मांग के अनुरूप सेक्टरों पर एमओएमएल (मुस्लिम भोजन). 

कोशर भोजन जेएनएमएल (जैन भोजन) रखा जाता है। 

(ग) से (ङ) सरकार पारदर्शिता, पूर्वानुमान वृद्धि तथा 

प्रचालकों कौ ओर से सेक्टर विशिष्ट मांग के आधार पर 

विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे सभी 

प्रचालकों को आगे बदढने का मौका मिलेगा। हाल ही, में सरकार 

ने बाह्य वाणिन्यिक उधारी (ईसीबी) तथा एयरलाहन प्रचालकों द्वारा 

सीधे एटीएफ आयात कौ घोषणा कौ है ताकि इस सेक्टर को 

विकसित ओर समृद्ध होने में सहायता मिल सके। 

[fet] 

wa में रिक्त पद 

4397. श्री अशोक अर्गलः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (wa) मे ciaet, 

अर्दध-चिकित्सीय कर्मचारी ओर समूह ‘a’ ओर 'घ' के कर्मचारियों 
के रिक्त पदों कौ संख्या कितनी है; 

(ख) इन रिक्त पदों को कब तक भर लिये जाने कौ संभावना 

है; ओर 

(ग) आज तक को तिथि के अनुसार रिक्तं पदों मेँ अनुसूचित 

जातियो^अनूसूचित जनजातियों से ye पदौ की संख्या कितनी 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) अभी 298 संकाय पद रिक्त ve हैँ ओर 

हाल मेँ 96 रिक्त सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने कौ प्रक्रिया 

शुरु कर दी गहु है। फरवरी, 2012 में सृजित सहायक प्रोफसर के 
178 पदों को शीघ्र ही भर लिया जाएगा। 

अगले सत्र के लिए वरिष्ठ रेजिडंट ओर कनिष्ठ रेजिडंटों के 

पदों पर भतीं प्रत्येक 6 महीने मै की जाती है।
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परा मेडिकल स्टाफ, समूह "ग" ओर सूमह ‘a’ पदों का व्यौरा निम्नलिखित हैः 

st स्वीकृत क्षमता तैनात fea अनु. जाति स्ति अनु. जनजाति रिक्त 

"क ' (परामेडिकल) 308 273 35 * 01 00 

‘a’ (परामेडिकल) 5013 3911 1102* 164 86 

ग" व 'घ'+**) 4763 3952 811" 121 60 

+1038 नव सृजित पद, जिनमें से 02 समूहं ‘mH’; 862 'ख' तथा 174 समूह "ग' व ‘ey’ ZI 

**6ठ वेतन आयोग कौ fannie के कार्यान्वित होने पर पूर्ववती समूह ‘a’ पद् को समाप्त कर दिया गया। 

आईजीआई एयरपोर्ट पर पारकिंग 

4398. श्री कामेश्वर dor: क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने को कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि इंदिरा गांधी अंतर्रष्टरीय 

(आई. जी.आई) हवाई अड्डे पर॒ गलत wlan करने को लिए 

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा वाहनों का 

चालान किया जा रहा 2; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन वषो में प्रत्येक af ओर चालू 
वर्षं के दौरान डायल द्वारा चालान कारे गए वाहनों की संख्या 

कितनी है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान ta चालानों के माध्यम से 

संग्रहित राशि ओर इसके उपयोग का तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) उन नियमों का व्यौरा क्या है जिनके तहत डायल वाहनों 

का चालान करता है ओर इसके लिए श्रेणी-वार निर्धारित चालान 

की राशि कितनी है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) से (घ) 

सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर सदन के पटल पर रख दी जाएगी। 

( अनुवाद] 

पुलिस द्वारा wom किए गए विद्यालय भवन 

4399. श्री जी.एम. सिदेश्वरः क्या जनजातीय कार्य मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) जनजातीय क्षेत्र में उन विद्यालयों की संख्या कितनी है 

जहां विद्यालय भवन का उपयोग पुलिस द्वारा किया जाता है ओर 
छात्र भवन के बाहर खुले में अध्ययन करते हैँ; ओर 

(ख) इस Vay मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे 

है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह 
खंडेला ): (क) ओर (ख) गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के 
अनुसा, आज तक सभी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस 
बलों (सीएपीएफ) को उपयुक्त स्थान प्रदान किया है तथा विहार 
राज्य मे गया मँ एक भवन के अलावा सभी स्कूल भवनों को खाली 
करा लिया गया है। गया, बिहार में भी एक शैक्षिक संस्थान 
(आईटी आई परिसर, गया) के एकं भाग को सीआरपीएफ की एक 

बटालियन के एक भाग को जगह देने के लिए बिहार सरकार द्वारा 

प्रदान किया गया है। सीआरपीएफ द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि 
विहार राज्य सरकार पे पहले ही ancien परिसर, गया में 
सीआरपीएफ कौ अवस्थिति के स्थानांतरण के वैकल्पिक स्थान 
चिन्हित किया है। जेल परिसर में आवश्यक अवसंरचना के पूरा 
हो जाने, जो पहले ही प्रगति पर है, स्थानांतरण हो जाएगा। इसके 
अलावा, गृह मंत्रालय ने सुचित fea है कि सिविल प्राधिकरण 

कौ सहायता में संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्यों में 
सीआरपीएफ कौ तैनाती की जाती है भारत के माननीय उच्चतम 
न्यायालय के निर्देशों के अनुसारण में सभी राज्य सरकारों को 
सीआरपीएफ कौ तैनाती जो विद्यालय भवनों मे उन्हे ठहराने हेतु 
नहीं होगी, के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने के निर्देश fer गए 
aI 

जाली अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र 

4400. श्री आर. थामराईसेलवनः 
श्री कोडिकुनील सुरेशः 
श्री अब्दुल रहमानः 

क्या जनजातीय कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै शैक्षिक संस्थानों ओर सरकारी सेवाओं 
मे जाली अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) प्रमाण-पत्र कौ सहायता 

से दाखिला पाने वाले लोगों कौ घटनाओं पर ध्यान दिया है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार इस मामले कौ जांच करने के लिए एसे 

मामलों से निपरने के लिए व्यापक कानून लाने ओर एक 
आयोग/समिति बनाने पर विचार कर रही है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस संबंध में अ.ज.जा. के हितों कौ रक्षा करने के लिए 

सरकार द्वारा क्या उपचारात्यक कदम उठाए गए है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री पटहादेव सिंह 

weer): (क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुच्छेद 

342 के तहत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के रूप में समुदायं 

की अधिसूचना के लिए नोडल मंत्रालय है। जाति प्रमाण पत्रं को 

जारी करने तथा इनके सत्यापन कौ जिम्मेदारी संबंधित राज्य 

सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनं कौ V1 जाली अनुसूचित जनजाति 

के प्रमाण पत्रों के बारे मे प्राप्त शिकायतों को उपयुक्त कारवाई 

के लिए संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दिया 

गया है। 

(ङ) भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्रो 

को जारी wa तथा इनके सत्यापन के लिए समय-समय पर 

विभिन परिपत्र जारी किए है। कुमारी माधुरी पाटिल तथा अन्य 
बनाम महाराष्ट सरकार तथा अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 

के निर्णय का अनुसरण करते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जून, 

2004 मे सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र (एसटी प्रमाण Wa) जारी 

करने के लिए प्रक्रिया को सरल ओर कारगर बनाने, इनकी संवीक्षा 

तथा सभी राज्य सरकारो(संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके अनुमोदन 

हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देश दोबारा से परिचालित किए दै। 

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अप्रैल, 2012 A जिला 

प्राधिकरणों द्वारा जाति प्रमाण wal के सत्यापन के संबंध में सभी 

Taye राज्य क्षेत्रों को निर्देश भी जारी किए 2 

लिंग भेद Genin 

4401. श्री राजू शेट्टी; क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही मेँ प्रकाशित देश मे लिंग भेद 

सूचकांक कौ जांच कौ है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यह लिंग भेद 

रिपोर्ट किन adel पर आधारित है; ओर 
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(ग) भविष्य मेँ सर्वेक्षण करने के लिए अध्ययन हेतु शामिल 

किए जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त मानदंड क्या हँ? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद); (क) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 

ग्लोबल जेंडर इन्ेक्स 2011 को अधिकारित रूप से प्राप्त नहीं 

किया गया है। 

(ख) ad इकोनोमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ' ग्लोबल sez 

sean’ के अनुसार 135 देशों मे भारत का 113वां स्थान ZI 

Seen चारं पैरामीरर पर आधारित प्रतीत होती रैँः- आर्थिक 

भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण तथा 

स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। 

(ग) सरकार के पास te कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

दांत बनाने के लिए निर्धारित दर 

4402. श्री पूर्णमासी रापः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण पत्री 4 मई, 2012 के अताराकित प्रश्न संख्या 4657 के 

भाग (च) के उत्तर के संबंध मे बताने की कृपा करेगे किः 

(क) दांत बनाने के लिए निर्धारित दरों का व्यौरा क्या ठै; 

(ख) दात बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (के 

स स्वा यो) द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों का व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का इलाज में निर्धारित सीमा से अधिक 

खर्च होने के मामले में पूर्णं प्रतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) दांत बनाने के लिए निर्धारित सीजीएचएस दरो 

का व्यौरा निम्नानुसार हैः- 

धातु आधारित-एक yt दांत के लिए्- 

एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों a: 1725 रुपए 

गैर-एनएबीएच अस्पतालों के लिएः- 1500 रुपए 

एक्रिलिक आधारित प्रतिआर्क पुरे दांत बनाने के लिए 

एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों के :- 1093 रुपए 

गैर-एनएबीएच अस्पतालीं के लिएः- 950 रुपए 

ऊपर “नीचे के was के Wt दांत बनाने की कीमत- 

दोनों जबडों के पूरे दात बनाने कौ कोमत- 2000 रुपए
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(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) मे दात 
बनाने के लिए विशेष तौर पर किसी अस्पताल को सूचीबद्ध नही 
किया गया है। 

(ग) ओर (घ) सरकार दांत बनाने सहित faf उपचार 
प्रक्रियाओं के लिए अनुमोदित पैकेज दरों के अनुसार सीजीएचएस 
लाभार्थियों को चिकित्सीय wal की प्रतिपूर्तिं की अनुमति देती है। 
निर्धारित दरों से अधिक किए गए wal कौ सपर्ण प्रतिपूर्ति कौ ` 
अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

अफ्रीका में इक्यूबेशान केन्द्र 

4403. श्री मानिक टैगोरः क्या fees मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का seta देशों A इंक्युबेशन केन्द्र 
खोलने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि का sake क्या है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) जी, a 

(ख) प्रभम भारत अफ्रीका मच शिखर सम्मेलन 
(आईएएफएस-1) के अर्न्तत इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, बु्कीना, 
फासो, लीबिया, frat, जिम्बाव्वे, मोजाम्बिक तथा जाम्बिया मे 10 
(दस) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र/इन्क्युबेशन केन्द्र स्थापित किए जा 
रहे हैँ द्वितीय भारत amet मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस-2) 
के अतिर्गत जंजीनार (तन्जानिया), सूडान, दक्षिण सूडान, gif 
तथा Sarat म पांच (5) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्रन्कयूनेशन 
केन्द्र स्थापित किए जा रहे है। इसके अलावा आईएएफएस-2 के 
तहत युगांडा, कैमरून, घाना, माली, तथा अंगोला मेँ पांच (5) 
खाद्य प्रसंस्करण कारोबार इन्वयूबेशन केन्द्र (एफपीबीआईसी) भी 
स्थापित किए जा रहे है। आईएएफएस-1 के तहत 10 व्यावसायिक 
प्रशिक्षण bse केन्द्र का स्थान संबंधी निर्णय aia 
संघ आयोगं द्वारा लिए गए थे। आईएएफएस-2 के तहत संस्थानं 
हेतु स्थान संबधी निर्णय तिदेश स्थित हमारे मिशनो/केन्दरौ तथा 
स्टेकहोल्डरों के परामर्शं से विदेश मंत्रालय द्वारा लिए गए थे। ये 
प्रधानतः क्षमता निर्माण संस्थाएं है जिनकी स्थापना हमारे stat 
सहभागियों को सहयोग देने के लिए की जा रही है ताकि वे अपने 
विकास संबधी sey प्राप्त कर सके। 

7 सितेम्बर्, 2012 
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(ग) आईएएफएस-1! के तहत 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण 
SIREN केन्द्र के लिए कुल 50 करोड रुपए (प्रत्येक को 
5 करोड रुपए कौ दर से) आवंटित किए me आईएएफएस-2 
कै तहत 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रोइन्कयूबेशन ast के लिए 
कुलं 27.60 करोड रुपए का बजट आबंरित किया गया। 
आईएएफएस-के तहत पांच खाद्य प्रसंस्करण कारोबार इन्वयूबेशन 
केन्द्र (एफपीबीआईसी) के लिए कुल आबटित बजट 7.30 करोड 
रुपए Bl इन 20 संस्थाओं के लिए कुल आबंटित निधि 84.90 
करोड़ रुपए है। 

बध्याकरण के मामले 

44.0 श्रीमती प्रिया दत्तः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश भर मे बध्याकरण के कारण 
असफल, जटिलता ओर मृत्यु संब॑धी मामलों की बडी संख्या पर 
ध्यान दिया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर गत तीन वर्षो 
मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्ष के दौरान दर्ज हुए td मामलों कौ 
संख्या कितनी है तथा दोषी tied के विरुद्ध की गई कारवाई 
का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीडितों को दिए गए मुआवजे 
का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) देश भर में सुरक्षित बध्याकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित 
करने के लिए सरकार द्वार किए गए/प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय 
क्या है 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री ( श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) सरकार ने विफलता के रिपोर्ट किए गए 
मामलों, लिनकौ संख्या कुल किए गए ater की संख्या की 
तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है, पर ध्यान दिया है ओर वह एक 
परिवार नियोजन बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रही है। पिछले 
तीन वर्षो ओर चालू वर्षं मे रिपोर की गई मृत्यु, बध्यारकरण की 
विफलता एवं जटिलताएं तथा बंध्याकरण स्वीकार करने वालों को 
दी गई क्षति पूर्ति का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 
rd 

गुणवत्ता के dae मे ङोक्टरौ के कार्य-निष्पादन की समीक्षा 
करने तथा राज्य गुणवत्ता आश्वासन समिति के माध्यम से एसे 
मामलों कौ प्रभावकारी मानिटरिग के जिरए उपचारी कारवाई 
सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा ओडिशा के स्वास्थ्य सचिवों के a, 
इस विषय wal at गई है।
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(घ) माननीय उच्चतम नयायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 

न. 209/2003, रमाकन्त राय बनाम भारतीय संघ के संबंध में दिनांक 

1.3.2005 को दिए me निदेशो के आलोक में भारत सरकार ने 

सुरक्षित बंध्याकरण ओंपरेशन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश 

तैयार किए गए ¢ ओर उन्हे परिचालित किए गए हैः 
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4. परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत ब॑ध्याकरण सेवाओं 

के नियत दिवस een (एफडीएस) दृष्टिकोण के 

संबंध में प्रचालनामक दिशा-निर्देश (2008) 

इन दिशा-निर्दशों में केवल ब॑ध्याकरण प्रक्रिया से पूर्व, उसके 

दौरान ओर उसके उपरान्त ब॑ध्याकरण के feu लक्षित व्यक्तियों को 

परामर्श देने, उनकी स्क्रीनिंग करने ओर उनका Wa करने के लिए 

केवल व्यापक निर्देश ही नहीं दिए गए हैँ, बल्कि सुरक्षित ओर 
नैतिक तरीके से बध्याकरण ate करने के लिए अनिवार्य 

aga, उपकरणों तथा स्वास्थ्य विज्ञान संबधी मानकं सहित 

अपेक्षित आपूर्तियों के लिए भी निर्देश दिए गए zi किए गए 
ब॑ध्याकरण के सभी मामलों मेँ इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया 

जाना होता हे। 

1. महिला एवं पुरुष ब॑ध्याकरण सेवाओं के लिए मानक 

(2006)। 

2. बंध्याकरण सेवाओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन नियम 

पुस्तक 92006)। 

3. शिविरं मे बध्याकरण सेवाओं के लिए मानक sider 

प्रक्रिया (2008) 

विवरण 

रिपोर्ट की गड मृत्यु, क्ध्याकरण कौ विफलता एव जटिलताट् तथा कध्याकरण स्वीकार करने 

वालो को दी ग क्षतिपूर्तिं कौ राज्यवार व्यौरा 

2009 

राज्य दावे कौ सुचना कुल भुगतान कुल 
मृत्यु विफलता योग जरिलता मृत्य विफलता योग रशि 

2 3 4 5 6 7 8 9 

आंध्र प्रदेश 37 55 131 38 34 40 112 70.88 940 

अरुणाचल प्रदेश 2 2 - - 2 2 60.000 

असम 9 64 83 10 9 59 78 29 68 565 

बिहार 11 2 14 1 9 1 1 15.35.000 

छत्तीसगढ़ 6 153 163 4 5 102 111 36 61 403 

दिल्ली 1 56 58 1 - 54 55 16 20 999 

गोवा - 2 3 ~ - 1 1 30,000 

गुजरात 9 72 95 14 8 49 71 28 03 861 

हरियाणा 2 204 208 1 1 190 192 59 25 000 

हिमाचल प्रदेश 87 92 5 75 80 23 06.753 

जम्मू ओर कश्मीर - 31 31 - - 23 23 6 90,000 

्ारखंड 7 5 13 1 7 4 12 13.88.380 

कर्नाटक 22 84 114 7 22 60 89 52 61,707 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

केरल 3 106 115 3 3 58 64 22.24.314 

मध्य प्रदेश 13 1,045 1 069 8 12 792 812 25371 392 

महाराष्ट | 28 222 272 16 28 193 237 1.03.77.106 

मणिपुर - 2 2 - - 2 2 60,000 

मिजोरम | - 14 14 - - 14 14 4 20.000 

ओडिशा 11 135 167 17 11 112 140 5505 077 

पुदुचेरी - 12 12 - - 12 12 3 60.000 

पंजाब 1 55 62 4 1 53 58 18.51.059 

राजस्थाने 13 1,781 1 801 7 12 1 508 1.527 4,76,71817 

सिक्किम - 4 4 - - 4 4 1 20,000 

तमिलनाडु 43 249 293 1 43 201 245 1.25 36.977 

Aya - 16 16 - - 16 16 480,000 

उत्तर प्रदेश 20 1 576 1 608 10 18 1 263 1291 41224210 

उत्तराखंड 3 99 105 ` 3 3 80 86 30.58 717 

पश्चिम बंगाल 8 54 66 2 8 45 55 28 29 667 

कुल 247 6.187 6613 153 234 5013 5400 18 94 30,944 

2010 

राज्य दावे की सूचना कुल भुगतान कुल 
जटिला मृत्यु विफलता योग जटिला मृत्यु विफलता योग रशि 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

आधर प्रदेश 17 29 57 103 9 3 25 57 50,74,982 

असम 6 5 167 178 4 4 142 150 48 33,081 

बिहार् 1 15 7 23 1 12 3 16 23 65,000 

BUTS 3 7 184 194 3 5 108 116 41.14.150 

दिल्ली - - 39 39 - - 37 37 11.10.000 

गुजरात 10 6 148 164 6 5 111 122 44 08.058 
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] 2 3 4 5 6 7 ई 9 10 

हर्याणा 8 4 291 303 4 4 267 275 85.74.118 

हिमाचल प्रदेश 5 1 87 93 2 | 70 13 21 56,958 

जम्मू ओर aan 2 - 27 29 ॥ - 17 18 5,15.975 

anaes - 4 8 12 - 3 3 6 6 90,000 

कर्नाटक 13 20 77 110 5 18 55 78 5037 663 

केरल 8 | 144 153 7 | 105 113 34.01.557 

मध्य प्रदेश 15 16 1 364 1395 3 15 843 861 28348227 

महाराष्ट 30 18 298 346 17 15 234 266 95 05.308 

मणिपुर ] - 2 3 | - 1 2 46.300 

fate ] - 23 24 - - 20 20 6.00.000 

ओडिशा 3] 13 150 194 19 12 110 141 56,67 422 

Taig - - 1 1 - - 1 1 30,000 

पुद्चेरी - - 16 16 - - 15 15 450,000 

पंजाब 9 2 78 89 6 1 68 75 23,08 168 

THI 6 17 1 $91 1914 6 17 1505 1528 4.81 89,552 

तमिलनाडु 2 28 305 335 1 27 245 273 1,14.75 000 

त्रिपुर - - 5 5 5 5 1 50,000 

उत्तर प्रदेश 7 10 1,708 1725 4 9 1311 1324 4,11.95,739 

sas 3 2 151 156 3 2 119 124 40.17 271 

पश्चिम बगाल 8 5 134 147 5 4 86 95 32,77 449 

कृतं 186 203 7 362 7751 107 178 5 508 5791 197641978 

2011 

aA प्रदेश 14 22 46 82 8 16 26 50 38,10.711 

अरुणाचल प्रदेश - - 1 1 - - 1 ] 30 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

असम 4 8 243 255 4 5 160 169 58.41.119 

बिहार 1 10 6 17 1 7 3 11 1497439 

छत्तीसगद 6 7 198 211 3 5 102 110 37,77 017 

दिल्ती 1 3 48 52 1 3 45 49 1951545 

गोवा - - 5 5 - - 2 2 60,000 

गुजरात 4 7 228 239 3 3 155 161 52 60,651 

हरियाणा 1 2 352 355 1 2 315 318 97.19.757 

हिमाचल प्रदेश 1 - 100 101 1 ~ 1 72 2133731 

जम्मू ओर कश्मीर | ~ 38 39 1 - 28 29 8.41 987 

्ञारखंड - 3 8 11 - 2 1 3 430,000 

कर्नाटक 15 22 156 193 13 17 119 149 67 25,785 

केरल 2 1 174 177 1 - 149 150 = 44.77.722 

मध्य प्रदेश 17 22 2239 2278 7 13 1227 1247 3,93,18,468 

महाराष्ट 17 13 288 318 9 6 196 211 70 21 222 

मणिपुर - - 6 6 - - 2 2 60,000 

मिजोम - - 27 21 - - 19 19 570,000 

ओटिशा 29 8 293 330 28 2 224 254 73 50,561 

पुद्चेरी - 1 18 19 - i 16 17 530,000 

Wat - - 1 1 - - i 1 30,000 

पंजाब 5 - 66 71 2 - 45 47 13.80.511 

WRI 3 16 2,086 2,105 2 13 1 662 1677 52053 898 

सिविकम - - 3 - - 1 1 30,000 

तमिलनाडु 6 44 332 382 2 36 300 338 30,000 

त्रिपुरा - - 16 16 - - 5 5 1 50,000 

उत्तर प्रदेश 3 8 1457 1468 1 4 984 989 30195000 

उत्तराखंड 2 | 221 224 - - 171 171 51 30,000 

पश्चिम बगाल 9 3 190 202 9 1 110 120 36 57,202 

कुल 141 201 8.846 9188 97 138 6140 5373  2087,70 618 
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2012 

राज्य दावे की सूचना कुल भुगतान कुल 

जटिलता मृत्यु विफलता योग जटिलता मृत्यु विफलता योग राशि 

] 2 53 4 5 6 7 8 9 10 

आधर प्रदेश 3 8 4 15 | 2 - 3 408.12; 

अरुणाचल प्रदेश - - 3 3 - - 2 2 60,000 

असम - 2 29 31 - 2 2 24 10 60,000 

बिहार - 4 1 5 - 2 - 2 4.00 000 

छत्तीसगढ़ - ] 59 60 - 1 24 25 9 20,000 

दिल्ली - - 11 11 - - 3 3 90 000 

गुजरात 3 2 90 95 1 - 49 50 14,74 891 

हरियाणा 2 ] 125 128 1 - 94 95 28.52 394 

हिमाचल प्रदेश - 28 29 - 14 15 422,654 

जम्मू ओर APH ~ - 17 17 - - 9 9 2.70 000 

ana 3 1 - 4 - - - - - 

कर्नाटक 4 4 33 41 ॥ 3 22 26 12.85 000 

केरल 2 1 35 38 1 - 23 24 6,93 342 

मध्य प्रदेश 4 8 566 578 ॥ | 312 314 95.63.819 

महाराष्ट - 3 24 27 - - - - - 

मणिपुर - 7 1 1 - - - - - 

मिजोरम - 1 7 8 - - 7 7 2,10.000 

ओडिशा 2 3 102 107 2 l 58 61 19,71 997 

पुद्चेरी - - 19 19 - -7 12 12 3 60.000 

- 4 772 176 - 1 530 531 WENT 1 61 00,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

सिक्किम - - 1 1 - - 1 1 30 000 

तमिलनादु 1 10 117 128 1 4 82 87 32 85,000 

faa - - 9 9 - - 1 1 30.000 

उत्तर प्रदेश 3 2 420 425 - 2 228 230 7240 000 

उत्तराखंड - 1 83 84 - 1 54 55 18 20,000 

Ura ae 1 ~ 53 54 1 - 26 27 7 86,020 

कुल 29 56 2,609 2,694 11 20 1573 1604 = 5,13,23,242 

किशोरी शक्ति योजना 

4405. श्री ए.के.एस. विजयनः 

श्री मधुसूदन यादवः 

क्या महिला ओर बाल fara मत्री यह बताने की कृपा करगे 

किः 

(क) किशोरी शक्ति योजना के तहतं छत्तीसगढ़ सहित राज्य- वार 

लाभार्थियों की संख्या सहित संस्वीकृत ओर चल रही परियोजनाओं कौ 
संख्या कितनी 3; 

(ख) इस योजना के तहत गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर 
चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत, निर्गत ओर उपयोग 
में लायी गई निधि का राज्य-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि कुछ राज्य 

सरकारों ने उक्त अवधि के ch इस योजना के तहत संस्वीकृत 

निधि का उपयोग नहीं किया 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) इस Bay में सरकार द्वारा क्य कदम उठाए गणए/उठाए 

जा रहे हे? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री ( श्रीमती 

कृष्णा तीरथ ): (क) किशोरी शक्ति योजना के तहत प्रचालित ओर 
संस्वीकृत परियोजनाओं कौ लाभार्थियों सहित संख्या ओर adhe 

सहित राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-7 मेँ दी गई Zi 

(ख) स्कीम के तहत fred तीन वर्षो मेँ प्रत्येक वषं ओर 

चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा निर्मुक्त निधि ओर उपयोग की 

गई निधि का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण-ा में दिया गया 

a 

(ग) ओर (घ) Se राज्य सरकल्ञरो८संघ राज्य प्रशासनों ने 

उक्त स्कीम के तहत संस्वीकृत निधिक कथित समय के अंदर 

पूरी तरह उपयोग नहीं किया है। राज्यों से समय-समय पर अनुरोध 

किया गया है कि दिशा feet के अनुसार स्कीम का प्रभावी 

क्रियान्वयनं किया जाए्। किशोरी सशक्तीकरण स्कीम के तहत 

राज्यो/संघ राज्यों के पास उपलब्ध बचत पर विचार करने के बाद 

निधियां जारी कौ जाती रही है 

(ङ) महिला ओर बाल विकास मंत्रालय ने किशोरी शक्ति 

योजना ओर किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम नामक मंत्रालय 

की स्कीमों पर पुनर्विचार किया। वर्षं 2010 में प्रायोगिक तौर पर 

किशोरी सशक्तीकरण के लि राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण 

स्कीम अर्थात सबला नामक व्यापक स्कौम प्रस्तुत atl स्कौम 

का उद्देश्य 11-18 वर्षं की किशोरियों (paste चुकी 

किशोरियों पर विशेष ध्यान दिए जाते हुए) का सर्वागीण विकास 

करना है। सबला स्कीम आरंभ करने के बाद किशोरी शक्ति 

योजना को समाप्त किया जा रहा है। इस समय देश के 205 

जिलों में किशोरी शक्ति योजना को समाप्त किया जा रहा है। 
इस समय देश के 205 जिलों में किशोरी शविति योजना के सबला 

से प्रतिस्थापित किया गया है ओर शेष जिलों मेँ इसे पहले की 
तरह क्रियान्वित किया जा रहा 2



विवरण 7 

गत तीन वषो एकं मौजूदा वर्ष के दौरान किशोरी शक्ति योजना कै अतिर्गत सस्वीकृतप्रचालित परियोजनाओं तथा लाभार्थी किशोरियां कौ राज्य-वार सख्या 

(राज्यो८सघ राज्य क्षेत्र द्वार दी गर्ह सूचना कं आधार प्र) 

a रन्ध का नाम पियोजनाओं कौ संघ्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

किशोप्ं (11-18 वष कौ अबु के aa) कौ सख्या किशोपिवों (11-18 वर्षं को आयु के बीच) कौ स्या किशोरि (11-18 वं कौ अगु के कीच) को ten fava (1[-18 वर्षं कौ आयु के aa) कौ ven 

व्यावममायिक प्रशिक्षण पुरक पोषण आई.एफ.ष८कृमि व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरक पोषण आई एफ.ए/कृमि व्यावपायिक प्रशिक्षण पूरक पोषण agree व्यावसायिक प्ररिक्षण परक पोषण आई एक.ए८कृपि 

पोषण एवं स्वास्य एप्त किया निवारण अनुपूक परंषण एवं स्वास्थ्य प्राप्त किम निवारण age पोषण एवं स्वास्थ्य प्रात किया निवारण अनुपूरक पोषण एवं स्वास्थ्य प्रात किया निवारण ATT 

शिकषाअनौपचारिक we किय शिक्षाभनौपचारिक प्रप्त किया शिक्ष।अनौपचारिक प्राप्त किय शिकषाअनौपचारिक प्राप्त किया 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 2 1} 14 15 

1. आध्र प्रदेश 270 सिर नहो किया शिषेः कही किया णपरं कहा किया पपिर ही फिया पिषेठं हौ किव प मह किया रिषं नही किया पि नही करिया सपिद नही किया पपे नही किया पिटं कही किय पपिः र्ती किय 

2. अश्णाचल प्रदेश 55 सिः कठी कविः पमे ऋ कि पपि नलं किय रषे ee कही किव पिं नही किय षटं नही किय पिं नहो किया पेठ कही किय पपं नही किष पिटं नही किया पिं नहं किया 

3, aay 153 पपिः सही किया te नं किय विषं नहौ किय रिं कही किया पिटं नह किया पिटं नौ किया पटं नं किव रिपो efter दिपो मरही fem रिषो et किव रिषं नहीं किया 

4. विहा 260 185304 185304 0 रिपः नह किया रिषि नहा किया पटं ही किव णििं कहौ किया सोद ही किया विटं नहँ किया पिप et किया रिपोर नही किया पटं [हौ किया 

5, छतीसगढ़ 92 47400 0 45861 26100 0 1371 27402 0 20380 सिट vet किय किदं नही फिय पिद रही किय 

6. गेव 0 1375 0 ¢ 1375 0 ॥ स्कीम का var बद कर दिया गया teas at पियोजनाएं सवता के अत शपिल कर दौ गई र 

1. गुजगत 209 32120 32720 31588 479496 539168 709924 185365 209737 227866 fod wat किय पिष्टं ही किया पिप नही किय 

8. हरियाणा 87 66880 66880 64613 66491 66510 63695 57660 57660 $7313 fetd नहीं किय सिषं रही किया पिं कही किया 

9. हिमाचल पदेश 4 46964 $3800 67267 90810 214193 50051 90810 128429 50051 ford नही किय fete नही किय पिपौरं कही क्वा 

10. amy ओग कश्मीर 9 स्वि कहं किय पोट नही किया सोद नह किया गष नहीं किय पिं कहौं किया रिषं नही किया गिं नही किया पिं हौ किया रिष्टं हौ किया पेट ही किव पपि at किया सिट नही किया 

11. aReS 123 स्रं ही ee कहौ किय पपिर कह किय षेद कहौ किव पिप हौ किवा॒ पपे नही किया पं सही किया रिषं कौ किया पिप कहीं किया पिं नही किय fied रही किया 

12. कर्नाटक 28 27256 0 0 39301 0 0 203345 212563 63364 fod नर्च किय पिटं नही किय षरं मरही किय 

13. we 113 पिषेः मर किया रिषं नही किव सिपि नहीं किया रिषं हौ किया पपि नहं किया रिषं कहौ किया 3480 178552 0 fice नह किय fice नही fer सिरं ही किव 

14, मध्य प्रेश 300 fate कही किव fick तह किय परिरं ऋ किया ft नही किया पिष सही किया दिं कहीं किया रिषं नही किया पिटं महौ किव पपं त्हौ किया पिटं नही fen पटं नही किया पिं नही किया 

15. TENTS 248 1530959 167893 195560 1661480 पपि कहौ किया रिपो नही किया 364980 fd नहीं किया रषिं मही किण पिष्टं नही किया पिटं नही किय ft नही किया 

16. मणिपुर 2 विः ऋ किया पिप कहां किय सिरं नह किया सिट नही किव िपठं कही किया रिषं न किया पेट कही किया पपे कहौं किया पिषिटं नही किया सिषं [ह किया प कहौ किव पिटं वह किया 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ॥ 12 13 ॥ 15 

1. मेघालय 19 13971 13942 5490 15254 15254 5612 8859 8499 sa 7724 7724 1084 

18. मिजोरम 12 10584 10584 10584 4147 0 0 5517 6030 0 fie नही किया fold नही किया पिप नही किया 

19. ais 40 fedd कही क्य fii ही किया द मरह fen नही emf नही किया सिरं मही किव 41341 41341 41341 पटं नही किया सिं नहीं किया पिटं नहीं किया 

20. ओदिश 199 911821 0 1070782 सिट कही किया पं नही किया fie कही क्य पिं fer नही किव पिं नहं किव पिटं नही किया पिर eR नही किव 

2. Wa 100 50233 46856 Nel fedd नही किक fee नही क्रिया पिटं aT किय 142104 87040 13100 पिटं नही किव सिं नही किया पिं नही किय 

2. Te 190 161279 108426 1009401 fee कही किया fet नह किमा टं नहं किया पिं नहं freind कहं किय पिं aed कहौ किव हो पिटं नहीं किया 

2. सिक्किम fod नही fra 1976 पिटं नही किय पिटं कहीं किय 2352 foe नही किय पिटं नहीं कयि 870 ॥ 870 fd wel किया षं नही क्वि पिं ही किव 

24. तरिर 2 0 6506 5354 7500 पिटं कही किया fd कहीं किया 4200 4200 4200 पिटं नहीं किया सिरं नही क्वि पपि ही किया 

25. तमिलनाडु 29 17360 पिं कही किय पपि कही किया 97350 पिटं va किय पिटं नहीं किय 17700 fed कह किया रिं नही किय पिटं नह किय परिरं कही किया रिपिः नही किया 

26. उत प्रदेश 602 सिं नरह किय पिं नही किव ee कह फिया पिं ee नही किय सिप नही किया सिरं नही किय 

21. FNS 70 2059 21655 7927 तिद ae किया पिटं नौ किमा षै नही किया पिं नह fee frend at फिवा पिं नहं किया पपि कही feof 

28. पश्चिम वंगा 414 सिं नले किय पिद नही कवा पिमदं नही किया पिप नह किया ee en कहं फिया पिं ऋं कयि सि नरी किव पिं नही किव पिं नरी किय 

29. feet 19 4483 8856 237 fate कही किया पपि मही कि पिं कही किव 4263 5062 2326 5925 5062 1546 

अंडमान ओर निकोबार dy समूह 1 36 1463 2130 fd at किय fd wel किया पिं नही किव 168 2 0 fore नहीं किया सिं नही किय प्रं नही किया 

31. चंडीगद 0 पिप रही किया ट नही किव रिषे ऋ क्य fe नही किक पपिर नली क्रिया सिं नही किव स्कीम का प्रवात वेद कर दिया गया toate सभी eh सबला के आपि शमिल का दी गै 

32. wa ओर नगर हवेत 0 fed wel किय पिं हीं किया सिपि नरह किया दं हौ किया पिं कही किया रिषं कही किय स्कीम का प्रवाल वदै कर द्या गवा है क्योकि सो che सला के अण शमित कवौ गट 

33. mG दीव 0 fete कही किय पिटं कहौ किय पिटं et किय मिदं ही किव पिं नही कयि पिं मही किय स्कौम का प्रयतनं वंद का दिया गया है ae सधौ sehen पदा के अकत शमित कर दौ गई है 

34. तक्षी 0 fet कह किया पिं नही किय रिदं नही किया पिटं नहा कि रषिं नही किया पिं न किय स्कीम का प्रचलनं वंद कर रिया गया है क्योकि सभी vee सवा के आगतं शमिल कर दी गुह 

35, wt 4 पिटं कही किया पिटं नही किया गरं मही किया पिटं कह किया पिट नही किया पं नह किया पिटं नही क्य सिं नही किया पिपर नह किया सिर नहीं किया find तर्ही किया पिं नही किया 

कुल 4194 3066220 754885 2530625 2491656 835125 340653 1658084 939142 4811581 13649 12786 2630 
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गत da वषो ओर मौजूदा af के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अतति निरुक्त एवं उपयोग क गडु राशि का राज्य वार व्यौर 

4. 
Sf (रुपये लाखों में) 

क्र.सं राज्यसंघ राज्य क्षत्र 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

निर्मुक्त रशि उपयोग कौ Pat रशि उपयोग कौ निर्मुक्त रशि उपयोग कौ निर्मुक्त रशि उपयोग कौ 

गई राशि ™% राशि गई रशि गई राशि 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

], आधर प्रदेश 413.6 206.8 206.8 206.8 148.5 रिपो नहीं किया ++ रिपोर नहीं किया 

2. अरुणाचल प्रदेश 43.45 43.45 43.5 43.45 30.25 30.25 ** रिपोटं नहीं किया 

3. असम 0 160.05 120.5 रिपोर नहीं किया 84.15 रिपोर्ट नहीं किया ** fate कही किया a 

4, बिहार 45.75 295.9 रिपोर नहीं किया 143 रिषं नहीं किया ++ fate नहीं किया 3 

5. छत्तीसगद 183.93 170.14 86.9 84.82 50.06 100.47 94.63 fae नहीं किया 8 

6. गोवा 6.05 6 6.1 5,82 + लागू नही * रिपोटं नहीं किया 3 

7. गुजरात 143 286 143.0 222.2 305.25 222.2 1 14.95 55.55 

8. हरियाणा 67.05 70.40 57.28 47.85 47.82 ** fate नहीं किया 

9. हिमाचल प्रदेश 39.24 41.8 6.33 108 42.6 ** रिपोटं नहीं किया 

10. जम्मू ओर कश्मीर 72.265 77.0 61.18 49.5 feat नहीं किया ४५ रिपो नहीं किया 

lL. ल्ारखंड fd महीं किया 1122 67.37 67.65 fate नहीं किया ** fete नहीं किया 

12. कर्नारक 203.5 138.11 101.8 104.14 78.38 96.61 70.94 रिषं नहीं किया 

13. केरल 179.3 178.91 89.65 0 162.17 191.4 ** fae नहीं किया 

14, मध्य प्रदेश 201.85 424.1 201.9 468.24 569.74 392.27 392.37 रिपोर महीं किया | 

15. महाराष्ट 457.6 457.60 228.8 247.83 136.4 172.69 147.23 fearé नहीं किया र 

16. मणिपुर 18.7 18.7 18.7 18.7 24.2 12.1 * रिपोर नहीं किया 

2
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॥ 2 3 4 5 6 7 9 10 

17. मेघालय 42.9 22 21.5 42.34 20.81 20.79 10.47 fad नहीं किया 

18. मिजोरम 25.3 25.3 12.7 12.65 13.15 13.15 ** रिपो नहीं किया 

19. नागालैड 54.45 30.8 30.8 30.8 2 22 ४४ fee नहीं किया 
20. ओडिशा 179.3 145.9 179.3 0 109.45 72.72 ** रिपो नहीं किया 

21, पंजाब 81.4 32.35 81.4 16.64 55 10.86 3* रिपोटं नहीं किया 

22. Wer 47.41 150.7 0.35 104.5 143.84 3 रिपोरं नहीं किया 
23. सिक्किम 6.05 12.1 6.05 0 2.75 8.36 ** feud नहीं किया 

24. तमिलनाडु 472.79 477.37 238.7 265 162.25 रिपोर नहीं किया 264.97 रिपोटं नहीं किया 

25. त्रिपुरा 28.05 28.05 28.1 27.5 15.4 15.4 ** रिपोर नहीं किया 

26. उत्तर प्रदेश 884.84 409.76 459.3 449.84 593.27 269.54 ** रिपो नहीं किया 

27. उत्तराखंड 54.45 54.5 54.5 77 50.6 50.6 45.54 रिपोरं नहीं किया 

28. पश्चिम aT रिपो नहीं किया 228.8 रिपो नहीं किया 2277 रिपोर्ट नहीं किया" रिपोटं नहीं किया 

29. अंडमान ओर निकोबार dy समूह 2.75 1.46 2.8 2.18 0.55 0.34 ** रिपोटं नहीं किया 

30. चंडीगढ़ 1.65 fare नहीं किया 1.7 रिपोरं नहीं किया * fre नहीं किया' रिपोर नहीं किया 

31. दिल्ली 18.7 0 18.7 19.439 10.45 18.58 ** featé नहीं किया 

32, दादरा ओर नगर हवेली 1.1 0.505 1.1 0.6 # रिपोरं नहीं किया * feaé नहीं किया 

33. दमन एवं दीव 0 0 1.1 1.1 * रिपो नहीं किया * fate नहीं किया 

34. लक्षद्वीप 0.55 fa नहीं किया 0.6 रिषे नहीं किया रिपोर्ट नही किया रिपो नहीं किया * रिषो नहीं किया 

35. पुद्चेरी 0 2.8 0 2.2 रिपोर नहीं किया * ford नहीं किया 

कुल 3705.26 3601.67 3365.6 2539.6 3355.72 1954.59 1141.1 55.55 

alt का प्रचालन बंद कर दिया गया है वयोकि सभी परियोजनाएं सबला के ala शामिल कर दी गई हें 
**+बचतरिपोर्टं न करने के कारण निर्मुक्ति नहीं की mei 
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अमेरिका ओर ब्रिटेन में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा 

4406, श्री सी. शिवासामीः क्या विदेश मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अमेरिका ओर त्रिटेन में अपने समकक्षो 

से अपने-अपने देशों मँ भारतीय पूजा स्थलों पर सुरक्षा को ओर 
पुख्ता करने के fau कहा है; ओर 

(ख) यदि हा, तो asad व्यौरा है ओर इस पर अमेरिकी 

ओर त्रिरिश सरकारों की क्या प्रतिक्रिया 2? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) ओर (ख) सरकार विश्व भर में रह रहे भारतीय समुदाय 

को सुरक्षा एवं कलयाण को तरजीह देने के लिए विदेशो में अपने 

राजनयिक सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने 

अमेरिका एवं यूनाइटेड किगडम सहित एसे देशों, जहां पर पर्याप्त 
संख्या मे भारतीय समुदाय के लोग रहते हैँ, से की गर्ह चर्चा के 
माध्यम से अनुरोध किया है कि भारतीय राष्टरिकों एवं उनके पूजा 
wa कौ सुरक्षा सुनिश्चित कौ जानी afew इन सरकारों ने 

आश्वासन दिया है कि वे अपने समाज के सभी वर्गो कौ धार्मिक 

स्वतंत्रता एवं अधिकारों सहित उनके हितों कौ रक्षा करने के लिए 

सभी कदम उठायेगी एवं गहरे ज्ञान को aan देगी तथा सभी 

आस्थाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करेगी। 

(हिन्दी) 

जारव्म जनजाति 

4407. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः क्या जनजातीय कार्य 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) वर्तमान में अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह मेँ रह रहे 

जारवा जनजाति कौ अनुमानित आबादी कितनी है; 

(ख) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू at के दौरान 
केन्द्र सरकार द्वारा जारवा जनजातियों के कल्याण के लिए आबंरित 

ओर उपयोग मे लायी गयी निधि का व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) राष्ट्रीय मुध्य धारा में इस समुदाय को लाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कदम saw गए है? 

जनजातीय कार्य मत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geet): (क) जनजातीय कल्याण निदेशालय, अंडमान ओर 

निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जारवा जनजाति कौ 
वर्तमान जनसंख्या 407 है। 
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(ख) अंडमान ओर निकोबार प्रशासन जारवा सहित विशेष रुप 

से कमजोर जनजातीय समूहो समिति को सहायता अनुदान निर्मुक्त 
करता है जारवा के कल्याणार्थं विगत तीन वर्षो के प्रत्येक at के 

दौरान किया गया व्यय निम्नानुसार 2: 

वर्ष रु. (लाख मे) 

2009-10 49.03 

2010-11 72.16 

2011-12 107.78 

वर्षं 2012-13 के लिए 122.00 लाख रु. at राशि चिन्हित 

की गई है तथा अब तक 12.81 लाख रु. खर्च किए गए है। 

(ग) जारवा जनजाति अभी भी शिकार, अपने अस्तित्वे के 

लिए संग्रह तथा जीवन के अपने परंपरागत तरीके का प्रयोग कर 
रहे हैं भारत सरकार कौ 2004 कौ जारवा नीति के अनुसार अंडमान 

ओर निकोबार प्रशासन हारा न्यूनतम तथा नियंत्रित हस्तक्षेप के साथ 
जारवा को अधिकतम स्वायत्ता दी जा रही है। जारवा के सांस्कृतिक 

जीवन मे कोई हस्तक्षेप नहीं है तथा वे अपने स्वयं के गुणों तथा 

अपनी स्वयं कौ गति के अनुसार अपना विकास करने के लिए 
छोड दिए गए हे। अपने सामाजिक विकास के इस स्तर पर उनकौ 

चेतना के विरुद्ध se समाज कौ मुख्य धारा में लाने के लिए 
कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। 

(अनुवाद । 

निजी एअरलाइन at गिरती स्थिति 

4408. श्री मनीष तिवारीः 

श्री नीरज शेखरः 
श्री यवीर सिंहः 

श्री ताराचंद भगोराः 
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल melt: 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने निजी एयरलाइन्स & गिरते उड़ान सुरक्षा 

मान की ओर ध्यान दिया हे; 

(ख) यदि a, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या नागर विमानन के पूर्वं महानिदेशक द्वारा निजी 

एयरलाइंस के उदान सुरक्षा मानकं में खामियों के aay में लिखे 
नोर जिसमे वायु परिवहन श्रृंखला ‘wa’ भाग। (एक) कौ धारा
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3 के तहत परी की जाने वाली नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) 
का 1.4 & तहत उल्लेख किया गया है, बह फाइल से सदेहास्पद् 

स्थिति में गायब पाया गया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी wala क्या है; ओर इस पर सरकार 
कौ क्या प्रतिक्रिया है 

नागर विमानन मंत्रालय W राज्य मंत्री ( श्री अजित सिंह): 

(क) ओर (ख) नागर विमानन महानिदेशालय विभिन्न वायुयान 

नियम तथा विमान अपेक्षाओं में निहित उपबधों के अनुसार 
अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की निगरानी ओर विनियामक आडिट 

करता है। एेसी आडिटों/निगरानियों के दौरान पाई गई कमियां 
महानिदेशालय द्वारा संबंधित एयरलाइनों के समक्ष आवश्यक सुधार 
तथा अनुपालन के लिए उठाई जाती है। 

(ग) जी, नहीं 

(घ) प्रश्न नहीं उठता। 

( हिन्दी] 

जिला योजना समितियों का गठन 

4409. श्री भाउसाहेव राजाराम वाकचौरेः क्या पंचायती 

राज मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों मे जिला 

योजना समितियों (डीपीसी) का गठन नहीं किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या एसे wa से “foes क्षेत्र अनुदान निधि'' 

(बीआरजीएफ) कार्यक्रम के तहत अनुदान में दी गई निधि at 
वापस ले लिए जने की संभावना है; ओर 

(घ) afe ai, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 
किशोर da देव): (क) ओर (ख) पंचायती राज मंत्रालय में 

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बहुतायत राज्यों मँ जिला योजना 
समितियों (डी.पी.सी) गठित कर ली गर्ह है। राज्य इन समितियों 
का गठन स्थानीय निकायो के चुनावों के पुरे होने के उपरांत करते 

है। महाराष्ट ओर तमिलनाडु ने डीपीसी के सदस्यों के निर्वाचन की 
कार्यवाही आरंभ कर दी है। 

(ग) ओर (घ) बीआरजीएफ के दिशा-निरदेशों मे किए गए 
प्रावधानों के अनुसार जिलों को निधियां जिला योजना समितियों द्वारा 
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विधिवत अनुमोदित वार्षिक कार्यं योजनाओं के लिए जारी की जाती 

है। राज्य द्वारा डीपीसी से अनुमोदित योजनाएं प्रस्तुत नहीं किए जाने 
के मामले मे उस राज्य विशेष को बीआरजीएफ कार्यक्रम की 

निधियों से हाथ धोना पड़ जाता 2 

(अनुकाद] 

हैदराबाद उड़ान मे फंसे यात्री 

4410. डो. पी. वेणुगोपालः क्या नागर विपानन मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही मे इदिरा गांधी अतररष्टरीय हवाई अड्डे 
(आईजी आई) पर हैदराबाद जाने वाले यात्री अपने विमान के अदर 
तीन घंटे से अधिक समय के लिए फंसे रहे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर इसके क्या 
कारण रहै; 

(ग) क्या सरकार को इस संब॑ध में शिकायतें प्राप्त हुई हे; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ङ) क्या इस aaa मे कोई जांच करायी गयी है; ओर 

(च) यदि a, तो इसके क्या परिणाम निकले ओर एेसी घटना 
की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए 
गए है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 
जी, ail दिनांक 16, अगस्त, 2012 को एआई-126 दिल्ली -हैदराबाद 

उड़ान मेँ दरी es, जिसका कारण पायलट द्वारा wht टावर की 
तकनीकी खराबी बताया गया। 

(ग) से (च) विमान द्वारा वहन यात्री ओर वाहक के बीच 
सविदात्मक मुद्दा 21 यात्रियों द्वारा विमान कपनियों से शिकायतें कौ 
जाती है। तथापि, कुक यात्री मामले को निवारण के लिए नागर 
विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ भी उठाते है। एेसी 
शिकायतें निवारण के लिए संबंधित विमान कपनियों के साथ उठाई 

जाती है। डीजीसीए को इस मामले में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं 

हुई है! 

[हिन्दी] 

विदेश मे कार्यालयों की खरीद 

4411. श्रीमती केसर जहाः क्या विदे मत्री यह बताने की 

कृपा करगे किः
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(क) क्या सरकार ने विदेश मेँ कार्यरत भारतीय दूतावासों के 
अधिकारियों ओर कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर ओर आवासीय 

जगहों को खरीदा है अथवा उनका खरीदने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो गत तीन ast में प्रत्येक वर्षं ओर चालू 

ag के दौरान एसी खरीदों का देशवार ato क्या है; 

(ग) उन देशो के क्या नाम हैँ जहां भारतीय दूतावासों के 
अधिकारियों ओर कर्मचारियों के लिए कार्यालय ओर आवास किराये 

पर लिये गये है; ओर 

(घ) गत तीन वषं ओर चालू वर्ष-वार ओर देश-वार व्यौरा 

क्या है? 
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विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) जी, हां। मंत्रालय ने विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रो मे कार्यरत 
भारत-स्थानिक अधिकारियों ओर कर्मचारियों के लिए कार्यालयों ओर 

आवासीय स्थलों कौ खरीद कौ है ओर आगे भी खरीद कर रहा 

है। 

(ख) विगत तीन ast ओर चालू at के दोरान विदेश में 
खरीदी गई संपत्तियों का व्यौरा विवरण 1 में दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) विगत तीन वषं ओर चालू वर्ष के दौरान 
जिन देशों मे कार्यालय ओर आवासीय स्थल किराये पर लिए गए 

है ओर इस प्रयोजनार्थं किए गए व्यय के व्यौरे सहित देशों के 
नाम संलग्न विवरण 7 ओर 1 में दिए गए है। 

विवरण I 

विदेश मे खरीदी गर्ह सपत्तियो का व्यौरा 

क्र.सं मिशन,केद्र अधिग्रहीत संपत्तियां अधिग्रहण लागत 

(हजार रुपए) 

2009-10 में खरीदी गयी संपत्तियां 

1. भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई, FTE Alga का आवस 21 39,00 

2. भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी, आस्ट्रेलिया अधिकारियों के लिए आवास 4.25 00 

क्ल 25 64,00 

2010-11 मे खरीदी गयी संपत्तियां 

1. भारत का प्रधान कोँसलावास, हांगकांग चांसरी 63 78 00 

2. भारत का राजदूतावास, रबात, मोरक्को चांसरी 951,00 

3. भारत का राजदूतावास, हैल्सिंको, फिनलैँड चांसरी 14.10.00 

4. भारत का राजदूतावास, पेरिस, wa आईसीसी भवन 30 38,00 

5. भारत का राजदूतावास, dear, चिली चांखरी 10.22 00 

6. भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी, आस्ट्रेलिया चांसरी 39 50,00 

7. भारत का राजदूतावास, पेरिस, wea प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों 
के लिए आवास 10,00 00 

8. भारत का राजदूतावास, सेरियागों, चिली चांसरी के निर्माण के लिए भूखंड, 11 32,00 
राजदूतावास का आवास, भारत 

स्थानिक अधिकारियों के आवास 

क्ल 188 81,00 
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2011-12 में खरीदी गयी संपत्तियां 

1. भारत का प्रधान Hava, द्यूस्टल, FAT चांसरी 16.87.00 

2. भारत का प्रधान कांसलावास, पर्थ, sarefern चांसरी 17.86.00 

3. भारत का प्रधान काँसलावास, पर्थ, आस्टरूलिया प्रधान alga का आवास 12.07.00 

4, भारत का प्रधान कोसलावास, पर्थ, आस्दटरूलिया alga का आवास 6.84.00 

5. भारत का उच्चायोग, a aie स्पेन, त्रिनिडाड एवं टोबैगो आवास 9 36,00 

6. भारत का प्रधान कोंसलावास, अटलांया, यएसए प्रधान कांसुल का आवास 16.91.00 

7. भारत का राजदूतावास, येरेवान, अर्मेनिया राजदूतावास का आवास 961,00 

8. भारत का राजदूतावास, ब्रुनई, बंडर सेरी बेगावान राजदूतावास आवास के निर्माण 484,00 
के लिए भूखंड एवं चांसरी 

कुल 94 ,36 ,00 

2012-13 (aa तक ) में खरीदी गयी संपत्तियां 

1. भारत का प्रधान कोंसलावास, अरलाटा, FTA चांसरी 26 81,00 

Ret 26 81,00 

विवरण 

कार्यालय ओर आवासीय स्थलों पर हए किराए व्यय का व्यौरा 

क्र.सं मिशन/केन्द्र एवं देश का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(जुलाई, 12 तक) 

1 2 3 4 5 6 

1. भारत का चारी, सगखला, wes %, 14645.521.00 २. 286,928.00 २. 0.00 रु. 0.00 

2. भारत का प्रधान alee, Heed, sandler ₹. 10409 885.00 २. 19884.884.00 % 22,374,880.00 र. 9,909,130.00 

3. भारत का राजदूतावास, जुबलाना, स्लोवेनिया % 18.303 048.00 ए. 15,974,682.00 % 17,737,942.00 % 6,360,764.00 

*4, भारत ॒का प्रधान कांसलावास, जुवा, सुडान (% 81,333.00) र. 5,560,650.00 २. 9302850.00 % 4746 060.00 

5. भारत का प्रधान कोँसलावास, Tas, चीन ₹. 26.508 783.00 र. 21.320621.00 ₹, 26,239,159.00 % 15053.709.00 

6. भारत का राजदूतावास, अस्ताना, कजाखस्तान र. 34,095912.00 ठर. 34,018,500.00 र. 33,713,743.00 % 12949 799.00 

7. भारत a राजदूतावास, fife, आईसलैड र. 18,074,996.00 र. 12,691,186.00 % 10,415,682.00 = ₹. 3,631013.00 
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8. US wage , नियामे, नाइजर ह, 5012765.00 % 13461.169.00 % 4329,489.00 २. 3,009 882.00 

9. भारत का Wea, बमाक्, माली सु. 9974.591.00 र. 4,950334.00 २. 8,063,620.00 २. 946,803.00 

10. भारत का राजदूतावास, ग्वारेमाला सिरी ग्वारेमाला २. 1789205.00 र. 8.220460.00 र. 8 562029.00 % 3,761,725.00 

11. ad का Taga केप आफ, बिराटनमर, नैपाल % 659,433.00 % 1446.819.00 % 147032900 २. 283,142.00 

12. Wa का प्रधान कोंसलावाम, जाफना, श्रीलका %. 0.00 र. 1,507366.00 २. 4,776590.00 = २. 721,096.00 

13. भारत का प्रधान कोँसलावास, हंबनयोरा, श्रीलका र. 0.00 र. 1,935,526.00 ए, 2,805,804.00 = २₹. 864,792.00 

14. Utd का प्रधान कोंपलावास, पर्थ, आसरलिया ₹. 0.00 र. 0.00 र. 707,462.00 ए. 2545 66.00 

15. भारत का प्रधान कोंसलावास, अटलाय, यृएएणए % 0.00 र. 0.00 % 9,057,165.00 २. 4,485 846.00 

16. aa, बाली, इंडोनेशिया % 0.00 % 0.00 र. 415.111.00 र. 3,561.710.00 

17. Wd का उच्वायोग, अकरा, घाना र. 4452.675.00 र. 4,665,111.00 र, 6273457.00 २. 1,574,160.00 

18. भारत का उच्चायोग, केनबए, आस्टरूलिया ₹. 6081.127.00 % 3.533263.00 % 8716993.00 ए. 1491 906.00 

19. भारत का सहायक उच्वायोग, चिटकगांव, बांलादेश स. 25090500 र. 22561600 स. 2,968,601.00 = २. 653,704.00 

20. Wa का उच्चायोग, कोलंबो, श्रीलका र, 9241474.00 २. 13,163,991.00 २ 13408 205.00 २. 3436,115.00 

21. भारत का उच्वायोग, ढाका, बांलादेश र. 21465 .560.00 २. 25041.518.00 र. 22.768015.00 र. 5,251,178.00 

22. Wd का उच्वायोग, दार-ए-सलाम, तंजानिया रु. 8,652370.00 २. 15,773,501.00 % 12848,278.00 २. 3 08935700 

23, भाए्त का उच्वायोग, जार्जटाठन, गुयाना रु. 11,938,426.00 र. 10971,045.00 २. 9,536.177.00 र, 1946 656.00 

24. पारत का प्रधान कोपरलावास, हांगकांग र. 26,490,436.00 र. 39,546,410.00 % 24999.131.00 = २. 653,513.00 

25, भारतं कां उच्चायोग, किणस्टन, जमैका २. 9,594,057.00 र. 14985237.00 स. 72771100 र. 2882 905.00 

26. भारत का सहायक उच्चायोग, कंडी, श्रीलंका सु. 1,629,757.00 र. 1,798,617.00 र. 1849096.00  % 620,448.00 

27. भारत का उच्चायोग, क्वालालाम्ुर, मलेशिया ¥.6,887,107.00 र. 5,800965.00 २. 14639317.00 र. 4,561,928.00 

28. पार्त का Te, कपाला, रगांडा र. 4.852,169.00 र. 4,013,120.00 % 3419.173.00 २. 1794 990.00 

29, भाए्त का उच्चायोग, Aaa, Wien र. 19686190 % 1038 63200 २. 1,820.776.00 = २. 368,964.00 

30. . भारत का सहायक उच्वायोग, मोंबासा, केन्या र. 1382,758.00 % 2,644263.00 % 1249.570.00  % 176,499.00 

31. भारत का उच्वायोग, ओवा, कनाडा र्. 15,162.594.00 २. 6387585.00 % 6,482,887.00  % 2,392.739.00 
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32. भारत का उच्चायोग, we लु, atta र. 15,162,594.00 र. 14,167,657.00 % 14,096,548.00 २. $223,703.00 

33. भारत का उच्वायोग, पोट aie ch, त्रिनिडाड एवं dat र. 9.771.324.00 र.  6,120,098.00 ह. 6,989.277.00 ₹.1412.829 

34. भारतं ॒का सहायक उच्चायोग, राजशाही, बांग्लादेश र. 964,048.00 २. 28793400 २.1.388 20.00 ₹.254,187.00 

35. भारत का sea, सुवा, फिजौ ₹ 11037.501.00 ₹.11904931.00 = र₹.1466.325.00 83,654, 616.00 

36. भारत a उच्वायोग, सिंगापुर ₹.12,817.750.00 13,408,122.00 र. 13,613,759.00 २.५.१११ 500.00 

37. भारत का sear, वेलिगरन, apts ¥.14,145,707.00 २.12,859.946.00 = ₹.15,176183.00  %.5 274,676.00 

38. We का उच्चायोग, अल्जीयरस, अल्जीरिया २.19.759.927.00 18.457686.00 = २₹.19.231.555.00 = २.6,122.591.00 

39. भारत का Wagar, आबुधाबौ, यूएई ₹.13.311869.00 = २.17543 061.00 २,17.513 .313.00 = २.7.155 438.00 

40. भारत का राजदूतावास, अगम्मान, wea २.2739.026.00 = २.1.682 .596.00 २.1.825 681.00 747 212.00 

41. Wd Fl राजदूतावास, आदिम sare, इथीपिया ¥.5,627,916.00  57,137579.00  २₹,6,98.291.00 = ₹.2.714.732.00 

42, Wad का राजदूतावास, अकारा, तुका ¥.6,358,395.00 = २.3.227994.00  ₹.3.518.675.00 = २.1222428.00 

43, भारतं का राजदूतावास, gee, हरी %.5,923,263.00 = २.5.620 48.00 = 5.3.495 98.00 ¥.657 114.00 

44, Ud Fl राजदूतावास, बहरीन ¥.18,732,532.00  %.16,216,194.00  %.15,416,641.00 = 8.4,882,106.00 

45, भारतं का राजदूतावास, बर्न, Meas २.10469.204.00 = २.11.577,499.00 = ₹.12428.962.00 = २.4.294.954.00 

46. भारत का राजदूतावास, बुखरेस्ट, रोमानिया %.25,912,271700 — %.20,470,788.00 = ₹.21.552047.00 = २.4.002.935.00 

47. भारत का राजदूतावास, dain, mete %.16,123,737.00  %.26,142,667.00 २.7.679 665.00 २.6.798 940.00 

48, UNA Hl राजदूतावास, बोगोद, कोलंबिया ¥.7,261,655.00  २.6.779.246.00  २₹.7,332.779.00 = २.2.707 714.00 

49. Wd का राजदूतावास, ब्रासीलिया, ब्राजील ₹.25617464.00 = २.26019.836.00  %.28,302,362.00 २.13 860 002.00 

50. Wd A राजदूताकस, ब्रूसेल्स, बेल्जियम २.19,103.846.00  %.11,751,657.00  %10,603374.00 = %.3,359,664.00 

51. Ta A राजदूतावास, afer, जर्मनी %.28 436,105.00  %.26,129,766.00 8.26 863,536.00 = २.१.४29 34.00 

52. भारतं का राजटूतावाम, aR, इराक %.4,659,750.00  २.4.502430.00 = २₹.4.420.171.00 ¥.621 805.00 

53. भारतं॒का रजेदूतावास, व्यूनस आयर्स, aida ₹.11.803.803.00 २,६522.152.00 २.8.853 93700 = २.३.306.202.00 

54. भारत का राजदूतावासः; ब्रेलगेड, सर्विया %.7,084,664.00 = २.6985.524.00 —-%.7,947,903.00 = ₹.1.274.561.00 

55. भारत. का चासी, dm, aes +" २.2,130.87.00 5.2,181.171.00  २.2333.337.00 =. 8.1274 561.00+ 
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56. धारत का राजदूतावास, कराकस, वेनेजुएला र. 4585,694.00  ₹.4,91615.00 = ₹.5.145 264.00 = २.2.753 939.00 

57. भारत का प्रधान कोंसलावास, शिकागो, कनाडा २.26.207426.00 = २.2.335 200.00 = २.23 60666500 = ¥.10,905 830.00 

58. भारत wl राजदूतावास, काहि, मिप्र ₹.5.024.242.00 6,676,139.00  &.5,984,159.00 = २.1.334.558.00 

59. भारत का राजदूतावास, कोपनहैगन, SAH %.12,600,033.00  २.१037911.00 २.11 649 667.00 = २.3.750 .843.00 

60. भारतं का प्रधान कोपतावास, दुबई, आयर्लैड %.52,209 829.00 = २,37,140.981.00 = २.4.011 097.00 = ₹.10,546013.00 

61. भाए्त का राजदूतावास, उबलिन, आयपतैड %.10,091,998.00  २.१,074.293.00 = २.9.21 962.00 = २.३419.715.00 

62. भारत का राजदूतावास, इकार, सेनेगल २.10.967.100.00  २.9,761.209.00 २.10499.234.00 = २.4.427 493.00 

63. TRA Fl राजदूतावास, दोहा, कत् २.36.035071.00  %.35,334,756.00 = ₹.276784512.00 = २.6 389,184.00 

64. भारत का राजदूतावास, दमिश्क, afer %.6,296 617.00 %.5,584,136.00 = ¥.6,377,020.00 = २.1.395090.00 

65. भारत का प्रधान कोंसलावाम्, जेनेवा, स्विरनप्तैड २,96.775 562.00  ¥.98,155,372.00 %.124,360,257.00 = २.51 960254.00 

66. Ut का रजदूतावास, द हेग, dats B17,755,781.00  २.12.736,536.00 = ₹.15,656.590.00 = २₹.5.335.439.00 

67. भ्रात का प्रधान Baa, हैं, जर्मनी ₹.1,102.824.00 ¥.952,734.00 = २.1.015.776.00 %.421 872.00 

68. भारत का TERE aig, वियतनाम %.21 219,133.00 %.20,119,932.00 २.23 583.716.00 = २.१.६57 299.00 

69. भारतं Fl एजदूतावास, हैल्सिकौ, फिनलैड २.13 883 34900  %.11,938,849.00 २,12.165 .298.00 = २.५.५48 819.00 

70. भारत का रजदूतावास, हवाना, क्युबा ¥.15,681,793.00  %.15,424,323.00 = २.14.798.182.00 8.6 ,167.370.00 

71. TRA Fl राजदूतावास, इस्लामबाद, पाकिस्तान %.36,766,827.00 = २.26443711.00  &.17,783,031.00 = २₹.12.758.132.00 

72. भारत का रादूतावास, अदा, सदी असख २.105.582 87.00 %.115,173,092.00  %.96,552,171.00 = २.1.180 665.00 

13. भारत का रजदूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया %.2,512,761.00  २.4,85.946.00  २.१५१7819.00 = &1,389,171.00 

14. भारत का राजटूतावास, कुवैत, सिरी, कुवैत ₹.13298 52200 ₹.14.599.946.00  ₹.13702.981.00 = २.8.623 549.00 

75. Ta A राजदूतावास, Tada, अफगानिस्तान %.7,014,087.00  %.6,658,397.00 = २.7461484.00 == २.2.138 520.00 

76. a a Taare, किशासा, कांगो %.7,124,402.00 8.8398 389.00 %.7,412,418.00 3,357 303.00 

71. Td का प्रधान कोसलावास, कोब, जापान %.21 452,692.00  %.20,763,922.00 = २.22.326,101.00 = २.11.656.142.00 

78. भारत का राजदूतावास, खारतुम, सूडान %.8,921,643.00  २.10459434.00 २.16 934.411.00 = २.9.219.742.00 

19. पारत का प्रधान कोंसलावास, SN, अफगानिस्तान ¥.8,250,542.00 %.8,.210,252.00  २.8627.778.00 = ₹.4.782.150.00 
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80. भारत॒का राजदूतावास, काबुल, अफगानिस्तान %.39,039,679.00 २.6 666.246.00  %.32,057,186.00 = २.5.643 466.00 

81. भारत॒का राजदूतावास, लिस्बन, पुर्तगाल ¥.5 893,932.00  %.4,729,660.00  २.६.067.228.00 = २.2.105 976.00 

82. Ud का राजदूावास, लीमा, पेरु ₹.2.928.658.00 = २.2919761.00 = २.2.850.403.00 = २₹.1.122445.00 

83. भारत का राजदूतावास, मनीला, फिलीपीस ¥.5,218,921.00  5.4,772.170.00  ₹.7,.97.204.00 = २.1.218 274.00 

84. भारत का उच्चायोग, मापुतो, मोजाबिक %.4,903.217.00 = २.५.३३2.996.00 = २.7,140466.00 २.1.131 739.00 

85. Ud का प्रधान कोसलावस, मेडन, इंडोनेशिया ₹.1,186.076.00 ¥.414 458.00 ¥.443 069.00 २.0.00 

86. भारत का राजदूतावास, wes, स्पेन ¥.26,122,787.00 = २.15.797.165.00 २.17619. 98.00 = ₹.4,611.157.00 

87. ONT Bl राजदूतावास, मस्कट, ओमान ₹.22.946403.00 = २.15712.69.00 = २.15.527.537.00 5 309,873.00 

88. भारत का उच्चायोग, माहे, सेशल्स ₹.1410.848.00  5.1924.142.00 = २.1.906654.00 %.631,073.00 

89. a का राजदूतावास, गैक्सिको fad, मैक्सिको %.6,108 437.00 = ₹.5 ६8581300 —%.5,255,030.00 = २.2.263353.00 

90. भारत का गनदूतावास, मेडागास्कर, अतानानापिो %.3,812,345.00 -%.4,017,326.00  २.4.065407.00 = २.1263.353.00 

91. भारत॒का उच्वायोग, माले, मालदीव %.20,119,920.00 = ₹.24.770.388.00 = ₹.22,723413.00 . ₹.10.708464.00 

92. भारत का राजटूतावास, काठम्, नेपल ¥.13,040,911.00  &.12,438,855.00 = २.12.795.945.00 = २.3 673 608.00 

93. भात का प्रधानं कंसलावास, न्यूयाकं, AAU ₹.14.372.911.00 २.13 47954700 8.9 064,908.00 ₹.3437.754.0 

94, भारत का राजदूतावास, ओस्लो, ad ¥.9319,020.00  %.8,073,491,00  २.7316,177.00 = २.2.615 .795.00 

95. भारत का राजदूतावास, HT, चैक गणराज्य २.8.60033400 = 62865900 = = २.6114.097.00 २.1 641,570.00 

96. ave area, रुटसोत्तिग, भूरान €.976,752.00  ₹.1000.793.00 ¥.917,070.00 %.712,000.00 

97. भाए्त का Wada, aha, चीन %.33,578,055.00 = २.41.884.037.00 = ₹.47416217.00 = २.16,856 958.00 

98, Ua का राजदूतावास, waa, कोरिया %.4274,512.00  २.३११0.386.00 = &.4,974,777.00 = २.1.203761.00 

99. भारत का राजेदूतावास, पनामा, पनामा गणराज्य ¥.5,222,152.00  २.5.338,517.00  २.4.974.710.00 = २.1.754.506.00 

100. भारत का दूतावास, पेरिस, wa %.39,497 338.00 ` २.29.245425.00 = २.35.871.264.00 = २.५,842.710.00 

101. भारत का राजदूतावास, सात, मोरक्को ¥.2,940,214.00 = २.3023,306.00  २.35,871364.00 = २.1,125 868.00 

102. भारत का राजदूतावास, रोम, इटली ₹.54.220052.00  8.43.875,336.00 = २.66,124.730.00 = २.41 .966.542.00 

103. भारतं ॒का राजदूतावासयांगोन, ग्यामा ₹.4.674037.00  ₹.3424.262.00 = ₹.3977.711.00 = २.३.309 060.00 
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104. भारत॒का राजदूतावास, सियोल, कोरिया ₹२.12,135.882.00 = ₹.11875,182.00 २.10.274.240.00  २.2737.708.00 

105. भात का एजदूतावास, Afra, बुत्गािया ¥.5,479 782.00 5,568,718.00 = २.5630029.00 ——-%.2,032,725.00 

106. भाप्त का राजः वाम, स्योकहोप, स्वीडन ₹२.16.740671.00 = २.22.113.498.00 २,21.431 ,176.00 = ₹.1716.174.00 

107. भारत का राजदूावास, साना, यमन %.8,029,619.00 २.14,175.085.00 = २.4,532.263.00 = २₹.11.557.716.00 

108. भारत का प्रधाने कोसलावास, सेनफ़्ंसिस्कों, यूएसए ¥.16,584,633.00  %.22,461,695.00  &.19,436,047.00 = २.6.689.765.00 

109. भारत Fl रजदूतावास, संटियागो, चिली ¥.6,099,357.00  ₹.4206967.00 = ₹.7417.751.00 —-%.3,014 365.00 

110. भारत का राजेदूतावास, प्रारामारिबो, सूरीनाम ¥.5,265,182.00  ₹.5.861.521.00  ₹.3.773.276.00 = २.1.339 840.00 

111. भारत का राजदूतावास, Fe, HA ¥.20,890,403.00 = २.38.238422.00  २.१,501.672.00 २.५.616 204.00 

112. भारत का एजदूतावास, fy, भूरान २.50 419.00 २९.566 292.00 ¥.587 668.00 %.210,012.00 

113. Ud का रजदूतावास, त्रिपोली, तीबिया %.10,913,517.00  %8,209,730.00 5.7.568082.00 = २.1498.190.00 

114. भारत का राजदूतावास, टोक्यो, जापान २.1 855,165.00) %.1,323.00 २.0.00 ३.0.00 

115. भारत का प्रधाने कोंसलावास, ate, कनाडा ₹.31.350.712.00 = २.32.316.273.00 = २.31491.184.00 = २₹.10.334.383.00 

116. Wad Bl राजदूतावास, caf, रयुनेशिया ¥.438,717.00 ¥.382,713.00 ¥.833 088.00 %.102,755.00 

117. भारत का राजदूतावास, उलान aan, मंगोलिया ¥.4,313,173.00  ₹.2,194.600.00  २,2919.282.00 = २.1,169 082.00 

118. भारतं का Wagar, विनतियेन, लाभो tiga ¥.4,361,488.00  —-¥.4,452,842.00 —-B.4,215,386.00 = २.3.280 881.00 

119. भारत का राजदूतावास, वियना, आस्टरिया र. 26.287073.00 २.23 63.524.00 = ₹.22.027956.00 = २.15 .835 676.00 

120. भारत का राजदूतावास, वारमा Whig ¥.12,729,490.00 = २.17497007.00  ₹.10.301052.00 २.3.175 .030.00 

121. भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार्, तंजानिया %.2,459,961.00 २.2.263 448.00 = ₹,2.507,893.00 = २₹.1479.132.00 

122. Wi का चारी, जाहिदान, RA %.2,427,218.00  २.1433,724.00  २.1098.190.00 २.618 538.00 

123. भारतं क राजदुतावास, We, युनान %.7,453,932.00  २,३,664.716.00  २.4,५4१ 646.00 ¥.926 724.00 

124. Ud का गएजदूतावास, आबिदजान, आदृवरी कोस्ट ¥.7,327,247.00  ₹.7444.672.00 72328100 = २.३,178 828.00 

125. भारत का उच्चायोग, लंदन, यूके %.14,768,514.00  %.13,966,567.00  २.16.062.200.00 = २.३.159 726.00 

126. भारत का राजदूतावास, वाशिगटन, युएसए %.74,401 078.00  २.80.001.590.00 = २₹.70351.541.00 २.28 278,160.00 

127, भारत का प्रधान कोसलावास, wand, जर्मनी %.6,372,149.00 == ₹.5 99344100 = ३.11.437.541.00 == 2.3.092.720.00 
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128. aa का राजदूतावास, नोम पेन, कबोडिया ₹. 18.704017.00 २₹.13.713029.00  २.14.21.842.00  २₹.5५47.850.00 

129. भारत कां उच्चायोग, निकोसिया, सादूपरस सु. 3833949.00 २.2.805 049.00  ₹.2,864.243.00 = २.1.279 626.00 

130. भारत का राजदूतावास॒ तेल अवीव, इजरायल ¥.31,566,618.00  २.39.266.320.00 = २.44.500.621.00 = ए२.16,816,839.00 

131. TM का रजदूत्तावास, कौव, उक्रेन ¥.23, 338,806.00 २.2) 60629600  %.22,853,995.00 २.8.851 578.00 

132, भारत का रजदूतावास, पिंसक, deve २.10.659.130.00 8.9,587,108.00  २.10495.577.00 = २.8.851 578.00 

133. भारत का प्रधानं कोंसलावास, व्लादिवोस्टक, ca %.8,928,723.00 २.१995.087.00  &11,538,334.00 = २.4.220 668.00 

134. Wa Hl राजदूतावास, अश्गाबाद्, तुक॑मेनिस्तान ₹.11046475.00  २₹.8689.622.00 = २.१.९44 78.00 == ₹.2.939,050.00 

135. भारत का प्रधान कोँलावास, atten, युके %.19,098,937.00 = ₹.17,119296.00 = २₹.23.920.316.00 = 7620 408.00 

136. भारत का राजदूतावास, विस्केक, किर्गीजस्तान ₹.11.046.475.00  ₹,7564.581.00  — %.8,090,732.00 = २.3.072 003.00 

137 Ua Fl राजदूतावास, त्रातिसलाव, ela गणराज्य %.18,607,165.00 %7,564,581.00  ₹.१.090.732.00 = २.6.959 646.00 

138 Ud का उच्चायोग, केपरारन, दक्षिण अफए़ौका %.7,934,088.00  २.8.670,143.00 = २.9.762.251.00 = २.4.036.029.00 

139. भारत का प्रधान कोंमलावास, उर्बन, दक्षिण anata रु. 14,668,385.00  २.15087.246.00 २.6.329 495.00 = ₹.5.716496.00 

140. भारत का राजदूतावास, दुशाबे, तजाकिस्तान् र. 12,480,857.00  %.10,827,199.00  ₹.11.267,835.00 = २.4.34.791.00 

14}. भारत का उच्चायोग, tata, बोत्सावना %.7,644,166.00  ₹.4.787.610.00 २.5 64991600 २.2.080 055.00 

142. भात का प्रधान कांसलावास, Yor, यूके ₹.10.328462.00  २.१,87.882.00  २.१.604085.00 = २.2.253 462.00 

143. भारतं का उच्वायोग, हारे, frond %.3,059,301.00 = २.1218013.00 = ₹.1,158.111.00 २.568.231.00 

144. परार्त का प्रधानं Hee, हो चौ मिन सिटी, वियतनाम %.6,948 693.00 ₹.12217.878.00  २.6657.042.00 २.2.628 258.00 

145, ONT Bl प्रधान कंसलावास, हयूस्टन, यृएसणए ¥.18,328,248.00 २.18.889.514.00  २.15.360.546.00 = २.2 628 258.00 

146. भारत का प्रधान कसलावास, gaia, gal %.14 599,182.00 %.12,852,450.00 = ए.13905086.00 == ₹.4,123 45.00 

147. aa का प्रधान Baca, जोहांस्ग, दक्षिण अफ़ौका %.8,164,169.00 २.8.६12.885.00 = ?.10.663.642.00 = २.2.259 .096.00 

148. भारत का राजदूतावास, Asst, अगला %.28,031,806.00 %.24,319,726.00  २₹.40910.440.00 = ₹.4.074.335.00 

149. भारत का प्रधान कोंसलावास, मिलान, दरी सु.12991,521.00 ₹.12.303721.00 = ₹.13.792.034.00 = २₹.3.725,121.00 

150. भारत का उच्चायोग, पोट ade, wen न्यू गिनी ₹.11283.149.00  %.10,890,485.00 = २₹.18907.739.00 — &8,890,757.00 

151. भारत का उच्चायोग, प्रोयोरिया, दक्षिणं अफ़ीका ¥.9,943,764.00 २₹.10.758417.00  ₹.11.607,811.00 = २₹.3,485.103.00 
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152. भारत का गजदूतावास, गियाद, सऊदी अरब २.३ 960 622.00 २.0.00 २.0.00 २.0.00 

153. भारत का प्रधान कोंसलागस, सट डेनिस, रिवूनियन आदत २₹.6.122.563.00  २.5493.135.00 = २.6.044.09.00 %.2,160,711.00 

154, Wa का प्रधानं कांसलावास, सां पलो, ब्राजील %16415,113.00  %.32,153,635.00 = ₹19422310.00 = २5419 650.00 

155. भारत का प्रधानं कांसलावास, wae, चीन ¥.20,873,198.00 = २.23038.925.00 २.25 640.269.00 = २.६.349.193.00 

156. Wi का dat, शिराज, ईरान २.2.046073.00 २.0.058 168.00 .1 488,889.00 %.1,159 745.00 

157. भारत का प्रधान alge, सैट पीस, vat परिसघ %.266,539.00 ₹.2,113.616.00 ₹,27.289.351.00 २.13 673 213.00 

158. भारत का प्रधान alarm, सिडनी, आप्रूलिया ¥.16,798,009.00 २.18685211.00  २.33784.650.00 २.1.827 738.00 

159. भारत का राजदूतावाम, ताशकद, उ्वेकिस्तान ¥.11,534,145.00 २.12991.101.00  २.११५6071.00 २.1.788 028.00 

160. भारत का प्रधान कोपलावास, Fea, कनाडा २.22662084.00  %.23,937,365.00  २.25,141.493.00 = २.9.74.707.00 

161. भारतं॑का उच्वायोग, fase, नामीनिया %.2,089,605.00  २.1939.275.00 = .1.417.575.00 ¥.652 000.00 

162. Ud का रजदूतावास, जगरेब, क्रोएशिया ₹.17020.469.00 = २.15,156,136.00  २₹.16.709.925.00 = २.5.733 640.00 

163. आर्भोआई, गाजा %.5,143,327.00  २.5422652.00 = २.5.280,143.00 २.465 856.00 

164. भारत का उच्वायोग, ब्रु. कंडर सेरी बेगावान ₹.14,579441.00 = %.17,990,271.00 २.4.841 635.00 = २.6 413 834.00 

165. भारत का स्थायी मिशन, न्युयाक, FAT ¥.24,142,122.00 = २.30.520242.00  २.5३.507016.00 = 5.22.778 402.00 

166. भारत का उच्चवायोग, tet, केन्या ₹.5.575010.00 = २₹.५,865.333.00 = २.३.048 .733.00 २.१६ 656.00 

168. भारत का एजदूतावास, aan, अर्मनिया %.9,799 833.00 २,६१४5957.00 २,62.973,525.00 = २,३5.471 004.00 

169. भारतं Hl राजदूतावास, बाक्, अजगबेजान ¥.12,346,032.00  २.12.259.957.00 = २.10.146 299.00 २.११५.15३.00 

170. a कार्यालय, अबुजा, नाइनीरिया ¥.23,376 560.00 २.8.664 668.00 %.10,000,193.00 २.६.265 831.00 

171. भारत का प्रधान कोपलावास, प्यूनिष्ठ, जर्मनी %.26,499,997.00  ¥.23,173,619.00  २.26,193486.00 = २.8 496.299.00 

172. Wd का प्रधान Fea, AM, अफगानिस्तान ¥.6,168,900.00  २.9,492.520.00 = २₹.9,456.742.00 = २.३,141.270.00 

173. भारतं का प्रधान BAe, परजार-ए-श्रीफ, अफगानिस्तान ¥.10,310,296.00 = २.10.275018.00 = २.9.957.152.00 8.5724 432.00 

114. Wd का प्रधान कोँमतावास, मांडते, यांगोन %.2,849,399.00  ₹.6002.938.00 = २.4.29 28900 २.1.970 845.00 

175. भारतं का प्रधान कांसलावास, बरीणंज नेपाल ¥.3,993,801.00  २.५.17052.00  २.4.709.262.00 = २.1.570.321.00 

176. भारत का राजदूतावास, ded, लेबनान ¥.11,862,400.00  २,६.727.305.00 २.१,092061.00 = २.३.893 867.00 

%.2 383,995 060.00 ₹.2 407 548 983.00 २.2.488 016,149.00 2.880 837 516.00 
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[अनुवाद] 

पैर के aye मे सूजन का उपचार 

4412. श्री सुशील कुमार सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि पैर के aye ओर 
तलवे में सूजन ओर दर्द हेतु उपचार दिल्ली के किन अस्पतालों 
मेँ उपलब्ध है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): दिल्ली में जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः 

एफदरजंग अस्पताल, डो. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी 

ater मेडिकल कालेज तथा श्रीमती एस.के. अस्पताल का संब॑ध 

है, इन सभी अस्पतालों में आथपिडिक विभाग में पदांगुलि सूजन 

एवं दर्द का उपचार उपलब्ध है। पदागुली के सूजन सहित सभी 

खेलों से संबधित चोरों के उपचार सफद्रजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स 

gat सेन्टर में किये जाते Zi 

हवाईंअडडों मे ओर इनके आस-पास पक्षियों 

को रोकने के उपाय 

4413, श्री राजय्या सिरिसिल्लाः क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा देश मेँ विभिन हवाईअङ्डों मेँ ओर 
उनके आस-पास पक्षियों की उपस्थिति को रोकने के लिए ge 

उपाय किए गएुप्रस्तावित रै; 

(ख) यदि हां, तो हवाई-अड्डा-वार विशेषकर अंतरराष्ट्रीय 

हवाई-अड्ढो जैसे शमशाबाद, हैदराबाद संबधी तत्संब्॑धी व्यौरा क्या 
है ओर इसके क्या परिणाम रहे; ओर 

(ग) वर्तमान at के दौरान हवाई अड्डा-वार इस प्रयोजन 

हेतु व्यय कौ गई धनराशि कितनी है? 

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री अजित सिंह) 

(क) ओर (ख) जी, हां। सरकार ने देश में विभिन हवाईअडडों 
मेँ तथा उनके आसपास पक्षियों कौ उपस्थिति से बचने के लिए 

उपाय किए है। किए गए उपायों का व्यौरा संलग्न विवरण में 

दिया गया है। 

(ग) इस प्रयोजन के लिए भारतीय विमानपेत्त प्राधिकरण द्वार 

चालू वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का हवारईअड्डा वार SA 

संलग्न विवरण-ा में दिया गया है। 
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विवरण 7 

किए गए उपायों का व्यौरा 

* पक्षी रकराने की घटनाओं को रोकने के लिए 

नीतिगत निर्णय की मोनिटरिग तथा se लागू करने 
के लिए भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त 

राष्ट्रीय पक्षी नियंत्रण समिति (एनबीसीसी) को स्थापना 

कौ गई Zl 

हवाईअड्डों पर पशुओं८पक्षियों को आकर्षित करने 

वाले स्रोतों की पहचान करने तथा पक्षी caw कौ 

घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने 

के लिए प्रत्येक हवाईअड्डे पर, जहां अनुसूचित 
उडानें प्रचालित कौ जाती है, एयर फौल्ड पर्यावरण 

प्रब॑धन समिति का गठन किया गया है। 

हवाईअड्डे के 10 किलोमीटर के भीतर खुले में 
कचरे के निपटान को दण्डनीय अपराध बनाने के 

लिए वायुयान नियमावली, 1937 में संशोधन किया 

गया है। 

agar नियमावली 1937 के नियम 90 (दण्ड) मेँ 

संशोधन किया गया है ओर Wen के संचलन क्षेत्र 

मे किसी पशु. वस्तु या पक्षी को फेकने के अपराध 
के लिए नियम का उल्लंघन करने वाले पर एक 

लाख रुपए का जुर्माना या तीन महीने कौ अवधि 

& लिए जेल या दोनों लगाए जा सकते Zi 

नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों तथा 

विभिन एयरलाइनो/स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों के 

एक दल द्वारा हवाईअड्डे के आसपास के क्षत्रं का 

नियमितं सयुक्त निरीक्षण किया जाता है। 

एनबीसीसी कौ सिफारिशों के अनुसार नागर विमानन 

महानिदेशलय (डीजीसीए), भारतीय विमानपत्तन 
प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन 
मंत्रालय के अधिकारियों के एक कोर समूह at 

स्थापना कौ गर्ह है। यह समूहं पक्षी/वन्य जीवों को 
रोकने के क्षेत्र में एक केन्द्रीय एजेंसी के रूपमे 
कार्य करेगा। दिनांक 17.2.2012 को आयोजित कोर 

समूह की पहली don मेँ इस बात पर सहमति 
व्यक्त की गई धी कि पक्षी टकराने के कारण 

प्रभावित एयरलाईइन को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति 
का भुगतान करने हेतु हवाईअड्डा प्रचालक या सीधे 
WISH प्रचालक पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर
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समूह front तथा विनियमो का मसौदा तैयार करेगा। 

इन नियमों को विनियम तथा सूचना निदेशालय, नागर 

विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन निदेशालय, 

नागर विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन 

निदेशालय के water मानक महानिदेशालय के 

परामर्श से तैयार किया जाएगा। 

हवाई अड्ड के भीतर घास Hea तथा जलभराव 

को रोकना। 

अद्यतन “वन्य जीव (पक्षी/पशु) टकरानै” संबधी 

रिपोर्टिग के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 

विमान Brant परिपत्र 02/2001 जारी किया गया है। 

यह परिपत्र वन्य जीव (पक्षी/पशु) टकराने कौ 

रिपोर्रिंग तथा निवारण के संबंध A विमानन उद्योग 

मेँ एकरूपता तथा जागरुकता लाएगा। 

पक्षी cane की घरनाओं के निवारण तथा जन 

जागरुकता के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 

^“ पक्षी टकराना खतरनाक शीर्षक से एक प्रचार 

सामग्री विकसित कौ गई है। सभी हवाईअडूढों को 

सलाह दी गर्ह है कि इस सामग्री को हिन्दी तथा 

स्थानीय भाषा मे ta चुनिन्दा स्थलों पर प्रदर्शिति 

किया जाए जहां जन साधारण द्वारा कूडा-कचरा 

that जाता है ओर जिसके कारण वन्य जीव 

(पक्षी/पशु) आकर्षित होते ei 

विवरण I] 

चालू at के दौरान इस प्रयोजन के लिए खर्च कौ गई राशि 

का हवाईभड्डा-वार व्यौरा PENTA हेः 

पश्चिमी क्षेत्र 

(1) रायपुर रु. 3.59.000/- लगभग 

(2) अहमदाबाद रु. 29.02,800/- लगभग 

(3) भोपाल रु. 4.746/- 

(4) भावनगर रु. 3 00.000/- 

(5) गोदिया शून्य 

(6) कांडला शून्य 

(7) नागपुर रु. 20 00 000/- 

(8) पोरबंद्र शून्य 
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(9) वडोदरा र. 7,66 525/7 

(10) सूरत शून्य 

उत्तरी क्षेत्र 

(1) लुधियाना शून्य 

(2) देहरादून रु. 9.700/- 

(3) शिपला शून्य 

(4) कुल्लू मनाली र. 16,500/- 

(5) अमृतसर रु. 38,04 259/- 

(6) उदयपुर रु. 1,50.000/- 

(7) जयपुर रु. 14.55 415/7 

(8) सफद्रजग शून्य 

(9) वाराणसी र. 10,000/- 

(10) लखन रु. 2.40 000/- 

(11) खजुराहो रु. 2.38 000/- 

दक्षिणी at 

(1) कालीकट रु. 1742 .706/7 

(2) कोयम्बटूर रु. 12,71 386/- 

(3) हबली रु. 4.87.812/- 

(4) मदुर र्. 6.29.700/- 

(5) tak रु; 12,20 887/- 

(6) frat %. 14,45 004/7 

(7) त्रिवेन्द्रम रु. 23.81 ,.500/7 

(8) विजयवाड़ा रु. 4.39.710/- 

(9) चेन्नई रु. 87,20 668/7 

(10) तिरुपति रु. 36 000/- 

(11) राजमुंदरी शून्य 

(12) सलेम शून्य 

(13) तूतीकोरिन शून्य 

(14) अगाती शून्य 

(15) मैसूर शून्य 
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ब्राजील ओर दक्षिण अफ्रीका के साथ समह्मौता 

4414. Si. रतना डेः क्या विदेश मत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हाल ही A ब्राजील ओर दक्षिण अफ़ीका 

के साथ कोई Gaeta किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त Gat के परिणामस्वरूप हमारे देश को होने 
वाले संभावित लाभों का व्यौरा क्या है? 

विदे मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) जी, a 

(ख) भारत, ब्राजील ओर दक्षिण अफ्रीका ने तीनों देशों की 
राजनयिक अकादमिययोँं (भारतीय विदेश सेवा संस्थान) के बीच 
प्रिरोरिया में पांचवें इन्सा सम्मेलन मेँ 18 अक्तूबर, 2011 को परस्पर 
सहयोग संबंधी समञ्लोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। 

(ग) इस त्रिपक्षीय waste ज्ञापन का उद्देश्य तीनों देशों के 
राजनयिकों के क्षमता निर्माण मे सहयोग बढाना है। 

[fet] 

कापरिट सामाजिक उत्तरदायित्व के stata निधियां 

4415. श्री मधुसूदन यादवः क्या खान मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

| (क) क्या सरकार को सरकारी ओर निजी aa की ओद्योगिकं 
कपनियों से ake सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) के 
अर्तगत किसी प्रकार कौ निधियां प्राप्त हुई है; 

(ख) यदि a, तो इसकी प्रमात्रा कितनी है ओर इस संबंध 
मे निर्धारित मापदण्ड क्या है; 

(ग) विगत तीन ast के प्रत्येक वर्षं के दौरान राज्य-वार प्राप्त 
ओर व्यय कौ गई निधियों का व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या ओद्योगिक कम्पनियों के द्वारा ये निधियां अनिवार्यतः 
वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती है; 

(ङ) यदि नही, तो क्या सरकार इसे अनिवार्य बनाने हेतु 
कम्पनी oral 4 परिवर्तन करने पर विचार कर wi है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी ai क्या है? 
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खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री दिना पटेल): (क) 
से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार ने सार्वजनिक ओर 
निजी क्षत्र की ओद्योगिक कपनियों से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 
(सीएसआर) शीर्षो के dea किसी भी प्रकार की निधि wa नहीं 
कौ Zl 

(ङ) ओर (च) सरकार ने जुलाई, 2011 में व्यवसाय के 
सामाजिक, पर्यावरणीय ओर आर्थिक उत्तरदायित्वों संबंधी mda 
स्वेच्छिक दिशानिर्देश जारी किए है! ये दिशानिरदेश स्वैच्छिक प्रकृति 
के है। सरकार ने संसद् मे कंपनी विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया 
el Fata विधेयक मे 7वीं अनुसूची के साथ पठित खंड 135 मे 
सीएसआर संबधी प्रावधान शामिल रै। 

लौह ओर भगनीज अयस्कों के निर्यात पर प्रतिबध 

4416. श्री सवद शाहनवाजं gaa: क्या खान मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या शाह कमीशन ने सिफारिश की है कि लौह ओर 
Pris अयस्क के अवैध खनन का मुख्य कारण इसके निर्यात 
से प्राप्तं होने वाला अत्यधिक लाभ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी alo क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार इसके निर्याति पर प्रतिबध लगाने 
का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके 
क्या कारण है; 

(ङ) इसे aay मेँ निर्णय कब्र तक लिए जाने कौ संभावना 
है; ओर 

(च) विगत तीन वर्षो के प्रत्येके वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
लोह ओर Tris अयस्क कौ निर्यात कौ प्रमात्रा कितनी है ओर 
इससे कितनी विदेशी मुद्रा कौ आय हूर है? 

खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री दिना पटेल): (क) 
ओर (ख) न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह जांच आयोग ने अपनी प्रथम 
sata रिपोर में यह कहा कि चीन द्वारा अपनी आवश्यकताओं 
कौ पूतं हेतु लौह अयस्क का बड़ी मात्रा मेँ आयात के परिणामस्वरूप 
अयस्क कौ कौमत मेँ वृद्धि हुई है, जो अवैध खनन के लिए 
प्राथमिक कारण है। इस वजह से, आयोग ने लौह अयस्क ओर 
मैगनीज अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध कौ सिफारिश की है। 
कृत कार्रवाई ज्ञापन सहित आयोग की प्रथम अंतरिम रिपोर संसद 
Hwa दी गर हे।
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(ग) से (ङ) लौह अयस्क ओर Ai अयस्क सहित 

खनिजों का निर्यात, निर्यात-आयात नीति द्वार निर्देशित होता है ओर 

उपलब्ध सूचना के अनुसार, लौह अयस्क अथवा मेगनीज अयस्क 

के निर्यात पर प्रतिबध का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार 

के निर्णयानुसार, लौह अयस्क का निर्यातं राजकोषिय उपायों द्वारा 

विनियमित होता है ओर यथामूल्य आधार पर 30 प्रतिशत का निर्यात 

शुल्क सभी लौह अयस्क निर्यातं पर लगाया जाता हे। 

(च) विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर चालु वर्षं के दौरान 

लौह अयस्क ओर मैगनीज अयस्क के निर्यात कौ मात्रा ओर मूल्य 

संलग्न विवरण मेँ दिया गया है) 

विवरण 

नि्यत्ित लौह अयस्क कमी मात्रा ओर मूल्य 

16 भाद्रपद्, 1934 (शक) 

वष लौह अयस्क कौ मात्र मूल्य 

(लाख एम दी मे) (करोड र. मे) 

2009-10 1234.31 33279.02 

2010-11 996.53 43391.30 

2010-12 573.52 28323.25 

2012-13( जून, 2012 तक) 121.14 5235.94 

(स्रोतः कर अनुसंधान एकक, राजस्व विभाग, वित्त Aare, भारत सरकार) 

नियतित मैगशनीज अयस्क की मात्रा ओर मूल्य 

ag Ars अयस्क मूल्य 
कौ मात्रा (करोड रु. 

(लाख एमरी F) मे) 

2008-09 2.05 120.61 

2009-10 2.89 116.70 

2010-11 (अनतिम) 1.18 83.69 

2011-12 (अनतिम) 0.53 38.39 

फरवरी, 2012 तक) 

(aia: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांखििकौ महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस) , 

कोलकाता भारतीय खान ब्यूरो, भारते सरकार के माध्यम से) 
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महिला केदियो के लिए विधिक सहायता 

4417. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या महिला ओर बाल 

विकास मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार मे महिला केदियों को विधिक सहायता 

प्रदानं करके ओर उनके पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना तैयार की 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं के दौरान इसके राज्यवार 

लाभार्धियों कौ संख्या कितनी है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय कौ we मत्री 

( श्रीमती कृष्णा dita): (क) से (ग) भारत के संविधान कौ 

सातवीं अनुसूची कौ राज्य (सूची-2) मेँ प्रविष्ट 4 (कारावास, सुधार 

गृह, युवा हिरासत ओर इसी प्रकार कौ अन्य aed) के अतर्गत 

"कारावास" राज्य का विषय है। अतः कारावास का प्रबंधन ओर 

प्रशासन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार मेँ आते है। कारावासों का 

अभिशासन अन्य बातों के अलावा कारावास अधिनियम, 1894 ओर 

संबधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर बनाए गए कारावास 

मैनुअल/नियमावली/विनियमों द्वारा होता है भारत सरकार का गृह 

मंत्रालय कारावास प्रशासन के विभिन पहलुओं पर Usage, 

aac, dani आदि के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ 

समय-सखमय पर विचार-विमर्श करता ZI 

गृह मंत्रालय ने दिनांक 16 जुलाई, 2009 के अपने एडवाइजरी 

द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमाधीन कैदियों को कानूनी 

सहायता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य करने के निए 

राज्य सरकारो/संघ राज्य प्रशासनों को सुञ्चाव दिया है किः 

(1) उसके बचाव के प्रयोजन से जहां एेसी सहायता 

उपलब्ध टै, वहां विचाराधीन कंदी को निःशुल्क कानूनी सहायता 

हेतु आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी ओर उसके बचाव 

के दृष्टिगत अपने कानूनी सलाहकार से संपकं करने को भी अनुमति 

दी जाएगी। प्रत्येक कारावास में कानूनी सहायता के आवेदनं at 

प्रक्रिया मे सहायता करने हेतु कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, रखा जाएगा। 

(2) इस प्रयोजन के लिए न्यायालय से संपकं करने कौ 

अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु नियमित आधार पर केदियों से ओर 

उनके परिवारों से संपर्क करने के लिए यहां तक कि गैर सरकारी 

संगठनों ओर विधि के छात्रौ को भी प्रोत्साहित किया जा सकता 

a 

(3) मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए प्रत्येक 

कारावास में लोक अदालत।विशेष न्यायालयों का आयोजन किया 

जाना चाहिपए।
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( अनुवाद] 

पत्रिकाओं हेतु एनटीपीसी at विज्ञापन नीति 

4418. sit मुकेश ॒भौरवदानजी गढ्वीः 
श्री जे.एम. आरुन Tite: 
श्री अवतार सिंह भडानाः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) मासिका पत्रिकाओं हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 
लिमिटेड (एनरीपीसी) की विज्ञापन नीति क्या है; 

(ख) छोटे पत्रो/पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन जारी करने हेतु 
पत्रिकाओं के चयन के लिए कौन-सी विधि अंगीकृत कौ जाती 
हैः 

(ग) विगत अठारह माह के दौरान wet fiers को 
प्राप्त करने वाली मासिक पत्रिकाओं ओर विवरणिकाओं Cate) 
के क्या नाम हैँ ओर विज्ञापन कितनी राशि के थे; 
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(घ) क्या आपके मंत्रालय के द्वारा भेजे गए अनुरोधों को 
विज्ञापन जारी करने में प्राथमिकता दी जाती है; ओर 

(ङ) यदि a, तो विगत sere माह के दौरान आपके 
मंत्रालय के द्वारा भेजे गए ta अनुरोधों का व्यौरा क्या है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 
(क) एनटीपीसी द्वारा सूचित किए गए अनुसार मीडिया मे एनटीपीसी 
के विभिन पहलुओं तथा साथ ही एनरीपीसी के विकास तथा स्थिति 
कौ घोषणा करने ओर जानकारी देने की नीति के रूप मे सामान्यतः 
विन्ञापन जारी किए जाते है। 

(ख) लघु पत्रो/पत्रिकाओं मं विज्ञापन के मामले पर प्रकाशन 
के स्वरूप, इसके पाठकवर्ग, विभिन्न मुद्दों को शामिल करने, इसके 
प्रमुख क्षेत्र, इसके प्रसार, इसके प्रकाशकों की विश्वसनीयता आदि 
के आधार पर विचार किया जाता है। 

(ग) जिन मासिक पत्रिकाओं में पिछले 18 माह में विज्ञापन 
जारी किए गए हैँ, उनकी प्रत्येक प्रकाशन पर आई लागत सहित 
विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गर्ह 2, 

विवरण 

मासिक पत्रिकाए जिनमे विज्ञापन जारी किए गए हे 

मासिक पत्रिकाओं को जारी गुडविल विज्ञापन राशि (रु.) 
(जनवरी 11 से जुलाई 12 तक) 

1 2 3 

09.02.11 मैक कृषि जागरण 30,000.00 
26.04.11 व्यूरेक्रेसी zs 960,000.00 
18.05.11 रोशनी दर्शन 11,000.00 
06.07.11 रिसोर्स sree 150 000.00 
07.09.11 पावर Waa फोरम 10,000.00 

07.10.11 राष्टीय संस्कृति 25 000.00 

10.10.11 मेक कृषि जागरण 30,000.00 
21.10.11 बिजनेस sa 30,000.00 
16.12.11 गरीब 5 000.00 

25.01.12 इकार्नोमी इंडिया 10 427.00 

27.01.12 क्रिकेर भारती 20,000.00 
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1 2 3 

05.03.12 जी फाइल्स 80 000.00 

14.03.12 मैक कृषि जागरण 30,000.00 

18.04.12 Saat इंडिया 30,000.00 

07.05.12 Tey संस्कृति 30 000.00 

07.05.12 faa बैरोन्स 30,000.00 ` 

07.05.12 जी फारईल्स 150 000.00 

28.05.12 इंडियन डीम 20,000.00 

17.05.12 अतिम विकल्प 20,000.00 

07.06.12 अनुपम राष्ट 30 000.00 

09.07.12 इकोर्नोमी इंडिया 20 000.00 

18.08.12 रिसोसं डाइजेस्ट 150,000.00 

19.07.12 डिजायर मैगजीन 20,000.00 

30.07.12 जी फारईल्स 250,000.00 

विद्युत उपस्कर हेतु ठेके 

4419. श्री के. सुधाकरणः 

श्री जोस के. मणिः 

श्री मधुसूदन यादवः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या 40 000 Arar से अधिक उत्पादन की आने वाली 

विद्युत परियोजनाओों हेतु नए विद्युत उपस्कारों की आपूर्ति हेतु चीनी 
कपनियों को ठेके दिए गए हे; 

(ख) यदि हां, तो चीन के उपस्कर कौ खरीद हेतु नियमों 
का व्यौरा क्या है ओर उन उपस्करो कौ गुणवत्ता जांच करने के 
लिए क्या da स्थापित किया गया 2; 

(ग) क्या हरियाणा में दो नए विद्युत केन्द्र, जिनमें चीनी 

उपस्कर लगे थे, में हाल ही में आई तकनीकौ खराबी के कारण 
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम (एचपीजीसी) को इन खराब Gait 

को मरम्मत के लिए चीन भेजना पडा; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम 

उठाए गए हैँ कि विद्युत उपस्करो हेतु भावी आदेश आयातित चीनी 
उपस्कर के जीवन चक्र का आंकलन करने के बाद ही प्रदान किए 

जाए? 

विद्युत मत्रालय मे राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 
(क) ओर (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध 
सूचना के अनुसार, कुल 61946 मेगावार कौ ताप परियोजनाओं के 

लिए मुख्य सयत्र उपस्करं हेतु आदेश चीनी कपनियों को पहले 

ही दिए जा चुके है। इनमें से 31.08.2012 तक 20446 मेगावार 

क्षमता शुरू कौ गई है ओर 41500 मेगावाट की शेष क्षमता निर्माण 

के विभिन चरणों मे 21 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, कोई 
भी उत्पादन कंपनी थर्मल उत्पादन स्टेशन की स्थापना कर सकती 

है। विभिन स्रोतों से उपकरण का प्रापण उनके मूल्याकित तकनीकी 

आर्थिकं आधार पर कपनियों द्वारा कौ जाती है। तथापि, aide ने 

इलैक्टिकं संयंत्र तथा इलैक्टिक लाइनों के लिए निर्धारित विशिष्ट 

निर्माण एवं कुशलता अपेक्षाओं के लिए अगस्त, 2010 मे इलेकटरिकल 

Baal ओर इलंक्टिकल लाइन विनियमों के निर्माण के लिए 

तकनीकौ मानक अधिसूचित किए है। 
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(ग) ओर (घ) हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड 

(एचपीजीसीएल) से उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीनी मुख्य Waa 

उपकरण के साथ यमुनानगर रीपीएस (2x300 मेगावाट) ओर हिसार 

टीपीएस (25600 Ware) में aes west कौ निम्नलिखित 

घटनाएं हई हैः 

(1) एस.आईपी. टरबाईन रोटर की क्षति के कारण यमुनानगर 

रीपीएस पर यूनिर-ा का बंद होना। मरम्मत का 

काय ded सीमेन्स cal वर्कर्शोप इन इंडिया, 
बडोद्रा को सौपा गया है। 

(1) यमुनानगर टीपीएस यूनिट] मेँ एलपी aaa xis 

कौ खराबी। एल पी रोटर ओर केसिंग आदि की क्षति 

के कारणो की जांच वास्तविक उपस्कर उत्पादकों-मैससं 

wens इलैक्टिक कारपोरेशन (एसईसी) चीन के 

अभि्यताओं द्वारा की गई थी ओर क्षतिग्रस्त उपरकरणों 

वो मरम्मत हेतु wade चीन को भेज दिया गया है। 

Gi) हिसार रीपीएस का यूनिट- अप्रैल 2010 मेँ चालू 
होने के समय सै अधिक तरगों की समस्याओं का 

सामना कर रहा है ओर इसे 2 से 3 बार तक वंद् 
करना पड़ा था। यूनिट को अप्रैल, 2012 मेँ बंद कर 
दिया गया था ओर एलपी ओर आईपी ead के 
निर्धारित ओर घूमने वाले न्लेडों को होने वाली क्षति 
का पता लगाया गया था। मरप्मत कार्य रिलायंस 
Saeed, चीन-परियोजना के लिए ईपीसी Saari 

द्वारा किए गए थे ओर यूनिट को दोबारा चालू कर 

दिया गया 21 

(ङ) उपकरण अथवा fossa को लार्हफ कौ जीवन सामान्यतया 

प्रचालन की अवधि होती है ओर उससे अधिक उपयोग की गई 

सामग्री काफी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसलिए डिजाइन लाईफ का 

मूल्यांकन करना व्यवहार्य नहीं हो सकता। तथापि, यूरिलियियां 

सामान्यतया बोली प्रक्रिया के दौरान, अन्य स्टेशनों पर, तुलनीय 
आकार एवं तकनीकी के उपकरण के संतोषजनक निष्पादन के 

संबंध में, उपकरण कौ सार्थकता पर विचार करती है। 

[fest] 

कोटेश्वर बांध 

4420. St. संजय जायसवालः 

श्रीमती जे. हेलन उविडस्नः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या विगत तीन वर्षो के दौरान कोटेश्वर बाध के निर्माण 

के संबंध में केद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का घोर 

उल्लंघन किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैँ ओर sad सम्मिलित व्यक्ति कौन 2: ओर 

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई 2? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी वेणुगोपाल)ः 
(क) से (ग) (1) मंत्रालय को, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 

के निर्माण के day मे अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली 

ae शिकायतें मिली है। मंत्रालय में शिकायतों की जांच कौ गई 
तथा रिपोर्ट/स्पष्टीकरण ela सतकता आयोग (सीवीसी) को भेजे 

गए। परियोजना में प्रयुक्त fasts wae मोडल से संबंधित शिकायत 
पर सीवीसी ने एसे मोडल को दोहराए जाने से बचने के लिए 

दिशा-निर्देश जारी करने के day में stata सलाह ch विद्युत गृह 
मे पानी भर जाने के मुद्दे पर सीवीसी नै, पानी भरने कौ रोकथाम 
के लिए लापरवाही बरतने वाले फील्ट/साइर कर्मियों को सावधान 

रहने के अनुदेश जारी करने कौ सलाह दी तथा सीवीसी कौ सलाह 
को अनुपालन के लिए सीवीसी ने पानी भरने कौ रोकथाम के लिए 
लापरवाही बरतने वाले फौल्ड/साइट कर्मियों को सावधान रहने कै 
अनुदेश जारी करने कौ सलाह दी तथा सीवीसी कौ सलाह को 

अनुपालन के लिए सीवीसी, टीएचडीसीआईएल को प्रेषित कर दिया 
गया है। जोखिम एवं लागत मोडल पर प्रशासनिक व्यय बुकिंग कौ 

वैधता ओर अधिकारियों के दोष से संबंधित शिकायत पर आयोग 

ने पाया है कि इसमें सीएमडी सहित मंडल स्तर के अधिकारियों 

की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध मेँ आयोग ने मंत्रालय को 
आगे सलाह दी है कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पश्चात अन्य 
अधिकारियों कौ भूमिका कौ जांच कौ जाए्। मुख्य ठेकेदार द्वारा 

अनियमित रुप से ठेके की सबलैटिग किए जाने पर उसके विरुद्ध 
कार्यवाही न किए जाने at शिकायत के dae में सीवीसी ने मामले 

मे कोई कार्यवाही न oe के लिए अपनी अतिम सलाह दे दी 

हे। 

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोटेश्वर परियोजना के कार्यान्वयन 

से संबंधित ae शिकायतों कौ मंत्रलय तथा सीवीसी में जांच की 

जा रही है, जिसमे अंतिम रुप से अभी तक कोई निष्कर्षं नहीं 
निकला हे। 

( अनुकाद 1 

wa में निधियों का दुर्विनियोग 

4421. श्री diam. पाटिलः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (wa) में 

प्रतिनियुकति/कार्यरत कुछ अधिकारियों के विरुद्ध निधियों के कथित 

garam कौ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; ओर 

(ग) निधियों के ta दुर्विनियोग मेँ संलिप्त अधिकारियों के 
विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) अलिख भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई 
दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत एके सरकारी कर्मचारी 

के विरुद्ध राज्य सभा सचिवालय तथा दो areal से शिकायतें wrod 

हुई है। तथापि, शिकायतें सही नहीं पाई गई है! 

[feet] 

ग्रामीण eat मे महिलाएं 

4422. श्री लालजी रन्डनः क्या महिला ओर नाल विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों मँ महिलाओं कौ स्थिति 

अत्यधिक दयनीय है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aig क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई हेल्पलाइन 
प्रारभ करने पर विचार कर रही है; ओर 

(घ) यदि ai, तो तत्संब॑धी aio क्या है ओर इस हेल्पलाटइन 

से ग्रामीण महिलाएं fea en से लाभान्वित होगी? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) wea परिवार स्वस्थ्य 

सर्वक्षण-।।। (2005-06) के आकु के अनुसार, 15-49 वर्ष के 

आयु समूह कौ 35.4% महिलाओं ओर विवाहित महिलाओं के 
मामले में लगभग 40% महिलाओं ने शारीरिक ओर यौन हिंसा के 

रुप 4 घरेलू हिसा हुई हे। साथ ही, आंकड़े दशति है कि महिलाओं 
के साथ शारीरिक ओर योन दोनों रुपो मेँ घरेलू हिसा शहरी क्षेत्रो 
कौ तुलना मेँ ग्रामीण क्षत्रं में अधिक 2 

घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, 26 
अक्तूबर, 2006 से लागू ES सरकार ने अधिनियम के प्रभावी 

क्रियान्वयन कै लिए संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने, सेवाएं प्रदान 
करने वालों का पंजीकरण करने ओर चिकित्या सुविधा इत्यादि को 
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अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकारों ओर संघ राज्य प्रशासनों 

से समय-समय पर कहा है सरकार के गृह मंत्रालय ने महिला ओर 

बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से महिलाओं के सरक्षण को 
Hee से लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों ओर संघ राज्य 
प्रशासनों को सलाह देते एक विस्तृत एडवादजरी जारी की है। राज्यों 

को महिलाओं के साथ किए गए अपराध के लिए कानून प्रवर्तन 

aa को संवेदनशील बनाने कौ भी सलाह दी गई 21 

(ग) ओर (घ) योजना आयोग द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना 

के लिए स्थापित महिलाओं कौ एजेंसी ओर सशक्तीकरण पर 
कार्यकारी दल ओर 12बवीं पंचवर्षीय योजना के लिए महिलाओं की 

एजेंसी ओर बाल अधिकार परिचालन दल ने महिला हैल्पलाइन 

स्थापित करने का Gara दिया et तथापि, सरकार में निर्धारित तत्र 

द्वारा मूल्य निर्धारण सहित इस नई योजना स्कीम को शुरु करने 
का सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया Zi 

tart मे कप्प्यूटर 

4423. श्रीमती सुमित्रा महाजनः 

श्री जगदीश्च ठाकोरः 

क्या पंचायती राज मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार का विचार ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान 

करने के लक्ष्य को प्राप्त करमे के लिए देश की प्रत्येक पचायत 

मे कम से कम एक कम्प्यूटर प्रदान करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार व्यौरा 

क्म्या है; 

(ग) विगत तीन वषो & प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के दौरान 
राज्य-वार इस प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों को 
आवंटित कौ गई निधियां कितनी है; 

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई निधियां उपरोक्त प्रयोजन हेतु 
पर्याप्त है; ओर 

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ओर इस प्रयोजन 

हेतु आबंटन बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए 

है? 

जनजातीय कार्य मतत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर wa देव): (क) से (ङ) पंचायती राज मंत्रालय 

ई पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) चला रहा ti जो 

पचायतों के महत्वपूर्णं पहलूओं जैसे आयोजना, मानिटरिग, कार्यान्वयन 
बजटिग, अकेक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा इत्यादि को, उनके
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कार्यकरण को ओर अधिक कुशल जवाबदेह एवं पारदं बनाने के 
उद्देश्य के साथ संबोधित करती है। ग्राम स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा 

प्रदान करने का लक्ष्य इस मिशन-मोड परियोजना के माध्यम से 
प्राप्त नहीं किया जाना है। 

जहां तक मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत dad को 
कम्प्यूटरों सहित आईसीरी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का संबंध 

है, राज्यों को अन्य स्रोतों जैसे 13वां वित्त आयोग अनुदान, महात्मा 
गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पिडा 

aa अनुदान निधि (बीआरजीएफ), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना 

(आरजीएसवारई) , इत्यादि से उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने का 

परामर्शं दिया गया ez! 

टीएचडीसी के खातों से निकाली गई राशि 

4424. श्री गणेशराव नागोराव दुधगांवकरः क्या विद्युत 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिरेड 

(टीएचडीसी) के बैक खातों से धन आहरण संबधी कोई अनियमितता 
सरकार के नोरिस मे आई है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 
इस संबध मे क्या कारवाई की गई/प्रस्तावित 2? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) ओर (ख) जी हां, टीएचदीसीआईएल के वैक खाते से 

9,42.92 347.00 रुपये के अप्राधिकृत निकासी से संबधित अनियमितताए 

हुई @1 उपर्युक्त अप्राधिकृत निकासी को पंजाब नेशनल नैंक द्वारा 
टीएचडीसीआरईएल के बैक खाते में कल रशि वापिस डाल दी गई 

gam करा दी गयी है। पंजाब नेशनल बैक जांच किए जाने के 
लिए मामला केद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भेज दिया है। 

[stare] 

डायल को लाभ 

4425. श्रीमती परमजीत कौर Wee: क्या नागर विमानन 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) कया सरकार ने निजी पार्टनर, दिल्ली इंटरनेशनल 
wat लिमिटेड (डायल) को ठेका-उपरांत लाभ बदा दिया है 

ताकि परियोजना लागत के संबंध मेँ इन्दं यात्रियों से विकास शुल्क 
न लेने दिया जाए; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ओचित्य ओर त्क क्या है? 
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नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं। 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

( हिन्दी] 

आदिवासी जनजातियां 

4426. श्री जगदानंद सिंहः क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह 

बताने कौ कृपां करेगे किः 

(क) क्या आदिवासी जनजातियां जैसे खाना-बदोश, 
अर्ध-खानाबदोश, बंजर जो विलुप्त होने के कगार पर हैँ के संबंध 
Huda स्तर पर कोई जनगणना कौ गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्योर क्या 

हैः 

(ग) क्या इनके पास ने तो भूमि हैन घर ओर न दही 
जीवनयापन का कोई स्थायी स्रोत रै; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oho क्या है ओर इन्दं आवास 

ओर शिक्षा प्रदान करने ओर इनके उचित पुनर्वास के लिए कदम 
उठाए गए है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री महादेव सिंह 
खंडेला ): (क) से (घ) अनुसूचित जनजातियां भारत के संविधान 
के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित कौ wg 21 मूल जनजातियों 
के रुप में कोई वर्ग अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, 
जनगणना घुमन्तु, अल्प घुमन्तु, बनजारा समुदायं इत्यादि के बाजार 

सभी अनुसूचित जनजातियों को संख्याबद्ध करती है। भारतीय मानव 
meta सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 
बनजारा, caret, गाडुलिया-लोहार जैसे घुमन्तु के रुप मेँ नामांकित 
मानव जातीय समूह हँ, जो अनुसूचित जनजातियां नहीं हँ, वही 
fer अनुसूचित जनजाति भी घुमन्तु के रुप मेँ जानी जाती हे, 

जो उड़ीसा तथा ज्ारखंड मे फली हुई Zz 

(अनुकाद्] 

विद्युत उपस्कर संबंधी आयातं शुल्क 

4427. श्री भक्त चरण दासः क्या विद्युत मंत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार घरेलू विनिर्माणकर्ताओं को समान स्तर 
पर उपलब्ध कराने के लिए विद्युत उपस्कर के आयात पर शुल्क 

को बढ़ने पर विचार कर रही है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी eho क्या है ओर राज्य-वार 

वर्तमान शुल्क का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या विद्युत उपस्कर के आयात पर आयात शुल्क को 

बढाने के way मे सर्वसम्मति बनाने के लिए एक बैठक हई थी; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी aio क्या है ओर केन्द्र सरकार 

द्वारा इस संबंध मे कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने कौ संभावना 

है; ओर 

(ङ) विद्युत दरो मे इसकी परिणामी वृद्धि से उपभोक्ताओं के 

feat की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए WW 

है? 

विद्युत मंत्रालय मे राज्य wat (श्री के.सी. वेणुगोपाल) 

(क) से (घ) सरकार ने विद्युत उपस्कर के घरेलू विनिर्माणकर्ताओं 

के समान स्तर उपलब्ध कराने एवं इस महत्वपूर्ण क्षेत्र मेँ स्वावलंबी 

बनाने के उदेश्य से 5% की द्र से कस्टम SAT, 12% कर द्र 

से का कारंटरवेलिंग eat (सीवीडी) (समय-समय पर घरेलू 

उद्योगों पर लागू एक्साइज डयूटी के बराबर) एवं 4% की दर स 

अतिरिक्त विशेष ड्यूटी समान रूप से आयातित उपस्करो एवं विद्युत 

उत्पादक परियोजनाओं जैसे मेगा पावर परियोजनाओं (पएूएमपीपी 

सहित) एवं गैर-मेगा पावर परियोजनाओं पर 19.07.2012 से उन 

परियोजनाओं को छोडकर fae अंतिम मेगा८अनंतिम मेगा प्रमणपत्र 

मिल चुका है, लागू कौ गई है। 

(ङ) [2तीं योजना के दौरान तैयार होने वाली सभी मेगा 

परियोजनाओं को अतिम/अस्थायी Am प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए 

हैँ ओर वे शुल्क 4 ae का लाभ प्राप्त करेगे। इस प्रकार, 12वी 

योजना के दौरान तैयार होने वाली परियोजनाओं के प्रशुल्कं aa 

पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। उत्तरवतीं वर्षो में, घरेलू विनिर्माणकर्ताओं 

के बीच प्रतिस्पर्धा से विद्युत की लागत पर कोई बडा प्रभाव TEA 

की संभावना नहीं 21 
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खनन माफिया द्वारा अधिकारियों पर हमला 

श्री रूद्रमाधव रायः 
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः 

4428. 

क्या खान मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने खनन माफिया द्वारा वरिष्ठ आरईपीएस 

अधिकारी, पुलिस कास्टेबल ओर अन्य अधिकारियोनिर्दोष लोगों पर 

जानलेवा हमलों कौ घटनाओं को संज्ञान मे लिया है; 

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान 

देश में राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश, हरियाणा मे सूचित कौ 

गई एेसी घटनाओं का व्यौरा क्या है; 

(ग) राज्य-वार गिरफ्तार किए गए am दोषसिद्ध व्यक्तियों की 

संख्या कितनी है; 

(घ) क्या सरकार का विचार खनन माफिया के कार्यकलापां 

पर रोक लगाने ओर ईमानदार अधिकारियों के जीवन कौ रक्षाके 

लिए एक विशेष बल गित करने का है ताकि हमारे प्राकृतिक 

संसाधनों को संरक्षित रखा जा सके ओर इनका ईष्टतम उपयोग 

सुनिश्चित किया जा सके; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौ क्या है? 

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री fer पटेल): (क) 

से (ङ) अवैध खनन ओर कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से 

इसका विनियमन राज्य सरकार के ्षेत्राधिकार मे आता है। चूकि 

राज्य सरकारों को अवैध खान के मामलों को निपराने हेतुं अधिकार 

दिए गए, इसलिए गिरपतार एवं दोषी व्यवितियों के SR को मंत्रालय 

मे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, मार्च, 2012 तक 

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आरधार पर, राज्य सरकारों 

द्वारा War गए अवैध खनन के मामलों एवं कौ गई कारवाई 

का win निम्नानुसार हैः- 

अवैध खनन के मामलों का राज्यवार ay मार्च, 2012 तक की गर्ह कारवाई 

‘Sa. रज्य 2009 2010 2011 2012 जन्त wa दायर कोटं जुर्माना वसूली 

(मार्च तक) वाहन एफआईमार मामले (लख रु. मे) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आंध्र प्रदेश 11591 17882 13949 5964 844 18 519  12361.08 

2. अंडमान ओर निकोबार द्वीप 0 0 0 3 0 0 0 0.05 

समूह 



207 wen के 7 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 208 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. छत्तीसगद् 1078 2017 1841 1105 3363 0 8502 1336.539 

4. गोवा 9 13 1 0 459 0 0 18.628 

5. गुजरात 5416 2184 2389 1096 2780 247 20 11707.89 

6. हरियाणा 1372 3446 2022 0 103 467 21 907.767 

7. हिमाचल प्रदेश 1114 1213 1289 0 0 700 1306 1684.55 ̀ 

8. ans 15 411 594 216 136 285 30 48.843 

9. कर्नारक | 1687 4949 4870 1821 77553 949 630 8397407 

10. केरल 1321 2028 1948 1227 0 0 0 1142.201 

11. मध्य प्रदेश 2868 4245 5299 1848 0 2741 25610 6558.837 

12. महाराष्ट 8270 26563 28829 11813 91331 13 1 10465.37 

13. मिजोरम 0 0 1 1 0 0 0 0 

14. ओडिशा 758 420 309 0 1823 39 36 5720.71 

15. प्रंजाब 73 754 194 120 61 67 0 386.266 

16. राजस्थान 4711 1833 821 380 224 1250 48 1455.736 

17. सिक्किम. 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. तमिलनाडु 215 277 99 24 36814 1421 617 11603.37 

19, उत्तराखंड 0 0 0 0 683 0 0 38.5 

20. उत्तर प्रदेश 0 4641 4708 0 0 0 0 1674.82 

21. पश्चिम बंगाल 80 239 {74 25713 3911 1479 430 0 

कुल 41578 73115 69337 25713 2200685 ५676 37770 75508.56 

(स्रोतः भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार) 

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार अवैध खनन को रोकने में सहायता देने हेतु राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हे ओर 
केन्द्र सरकार नै देश में अवैध खनन को रोकने एवं fafa करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए रैः- 

(1) खान ओर खनिज (विकास ओर विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर) कौ धारा 23 ग के तहत राज्य सरकारों को अवैध 
खनन के नियंत्रण के लिए नियम बनाने के लिए कल्म गया है (अब तक अटारह राज्यों ने नियम बनाए 2)!
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(ii) 

Citi) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 

(xi) 

(xi) 

(xii) 

(फा) 

अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए वर्षं 2005 से राज्य ओर जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए जाने के लिए राज्य 

सरकारों से अनुरोध किया गया! (अब तक 21 wea ने कार्यं बल गठित कर दिए हे) 

राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क ओर पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने 

के प्रयासों का समन्वय करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार प्राप्त समिति (एससीईसी) गठित करने कौ सलाह दी गई 

है। (13 राज्यों ने एेसी समितियां गठित कर ली है) 

सभी रान्य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग, यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अत्य-उपयोगकर्ताओं 

के पंजीकरण ओर विशेष प्रकोष्ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने ओर नियंत्रित करने के विशिष्ट 

उपायो के साथ कारवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है। 

खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकारों द्वारा कौ गई कारवाई कौ विशेष रूप से समीक्षा के लिए अब तक राज्य 

सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 27.11.2009, 22.2.2010, 16.4.2010 ओर 21.9.2010 को पांच बैठक कीं। इस आवधिक 

समीक्षा पर केंद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्त समिति कौ dal मे सहमति दी गई al 

सचिव (खान) की अध्यक्षता मे दिनांक 43.2009 को गदित केन्द्रीय समन्वयन सह अधिकार प्राप्त समिति ने 24.7.2009, 

22.12.2009, 18.6.2010, 22.12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3.2012 ओर 28.6.2012 को नौ वैठके की है 

ताकि अवैध खनन नियंत्रित करये के लिए कार्यकलापों के समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन संबंधी मुदो पर 

विचार किया जा सके। 

रेलवे ने बाड लगाने ओर रेलवे साइडिगों पर चेक पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एकं प्रणाली शुरू कौ है जिसमे 

केवल रेकवाइज जरी ओर राज्य सरकार द्वारा सत्यापित परमो पर लौह अयस्क के परिवहन कौ अनुमति होगी। 

सीमा-शुल्क विभा ने अपने सभी फील्ड यूनिट को अयस्क निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ aed के निर्देश जारी 

किए हे। 

जहाजरानी मंत्रालय ने सभी बडे पत्तनों को निदेश जारी किए है कि सङ्क ओर रेल द्वारा पत्तनों मेँ निर्यात के लिए माल 

के आवागमन हेतु सत्यापन प्रक्रिया को दुरुस्त बनाए। 

सरकार ने खनिज संरक्षण ओर विकास नियम, 1988 के नियम 45 मेँ संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित किया है, जिसमे 

सभी खनिकों , व्यापारियों, स्टकिस्यों, निर्यातकों ओर अत्य-उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय खान ब्यूरो म पंजीकरण करवाना 

तथा खनिजों के सर्वागीण उचित लेखांकन के लिए खनिज के लेन-देन के बारे मे मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य 

कर दिया गया है। 11.6.2012 की स्थिति के अनुसार देश मे 9409 खान परर मे से 8027 खनन Ved आईबीएम मे ओंनलाइन 

पंजीकृत किए गए #1 आईबीएम ने अनुपालन न करमे के लिए 1587 खान निलंबित कौ हँ ओर मामलों मेँ अभियोग कौ 

कार्खवाई शुरू की है तथा 21 मामलों में निरस्त करने कौ राज्य सरकार को सिफारिश की a1 आईबीएम ने राज्य सरकारों 

यत्रो यह अनुरोध किया है कि गैर-पंजीकृत amet को खनिजों के लाने-ले-जाने के लिए टजिट पास जारी न किए जाए 

भारतीय खान ब्यूरो ने सेटेलाइट fast के जरिए स्थानिक क्षत्रं मेँ खानों के निरीक्षण के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन 

किया 3) विशेष यास्क फोर्स ने कर्नारक, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, ares ओर गुजरात wet मेँ कुल 454 खानों मे निरीक्षण 

किए है ओर खनिज सरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 13(2) के अधीन गम्भीर उल्लंघनं के कारण 155 खानां 

को निलबित किया है। इसके अतिरिक्त आरईबीएम ने 8 खनन पट्टो को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश 

कौ 2! 

खनन योजना के ओंनलाईइन अनुमोदन तथा अनुमोदित खनन योजनाओं को पन्लिकं डोमेन मे रखने के संबंध मे उल्लेखनीय 

3 कि मंत्रालय “खनन dare worst” (andes) तैयार कर रहा है ताकि खनिज रियायत da से संबंधित विभिन्न प्रक्रिया 

स्वचालित हो, जिसमे उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शिति करने कौ व्यवस्था भी at 

केन्द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की गजर अधिसूचना के तहत लौह अयस्क ओर मैगनीज के अवैध खनन के लिए 

श्री जस्िसि एम.बी. शाह जांच आयोग गदित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी पहली अंतरिम रिपो 14.07.2011 को 

प्रस्तुत की जिसे लोक सभा में कृत कारवाई ज्ञापन सहित प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वार जांच आयोग का कार्यबल 16 

जुलाई, 2013 तक बदा दिया गया हे। जांच आयोग ने अव तक आध्र प्रदेश, गोवा, ARS, wales ओर ओडिशा राज्यों 

का दौरा किया। 
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रक्त की कीमत 

4429. श्री किभू प्रसाद ard: 

प्रो. रंजन प्रसाद यादवः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मे रक्त की वार्षिक कमी का 
आंकलन किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
परिणाम रहे ओर सरकार द्वारा रक्त कौ वार्षिक कमी को पूरा करने 
के लिए क्या उपाय किए गणुप्रस्तावित ठै; 

(ग) क्या सरकार को राष्टरीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) 
से संपूर्णं देश में अस्पतालों में प्रति इकाई रक्त का मूल्य बढाने 
के ada में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण रै; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की 
गई/प्रस्तावित है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
एस. गांधीसेलवन ): (क) ओर (ख) ओषध महानि्यत्रक (भारत) 
के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या हेतु रक्त एवं रक्त उत्पादों की मागे 
2535 ब्लड बैंकों के नेटवर्क के माध्यमसेपूरीकीजारहीहै 
जिनमे से 1155 ate वैको को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 
सहायता दी जाती हें। अस्पतालों में रक्त की कमी होने पर राज्यों 
मे नामित क्षेत्रीय रक्तदान केन्द्र द्वारा जिलाअस्पतलों को अपेक्षित 
ब्लड यूनिट भैजकर रक्त की आवश्यकता पूरी की जाती है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन के fated के अनुसार, देश मेँ रक्त की 
अनुमानित आवश्यकता प्रति वर्ष 8.5-10.0 मिलियन रै। वर्ष 
2011-12 के दौरान, देश भर मे 9.3 मिलियन यूनिट रक्त एकत्र 
किया गया था। 

(ग) से (ङ) जी नही। 

खनन veel हेतु प्रस्ताव 

4430. श्री पी.सी. गहीगौदरः क्या खान मंत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफओईएमआई) ने 
केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को खनन पटो हेतु 
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स्वीकृति के लिए कुछ प्रस्ताव इस अधार एर प्रस्तुत किए है कि 
पुनर्वास कार्यक्रम इस माह कौ समाप्ति तक पूरे होने की संभावना 
हे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी aio क्या है ओर प्रारंभ किए 
गए पुनर्वास कार्यक्रम क्या है ओर एेसे कार्यक्रमों के क्या चरण 
है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्तावों को स्वीकति प्रदान करने के संबध में 
Gat कौ क्या प्रतिक्रिया है? 

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिना पटेल): (क) 
से (ग) दिनांक 13.08.2012 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, 
भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआर्ईएमएआई) ने, भारतीय वानिकी 
अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को 41 खनन पटो 
के संब॑ध में पृष्ठभूमि सूचना तैयार करके प्रस्तुत कर दी है। 
आईसीएफआरई द्वारा तैयार ओर प्रस्तुत किए गए पुनःस्थापन ओर 
ओर पुनर्वास (आर एवं आर) योजनाओं के आधार पर केन्द्रीय 
अधिकार प्राप्त समिति ने उपर्युक्त 41 प्रस्तावों मे से बेल्लारी जिले 
मँ 13 आर एवं आर योजनाएं ओर fast जिले मे 3 आर एवं 
आर योजनाएं अनुमोदित कौ gi उच्चतम न्यायालय ने सीसी को 
श्रेणी-क खानों मे खनन प्रचालनों को दोबार शुरू करने के प्रश्न 
पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए है, जिसमे बह एेसी 
सारणी भी दे जिसके भीतर सभी साविधिक मंजूरियां ली जाएगी ओर 
पुनःस्थापन ओर पुनर्वास स्कीम (आर एवं आर) कार्यान्वितं की 
जाएगी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय इन खानों मे खनन प्रचालनों 
को दोबारा शुरू करने हेतु अनुमति देने पर विचार कर सकता है। 

(हिन्दी) 

एंटीवायरलं स्पर-धूम्रीकरण 

4431. श्रीमती अश्वमेघ देवीः 

श्री पहाबली सिंहः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार एंटी वायरल स्प्रधूम्रीकरण 
में विलंब संबधी रिपो at ओर आकृष्ट किया गया है क्योकि 
सबेधित तत्र को यह निदेश दिया गया था के कालाजार सहित अन्य 
रोगों के फलने के बाद ही इसका सहारा लिया जाए; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य ओर व्यौरा क्या है; 

(ग) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कारवाई कौ 
गरई(किए जाने का प्रस्ताव है;
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(घ) क्या सरकार ने इन रोगों को be से रोकने के लिए 

पहले ही एंटी वायरल/धूम्रीकरण का सहारा लेने के लिए राज्य तत्र 
को कोई निर्देश,दिशानिर्देश जारी किया 2 जारी करने का प्रस्ताव 

3: ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण रहे? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण 

कार्यक्रम के तहत बिहार अथवा किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षत्र 

मे काला-आजार तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण हेतु 
ए्री वायरल के छिडकाव का कोई प्रावधान नहीं है। धूप्रीकरण 

कोई नेमी उपाय नहीं है तथा स्थानीय स्थिति पर आधारित डेग, 

मलेरिया इत्यादि के प्रकोपो के मामले में ही यह उपाय किया जाता 

al 

[ stqare] 

टेम्पल हेयर प्रोसेसिंग फेक्टीज 

4432. श्री वरुण met: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को संपूर्णं देश मे कार्यरत रेम्पल हेयर 

प्रोसेसिंग daca कौ संख्या कौ जानकारी 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय toe हेयर उद्योग के 

प्राक्कलन का व्यौरा है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

पर्यटन मत्री (श्री सुबोध कात सहाय): (क) से (घ) 

पर्यटन मंत्रालय मे देश भर में कार्यरत रेम्पल हेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्यों 

कौ संख्या का न कोर अनुमान लगया है अथवा प्राक्कलन किया 

Zl 

(हिन्दी) 

मौके पर निरीक्षण 

4433. श्री ayaa लागुरीः 
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

क्या जनजातीय कार्यं मंत्री यह बताने को कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने जनजातियों के प्रस्ताव में हुए विकास 
का पता लगाने के लिए जनजातियों का कोई मौके पर निरीक्षण 

किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी aig क्या है ओर गत तीन वर्षो 
मे प्रत्येक वर्षं तक चालू वर्षं में एेसे कितने निरीक्षण किए गए; 

(ग) क्या सरकार जनजातियों के लिए बनी योजनाओं की 

समीक्षा करते समय जनजातियों के प्रतिनिधिं के विचारों को 

सम्मिलित करती 3; 

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(ङ) सरकार ने इस बारे मे क्या उपचारात्मक कदम उठाए 

ह? 

जनजातीय कार्यं म॑त्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geet): (क) से (ङ) योजनाओं/कार्यक्रमों कौ निगरानी एक 

सतत् प्रक्रिया है ओर इस way में अपनाई गई व्यवस्था निम्नानुसार 
हेः 

* जनजातीय कार्य मंत्रालय कौ विभिन योजनाओं 

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन कौ प्रगति का पता लगाने 

के लिए अधिकारी wade राज्य क्षेत्रों का मौके 

पर दौरा करते ZI 

* राज्य प्रतिनिधियो(पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठके। 

* Iq सरकारों से आवधिक प्रगति रिपोर 

उपरोक्त के अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय के विशेष क्षेत्र 

कार्यक्रमों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन कौ समीक्षा 

करने के लिए ग्रामीण तिकास मंत्रालय द्वारा गठित जिला स्तरीय 

सतर्कता ओर निगरानी समिति (वीएंडएमसी) के माध्यम से निगरानी 

की जाती 31 इसके अलावा, कार्यान्वयनकारी एजंसियों जैसे आईटीडडीपी 
कौ अपनी स्वयं की निगरानी प्रणाली हे। 

वर्ष 2009-10 के दौरान मंत्रालय ने एक स्वतंत्र बाहरी एजेसी 

द्वारा एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं कौ निगरानी के 

लिए प्रबध किया धा। 

[ अनुवाद । 

कोयला लोक आवंटन प्रणाली 

4434. श्री मनोहर तिरकीः क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः
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(क) क्या मंत्रालय ने पर्यावरण ओर वन मंत्रालय द्वार कोयले 

के आवंटन हेतु लागू “गो-नो-गो" प्रणाली को समाप्त करने के 

लिए मत्रियों के समूह (जीओएम) से आग्रह किया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस day में क्या सुधारामक उपाय किए 

जा रहे हैँ अथवा किए जाने का प्रस्ताव है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री केसी. वेणुगोपाल)ः 
(क) से (ग) कोयला खनन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं 

से संबंधित पर्यावरणीय तथा विकासात्मक मुदो पर विचार करने के 

लए मंत्री-समूह (जीओएम) के गठन के परिणामस्वरूप, विद्युत 

मत्रालय ने मुदं जिनमें गो-नो-गो कौ संकल्पना के प्रतिकूल प्रभाव 
भी शामिल है, का समाधान करने के लिए विस्तृत सुञ्चाव प्रस्तुत 

किए di मत्री समूह 4 20 सितंबर, 2011 को आयोजित अपनी 
बैठक में निर्णय लिया कि गो-नो-गो संकल्पना को अलग कर दिया 
जाए। यह भी निर्णय लिया गया था किं पयविरणं एवं वन मंत्रालेय 

(एमओईएफ) फिर से वन संबंधी सलाकार समिति (एफएसी) द्वारा 
गुणागुण के आधार पर मामला-द्र मामला के अनुसार परियोजना 

जिसमें पहले गो-नोग-गो सोच पर विचार की गईं परियोजनाएं 
भी शामिल है कौ जांच की अपनी मूल प्रक्रिया अपनाएगा। 
गो-नो-गो से कुक विद्युत परियोजनाओं के विकास मे देरी हुई है! 
विद्युत मंत्रालय परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए 

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ इस प्रर आगे कौ कार्यवाही 
कर रहा है। 

“कलादान परियोजना” 

4435, St, शशी थरूर: क्या विदेश मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) कलादान मल्टी माडल fae waz (केएमएमरीपी) 
के तति नियोजित निर्माण संबधी कार्यकलापों कौ स्थिति क्या है 
ओर उनके पूरा होने कौ संभावित तारीखे क्या है; 

(ख) मत्रालय द्वारा इस प्रयोनार्थ प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 

कितना है ओर इसके अन्तर्गत कितनी राशि व्यय की गई है; 

(ग) क्या भारत द्वारा इस परियोजना के संभावित लाभों के 

बारे में कोई आकलन किया गया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(डः) sat परियोजना से भारत ओर म्यांमार के बीच द्विपक्षीय 

aay किस प्रकार बदने की संभावना है? ए ~~ 
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विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 
(क) से (ङ) कलादान मल्टी्मोडल ट्रांजिट फैसिलिटी परियोजना 

में पूर्वी समुद्री तट पर भारतीय बेदरगाहों एवं म्यांमार स्थितं सितवे 

बंदरगाह कै बीच सम्पर्क स्थापित करने एवं उसके बाद नदी परिवहन 

के माध्यम से तथां सडक मार्गम से मिजोरम को जोड़ने कौ योजना 

a सित्तवे बंदरगाह पर जो कार्य दिसम्बर, 2010 में प्रारंभ किया 
गया उसे 2013 के मध्य तक पूरा कर लिए जाने की संभावना 

21 सडक घटक के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट तैयार की जा 

रही है। कुल 535 करोड रुपये की लागत वाली इस परियोजना 
को अनुमोदित कर दिया गया है। इस परयिजना के द्विपक्षीय व्यापार 

को बदाने तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ‘vere! से धिरे" इलाकों 
में रह रहे लोगों के विकास एवं समृद्धि में योगदान प्रदान किये 

जने कौ आशा zi 

आगमन पर वीजा 

4436. श्री अजय कुमारः क्या विदेश मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन देशों के नागरिको को 

आगमन-पर वीजा की सुविधा A on xt है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर एेसे देशों के 

नाम क्या ठै 

(ग) क्या उन देशों erm भारत के नागरिकों को इसी प्रकार 

की सुविधा दी जाती 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्योरा क्या है; 

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैँ जो भारतीय नागरिको को 
tat सुविधा नहीं देते ओर इसके क्या कारण है; ओर 

(च) सरकार द्वारा इस संबंध मेँ क्या कदम उठाए गए Fea 

जाने का प्रस्ताव 2? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) 

(क) ओर (ख) जी, al सरकार कौ आगमन-पर-वीजा योजना 

के अन्तर्गत पर्यटक वीजा फिनलैँड, लक्जमवर्गदर फिलीपिस, जापान, 

म्यामां, सिंगापुर, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया ओर 
न्यूजीलैड के राष्टिकों को आगमन पर जारी किये जाते है। 

(ग) ओर (घ) कबोडिया, इंडोनेशिया ओर लाओस भारतीय 
राष्टिकों को आगमन पर वीजा प्रदान करते 21 

(ङ) fers, जापान, लक्जमवर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, 
वियतनाम, Barat भारतीय राष्टिकों को आगमन पर वीजा प्रदान नहीं 

करते tl प्रत्येक देश को अपनी वीजा नीति पर निर्णय लेने का 
way अधिकार है। ` `
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(च) उपर्युक्त देशों के साथ विदेश कार्यालय परामर्शो ओर (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कादम उठाए गए eau 

कोसली बातचीत, जो कि समय-समय पर आयोजित कौ जाती है, जाने का प्रस्ताव है? 
भारत सरकार वीजा मामलों मेँ पारस्परिकता सहित विभिन मुद्दों को 
sant रहती है। सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

भारतीयों पर हमला वायालार रवि ): (क) से (ग) गत तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्ष 

मं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित, विभिन देशो मेँ मारे गये या हमले 

किए गए भारतीय मूल के व्यक्तियों के देश-वार ओर वर्ष-वार ait 

विवरण- ओर 7 मै दिए गए zi † 

4437. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या प्रवासी भारतीय कार्यं 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत हे कि भारतीय मूल (घ) भारतीय मिशन,पोस्ट स्थानीय प्राधिकरणो के संपर्क मे 
के लोगों, विशेषरूप से सिखों को विदेशों मे निशाना बनाया जा रहते है ओर भारतीयों पर हमले ओर उनकी सुरक्षा के बारे मे 

रहा है; अपनी चिंता के बारे मे उन्हे gael बनाते रहते है। भारतीय मिशन 
पीडितों के परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हे। 

स्थानीय पुलिस भी पीडित के परिवार के सदस्यों के संपर्क मेँ रहती 

2 ओर जांच/मुकदमें की प्रगति से उन्हे अपडेट करती रहती 21 
(ग) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय मिशन/पोस्ट, यदि आवश्यक हो, तो मृत शरीर को भारत 

सहित विभिन देशौ मे देश-वार ओर वर्ष-वार भारतीय मूल कितने ले जाने को सुगम बनाते है। भारतीय faerie द्वारा भारतीय 
लोग मारे गए अथवा उन पर हमला किया गया; ओर समुदाय कल्याण कोष से सहायता भी दी जाती 2 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी oto क्या है ओर इसके क्या 

कारण हैः 

वितरण I 

विभिन्न देशौ मे मारे गए या हमलों के शिकार हुए भारतीय मूल के व्यक्ति 

क्र.सं देश का नाम उनके कारणों के साथ 

मामलों के ar 

1 2 3 

1. संयुक्त राज्य अमेरिका होस्टिनः विगत कुक वर्षो के दौरान, 
इस कान्सुलेट के नोटिस में रिपोर्ट किए गए/संदेहास्पद मारपीट/हमले के कारण भारतीय नागरिक कौ 

मृत्यु सहित, कुक घटनाएं आई है। विगत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान अपेक्षित सूचना परिशिष्ट 

के रूप में संलगन Zl 

शिकागोः 5 अगस्त, 2012 को ओक क्रिक, मिल्वोंकौ , विस्कोन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिख 

मंदिर में, गोली मारने कौ एक घटना मेँ 6 व्यक्तियों कौ हत्या कर दी गई eh इन 6 व्यक्तियों 
मे से 4 भारतीय नागरिक थे, जबकि बाकी के 2 भारतीय मूल के संयुक्त राज्य के नागरिक a 

इसके अतिरिक्त उसी aa मँ लूटमार कौ एक घटना में एक ओर भारतीय नागरिक कौ हत्या होने 
कौ रिपोर्ट कौ TE 

2 कनाडा ओटावाः 

25 feat, 2011 को एक भारतीय नागरिक, श्री आलोक गुप्ता को गोली AR कर हत्या कर दी 
गई, जब वह भरे, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में एक छोरी सी सुविधा स्टोर के मालिक के लिए 
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3 1 2 

3. ब्रिटेन 

4. आस्दलिया 

5 इटली 

6 स्वीडन wa लातविया 

7. सऊदी अरब 

8. थाईलैंड 

9. अगोला 

सामान भर रहे A श्री गुप्ता कनाडा मे छात्र whe पर थे। मामला संबंधित कनाडा के प्राधिकरणों 

BRI जांच के अधीन है। daa कनेडियन माउटिंड पुलिस (आरसीएमपी) के अनुसार, घटना को, 
एक जातीय रूपरेखा या गैर-ईसाई भावना से प्रेरित हमले कौ घटना के रूप में नहीं दिया जा सकता। 

वेनकुवरः 

09.06.2009 को लेंगली, त्रिरिश कोलंबिया (कनाडा) मेँ 6 इंडो-कनेडियाई युवाओं पर 4 कोकिसियाई 
नवयुवकोँ द्वारा हमला किया गया। हमले के तुरंत बाद कांसुलं जनरल ने त्रिटिश कांलविया के तत्कालीन 
set जनरलं माननीय माइक डि जंग से घटना पर बातचीत कौ, जिन्होंने se आश्वासन दिया 

कि भविष्य मँ एसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए कनेडियाई प्राधिकरणों द्वारा भी उचित कदम 

उठाए जा रहे है! 

fea मे सिखों सहित भारतीय समुदाय पर कोई हमला नहीं हुआ है। पिछले तीन वर्षो मे छात्रों 
पर् हमले के निम्नलिखित तीन मामलों की सूचना दी गई थीः 

(1) हरजीत सिंह निज्जर (हत्या) -2011 

(2) अनुज बिदवे (हत्या) -2011 

(3) प्रदीप रेड्डी (12 फरवरी, 2012 को भारतीय छात्रौ द्वारा हमला किया गया) 

पिले तीन वर्षो मे tet घटनाएं हुई है जिनमें आस्टरूलिया मेँ भारतीय मूल के व्यक्तियों पर हमला 
किया गया है। पिले तीन वर्षो की तुलना मेँ वर्ष 2012 मे आस्ट्रेलिया मे एेसे हमलों कौ संख्या 
में बहुत कमी आई हे। तथापि, विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हँ, चूंकि आस्टेूलिया प्राधिकरण राष्ट्रीयता 

के अनुसार अपराध को रिका नहीं करते। 

इटली मे fal पर हमला किए जाने जैसी कोई feats नहीं है। तथापि, इटली के हवाई अड्डों 
पर सिख यात्रियों के लिए पगड़ी कौ स्क्रिनिंग करना अनिवार्य है। 

वर्ष 2011 मेँ स्वीडन में केवल 1 भारतीय छात्र पर हमला किया गया जबकि पिछले 3 वषं के 

दौरान किसी की भी हत्या नहीं हुई है। पिछले 3 वर्षो मे लातविया मे किसी भी भारतीय पर हमला 
नहीं हुआ do या हत्या नहीं हुई है। 

2012- (31.7.2012 तक) -4 

2011 -5 

2010 -5 

2009 -4 

एक अलग मामले मे, वर्षं 2011 में dina, ages में एक भारतीयद्र श्री प्रेमपाल सिंह की 

हत्या हुई atl 

मिशन के fied तीन वर्षो के दौरान, atten मेँ घर में सेध लगाने, चोरी ओर कार जैकिग, के 
कुक मामलों कौ रिपोर्ट कौ गई, जिसमे भारतीय समुदाय के सदस्य प्रभावित el 
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3 

10. सिंगापुर 

11. संयुक्त अरब अमीरात 

एक भारतीय नागरिक अर्थात राजू अरिवाञ्चागन कौ एक दूसरे भारतीय नागरिक अर्थात पेरिया सामी 

देवयजन द्वारा सिंगापुर में हत्या कर दी ग्ई। एक भारतीय नागरिक कौ हत्या का केवल यही एक 

मामला है जो नोटिस में आया 2 

पिछले तीन वर्षो ओर वर्तमान वर्षं 
के दौरान आबू धाबी में निम्नलिखित संख्या में भारतीय मार डाले गए/हत्या कौ TR: 

2009-1 

2010-4 

2011-2 

2012-2 (30.07.2012 तक ) 

12. जर्मनी पिले 3 वर्षो के दौरान भारत के कांसुलेट जनरल, aad के कांसुलर अधिकार क्षेत्र के अधीन 

भारतीय नागरिक कौ हत्या करने कौ केवल एक ही घटना हई 2 

विकरण II 

रिपोटं कौ गई प्रभावित भारतीय ओर कान्सुलेर द्वारा की गई कारवाई परिणाम/वर्तमान 

घटना की तारीख स्थान का नीम अवस्थिति 

1 2 3 4 

2012 

22.2.2012 श्री सुहरिद कुमार दास, सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन मामला स्थानीय पुलिस 

अटलारा जार्जिया किया मया। मृतक के परिवार ओर मित्रों से तुरंत प्राधिकरण कौ जांच 

संपर्क किया गया। मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्यापन के के अधीन है। 

लिए तुरंत कारवाई कौ TE मृतक के शरीर को 

शीघ्र भारत प्रत्यावर्तित करने के लिए समन्वित vay 

किए गपए्। 

2011 शून्य शून्य शून्य 

2010 

25.12.2010 श्री जयचन्द्र इलाप्रोल, सेन सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन मामले के संदिग्धं को 

अस्टाइन, बेल्टवे 8, BIA किया गया। स्थानीय प्राधिकरणा ओर भारतीय समुदाय गिरपत्तार किया गया। 

से मिलने ओर मृतक के शरीर को भारत पत्यावर्तित करने आगे कौ जांच 

से संबंधित ओपचारिकताओं को पूरा करने मे सहायता प्रक्रियाधीन ह। 

करने के लिए कांसुलेट से एक अधिकारी को मेडिकल 

सेंटर, ea भेजा गया) मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्यापन 

पर तुरंत कारवाई की TRI 
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1 2 3 4 

2009 

13.1.2009 श्री अक्षय विशाल नंदन लिटिल सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तत इस मामले में संदिग्ध 
रोक, अरकेनसास किया गया। मृतक के परिवार ओर मित्रों से तुरंत संपर्क को 15.1.2009 का 

किया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र के सत्सापन के लिए तुरंत गिरफ्तार किया 
कारवाई कौ गई। मृतक के शरीर को शीघ्र भारत गया। आगे की 
प्रत्यावर्तित करने के लिए समन्वित प्रबध किए गए। जांच प्रक्रियाधीन है। 

3.2.2009 श्री रुद्राराजू सुधीरकुमार सुसंगत स्थानीय प्राधिकरणों के साथ तुरंत अनुवर्तन किया जांच प्रक्रियाधीन 
ARIA, अटलांरा TH मृतक के परिवार ओर मित्रौ से तुरंत संपर्क किया है। 

गया मृत्यु प्रमाणपत्र के सत्सापन के लिए तुरंत कार्रवाई 
कौ Tel मृतक के शरीर को शीघ्र भारत प्रत्यावर्तित करने 
के लिए समन्वित प्रबध किए qu 

पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव 

4438. श्री जयवंत गंगाराम आवलेः क्या विदे मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संयुक्त राज्य 
अमरीका (यूएसए) ने पाकिस्तान पर लगाए गए सभी प्रतिबध हटा 
लिए है ओर अब अमरीका उन्हे वित्तीय ओर सैन्य सहायता प्रदान 
कर रहा है; 

(ख) यदि a, तो क्या भारत ने इस way में संयुक्त राज्य 
अमरीका के पास अपना विरोध दर्ज कराया है; ओर 

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका भारत मे आतंकवादी गतिविधियां 
बंद करने हेतु पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कितना सफल रहा 
है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर); 
(क) सरकार ने गठबंधन सहयोग निधियों के तहत पाकिस्तान को 
संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रतिपूर्तिं कौ प्रक्रिया पुनः शुरू किए 
जाने के संबंध में प्राकशित रिपोर देखी है। आधिकारिक अमरीकी 
स्रोतों के अनुसार, af 2002-2012 कौ अवधि के दौरान अमेरिका 
पाकिस्तान के लिए सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता राशि जो 15.4 
बिलियन अमरीकी लर थी, का विनियोजन जारी रखा है। अमेरिका 
ने उसी अवधि के दौरान अमरीकौ सैन्य संचालन मेँ सहयोग हेतु 
गठबधन निधियों के तहत प्रतिपूर्ति के रूप में पाकिस्तान को 
9.9 बिलियन अमरीकी लर भी प्रदान किया। 

(ख) ओर (ग) सरकार ने निरन्तर संयुक्त राज्य अमरीका तथा 
अन्य देशों का ध्यान समुचित वैचमार्क, उत्तरदायित्व तथा सतर्कता 

कौ आवश्यकता कौ ओर दिलाया है ताकि यह सुनिश्चित हौ सके 
कि पाकिस्तान को प्रदान कौ जा रही सुरक्षा सहायता भारत पर 
प्रतिकूल असर न डाले। अमेरिका ने सूचित किया है कि वह यह 
सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान को दी जा रही सुरक्षा सहायता राशि 
का उपयोग आतंकवाद से लने के लिए किया जाए ओर न कि 
भारत के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाए। वर्ष 2009 में, संयुक्त 
राज्य अमरीका द्वारा पारित पाकिस्तान के साथ अधिकारिक भागीदारी 

अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट है कि पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयेबा 
तथा जैश-ए-मोहम्मद सहित आतंकवादी fated को बंद करना 
चाहिए; कट्टरपंथी तथा आतंकवादी समूहं को किसी प्रकार की 

सहायता नहीं देनी चाहिए ओर पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करना 
चाहिए) इसके अलावा, अमेरिका ने अपने घरेलू कानूनों तथा 
विनियमो मे भारत के लिए चिंता का सबब बने कुछ cafe, 
जिनमें लश्कर-ए-तैयेबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन 
तथा उनके नेतागण शामिल हँ. को चिन्हित किया 21 

भूटान में विस्थापित भारतीय 

4439, योगी आदित्यनाथः क्या प्रवासी भारतीय कार्य मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय मूल 

के हजार लोग भूटान में विस्थापित हो चुके है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा भूटान मेँ भारतीय मूल के लोगों कौ सुरक्षा 
हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?
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gan, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि ): (क) यह WAR के लिए कोई इनपुरूस नही 

है fa भूटान विस्थापित हो रहे ti तथापि, एसे उदाहरण नोरिस 

मे आए है, जहां विदेशियों को देश दोडने को कहा गया है, यदि 

उनका स्टे भूटान कौ शाही सरकार (आरजीओबी) के श्रम एवं 

रोजगार अधिनियम 2007 के अनुसार नहीं हैँ यह कानून अवैध 

आप्रवासियों को देश में कार्य करने अथवा रहने कौ अनुमति नही 

देता। कानून के अनुसार, यदि कोई नियेक्ता किसी वर्कर को अवैध 

रूप से नियुक्त करता है, तो उस पर 10.000 एनय प्रतिदिन कौ 

एक आर्थिक पेनल्टी लगाई जाती 2; 

(ख) आरजीओबी के इनपुट के अनुसार गेलेफू में सितंबर 

2011 में आप्रवासन अधिकारियों द्वारा एक नियमित निरीक्षण के 

दौरान 31 अवैध anda आप्रवासियों का पता लगाया गया। इन 

अवैध अत्प्रवासियों के लिए प्रत्यावर्तन आदेश जारी किए गए; 

(ग) भारतीय मिशन ने विभिन पत्रों, मौखिक स्मरण पत्र ओर 

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वैयक्तिक विचारविमर्शं के माध्यम से, 

भूटान कौ शाही सरकार के साथ पूरी शक्ति से हस्तक्षेप किया है। 

भूटान कौ शाही सरकार A अवगत कराया है कि उनको सरकार 

की यथोचित whe के साथ कार्य करने वाले ओर मान्य es 

aaa के साथ उनका अपना कारोबार प्रचालित करने वाले 

भारतीय नागरिकों को असुविधा पहुंचाने कौ कोई मंशा नहीं है। 

उन्हे चिंता केवल उन प्रवासियों से है, जो बिना मान्य कार्य परमिर 

के कार्य कर रहे है ओर अवैध रूप से कारोबार प्रचालित कर 

eZ 

अंतर-मत्रालयी | aaa 

4440, श्री ताराचन्द भगोराः 

श्री के. सुगुमारः 

क्या विदे मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विदेश dare मे विकास भागीदारी प्रशासन 

(Shia) ने विदेश सचिव को अंतर- मंत्रालय समन्वय कौ जिम्मेदारी 

सोपी 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या 2; 

(ग) मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से सामरिक सामग्री हाइ्दोकार्बन 

इत्यादि प्राप्त करने के मामले मेँ अन्य मंत्रालयों के साथ विदेश 

मंत्रालय के प्रयासों के संबंध मेँ समन्वय करने हेतु सरकार ने अन्य 

क्या तत्र स्थापित किया 2; 
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(घ) क्या इन महत्वपूर्णं मुदो के संब॑ध मेँ प्रभावी रूप से 

अनुवर्ती कारवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय ओर विदेश स्थित 

fol के साथ परामर्शं करके एक नोडल Uist अथवा मंत्रालय 

को अभिहित करने की आवश्यकता है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या दहै ओर इस बारे में 

क्या कार्रवाई की गई है? ` 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 

(क) ओर (ख) विदेश मंत्रालय में विकास भागीदारी प्रशासन कौ 

स्थापना अन्य म॑त्रालयो/विभागों के धनिष्ठ सहयोग से भारत के 

विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रमो का द्रुत व कारगर कार्यान्वयन 

सुनिश्चित करने के लिए कौ गई ef) विकास भागीदारी प्रशासन 

सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय को रिपोर करता है ओर 

यदा-कदा विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव कौ अध्यक्षता वाली 

सचिवों की समिति को रिपोर्ट करता 21 

(ग) से (ङ) विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशन केन्द्रीय 

सरकारी उद्यमो द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपतियों को 

afta से संबंधित नीतिगत वक्तव्य के अनुसार कच्ची सामग्री 

की सुलभता से संबंधित मुदं से घनिष्ठ रूप से जु हुए ei विदेश 

मंत्रालय मेँ एक पृथक ऊर्जा सुरक्षा प्रभाग है जो हाइदोकार्बनों 

सहित ta मामलों मे भारत सरकार के विदेश मंत्रालयो/विभागों तथा 

नैगम निकायो के साथ समन्वयन करने बाला नोडल कार्यस्थल है। 

प्रवासी भारतीयों के लिए सेमिनार 

4441. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या प्रवासी भारतीय कार्य 

मत्री यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) क्या मंत्रालय भारत में प्रवासी भारतीयों के लिए 

समय-समय पर सेमिनार आयोजित करता है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ओर गत तीन वर्षो 

में प्रत्येक वर्षं के दौरान ओर चालू वर्षं मेँ देश में एसे कितने 

सेमिनार आयोजित किए गए हैँ; ओर 

(ग) उक्त अवधि मे इन सेमिनारों मेँ प्रवासी भारतीयां हारा 

दिए गए Geral पर सरकार द्वारा क्या कारवाई कौ गई हे/करने 

का प्रस्ताव है? 

Wet, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) जी, हां) 

(ख) मंत्रालय ने 7 से 9, जनवरी 2009 तक चेन्नई मे, 7 

से 9, जनवरी 2010 तक नई दिल्ली में, 7 से 9 जनवरी तक
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नई दिल्ली मेँ ओर 7 से 9, जनवरी 2012 तक जयपुर मे पवासी 
भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन का आयोजन fare 

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार। 

विवरण 

प्रवासी भारतीय दिवस-2009 

प्रधानमत्री कौ घोषण कौ थी कि भारत के प्रवासी नागरिकता 
ats धारकं विभिन dal मेँ प्रवासी भारतीय व्यावसायिक, भारत 
मँ अपना व्यवसाय कर सकते है। उन्होने भारत ओर डायस्पोरा के 
बीच सूचना का आदान-प्रदान सुगम बनाने के लिए वैश्विक भारतीय 
ज्ञान dah कौ वेबसाइट की शुरुआत करने के साथ साथ, 
कामगार के प्रवास के लिए ई-गवर्नेस परियोजना कौ शुरुआत भी 
ail 

प्रवासी भारतीय दिवस्-2010 

सम्मेलन मेँ 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो 

एक रिका om नैनो रेक्नोलाजी ओर प्रवासी भारतीयों के संपत्ति 
संबधी मामलों पर दो पूर्वं सेमिनार आयोजित किए गए जिनमे सभी 
दावा-धारकों ने जोश के साथ भाग लिया ओर इसकी विभिन भागों 
से प्रशांसा कौ TS! प्रधानमंत्री कौ वैश्विक सलाहकर परिषद की 
पहली बैठक, सम्मेलन की अन्य हाईलाइट oh सम्मेलन मेँ तीन 
पूर्ण सत्र, छः wad सत्र ओर अलग-अलग राज्य सत्र al 

प्रवासी भारतीय दिवस-2011 

सम्मेलन कौ मुख्य विशेषता, wee के रूप मे उत्तर-पूर्व 
aa विकास मंत्रालय ओर आठ उत्तर-पूरवीं राज्यों का भाग लेना 
थी। सम्मेलन के फोकस युवा प्रवासी भारतीय थे। प्रवासी भारतीयों 
को युवा tet को उभरते हुए भारत के साथ जोडने के लिए, 
“एगेजिंग विद दि यंग ओवरसीज इंडियन" पर एक पूर्णं सत्र का 
आयोजन किया गया था। “ शिक्षा" ओर “ हेल्थ केयर" पर दो पूर्व 
सम्मेलन सेमिनारो का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय समुदाय 
के महत्व के विषयों जैसे (क) एक ओद्योगिक wavs टेबल; (ख) 
सूचना, संप्रषण ओर मनोरंजन सत्र ओर (ग) वैश्विक भारत को 
सेलीत्रेट करना, पर समानातर इटरएक्टिव wat का आयोजन किया ` 
गया। 

प्रवासी भारतीय दिवस-2012 

जयपुर में हुए दसवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2014 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो एक रिकाड on इसने भारत ओर 
विशाल भारतीय डायस्पोरा को एक दूसरे के साथ जोडने ओर उनके 
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. ज्ञान ओर विशेष्ञता को एक सामान्य प्लेटफार्म पर लाने के अपने 
उद्देश्य को प्राप्त fea प्रवासी भारतीय दिवस 2012 के दौरान 
निम्नलिखित सेमिनारों का आयोजन किया गयाः- 

(1) सौर ऊर्जा निवेश एवं शोध तथा विकास 

(1) भविष्य के लिए जल प्रबधन 

(iii) स्वास्थ्य 

(iv) ग्रामीण ऊर्जा wee को बढाना 

(४) टूरिज्म 

निम्नलिखित पर समवतीं सत्र किए a: 

(1) डायस्पोरा एवं विकासः इइविग इनोवेशनः; 

(४) टाउन हील ओन युध कनेक्टीविटी; 

Gi) खाड़ी पर सत्र 

(iv) rata ओन जेंडर 

(४) डायस्पोरा संगठनों के साथ बैठक 

निम्नलिखित पर पूर्ण सत्र किए mm: 

(1) “आर्थिक उदारीकरण के दो दशक" 

(2) “बिजनेस सेशन ओन पार्टनर्गि फोर प्रोसपेरिटी " 

(3) “wae कनेक्टीविरीजः मैसेज ओंफ < महात्मा" 

(4) “ग्लोबल इंडियनः राज्य ved ओर अवसर " 

हिन्दी] 

कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड्न 

4442. श्री सुदशंन भारतः क्या महिला ओर बाल विकास 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) विगत तीन ast में प्रत्येक वर्ष ओर चालू वर्ष के दौरान 
अभी तक महिला कर्मचारियों के उत्पीड्न ओर शोषण के बारे में 
सरकार को सरकारी क्षेत्र ओर निजी क्षेत्र मे कपनी-वार कुल कितनी 
शिकायतें प्राप्त ed है; 

(ख) क्या कंपनियों के पुरुष कर्मचारी ओर प्रशासन अपने 
महिला समकक्ष को हीन समञ्जते है; 

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
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(घ) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों को खभी कंपनियों 

के लिए अपने यहां शिकायत निवारण समितियां बनाना अनिवार्य 

है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ड) विशाखा निर्णय में यौन 

SSA पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्दशों का 

अनुसरण करने के लिए निजी ओर सरकारी aa सहित सभी 

कार्यस्थलों को अधिदेश प्राप्त है। इन दिशा निर्देशों मे शिकायत 
समितियों के रुप में उपयुक्त शिकायत समाधान तत्र कौ स्थापना 

करना भी शामिल है। चूंकि संस्थाओं के aaa में tet समितियाों 
द्वारा शिकायतों का निपटान किया जाता है, दर्ज की गर्ह शिकायत, 

उनके निपटान की संख्या ओर विभिन मामलों मे इन समितियों 

द्वारा सुनाई गई सजा के केन्द्रीकृत aes नहीं है। सरकार को 

पुरुष नियोक्ताओं ओर कम्पनी मै प्रशासका द्वारा महिलाओं निम्नतर 

देखने संबधी कोर्ट घटना की जानकारी नहीं हेै। 

(अनुकाद् 

घरेलू हिसा अधिनियम, 2005 

4443. श्री सोमेन fam: 

श्री प्रह्लाद जोशीः 

श्री fawn अर्जनभाईं aren: 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) देश में घरेलू हिसा अधिनियम, 2005 लागू हौ जाने 

के बाद घरेलू हिसा के कितने मामले राज्य-वार ओर वर्ष-वार दर्ज 
किए ओर न्यायालयों द्वारा frre गए; 

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 
के अनुसार मामला दर्ज हो जाने के 60 दिन के भीतर न्यायालय 

ह्वार निर्णय देना होता है; 

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि न्यायालय 60 

दिनि के भीतर निर्णय नहीं देते जिससे इस अधिनियम का उदृदेश्य 

ही विफल हो जाता है; ओर 

(घ) सरकार एसे मामलों के समय पर निपटारे हेतु क्या कदम 
उठाए हैँ? 
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महिला ओर बाल विकास मत्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) घरेलू हिंसा से महिलाओं का 

सरक्षण अधिनियम, 2005 (पीडन्ल्यूडीवीए, 2005) 26.10.2006 से 

लागू fam वर्षं 2006 से 2011 तक दर्ज मामलों, आरोप पत्र 

दाखिल किए गए मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गप 

व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों ओर दोषी पाए गए व्यक्तियों 
की रज्य-वार संख्या दशनि वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का 

सरक्षण अधिनियम से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकाड ब्यूरो के 

ate संलग्न विवरण मे दिए गए है) 

(ख) से (घ) अधिनियम कौ धारा 12 कौ उप-धारा (5) 

के तहत Afra को धारा 12 कौ उप-धारा (1) के अंतर्गत किए 

गए प्रत्येक आवेदन का निपटान इसकौ पहली सुनवाई से 60 दिन 

& भीतर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के पास fs 

दवारा faa गए मामलों मे लगने वाले समय के बारे में कोई 

निश्चित सूचना नहीं है ओर यह संभव है कि सभी मामलों 4 
न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी न हो पाए। 

किन्तु अधिनयम के ata दर्जं किए गए मामलों कौ बढती हुई 

संख्या यह दर्शाती है कि अधिक से अधिक पीडित व्यक्ति 

अधिनियम के प्रावधानों के तहत सहायता एवं सेवाएं प्राप्त कर रहे 

है। 

अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारो/(संव राज्य क्षेत्र प्रशासनं 

द्वारा किया जाता है केन्द्र सरकार अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन 

हेतु इसके क्रियान्वयन कौ समय-समय पर राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रो 

के साथ समीक्षा करती हे। केन्द्र सरकार घरेलू हिंसा अधिनियम 
के तहत मामलों के निपटान हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टरेर/महानगर 

मजिस्टैयों को राष्टरीय/रज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से 

प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत पर बल देती रहती 21 

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 के 

क्रियान्वयन कौ समीक्षा हेतु 11 एवं 12 जनवरी, 2012 को 

आयोजित राष्ट्रीय परामर्शं में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश 

की गई कि- 

(1) राज्य सरकार मापलों के समय पर निपटान हेतु 

न्यायपालिका के सदस्यों में संचेतना पैदा करने के 

लिए प्रशिक्षण एवं संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन 

wil 

(i) राज्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम 

के तहत दर्ज मामलों हतु सप्ताह में अलग से दिन 

निर्धारित करने के लिए मजिस्टेटों को निर्देश जारी 

करने हेतु उच्च न्यायालयों से संपर्क करे
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वर्ष 2006 के दौरान घरेलू हिसा से महिलाओ का सरक्षण अधिनियम, 2005 के wat मामलो; आरोप पत्र दाखिल किए गए 

मामलो, दोष सिद्ध मामलोः गिरप्तार किए गए व्यक्तियों आरोपित किए me व्यक्तियों ओर दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दर्ज आरोप पत्र दोष सिद्ध गिरप्तार किये आरोपित दोषी पाए 

मामले दाखिल किए मामले गए मामले किए गए m व्यक्ति 

गए मामले मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 126 44 10 0 1 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

3. असम 1 0 0 2 1 0 

4. बिहार* 

5. छनत्तीसगद 1421 1214 139 2028 1977 182 

6. गोवा 0 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 150 147 1 382 371 0 

8. हरियाणा 1 0 0 0 0 0 

9. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते Zi 

11. was 810 733 151 1594 1764 173 

12. कर्नाटक * | 

13. केरल 2 0 0 0 0 0 

14. मध्य प्रदेश* 

15. महाराष्ट 9 8 0 21 22 0 

16. मणिपुर 0 0 0 0 0 0 

17. मेघालय 6 6 0 8 5 0 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 

19. नागालैड 0 0 0 0 0 0 

20. ओडिशा 

21. पंजाब 17 11 0 43 41 0 

22. राजस्थान 3 2 0 4 4 0 



23300 Weal के 16 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 234 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23. सिक्किम 6 5 1 6 5 1 

24. तमिलनाडु 0 0 0 0 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 13 7 0 20 29 0 

27. उत्तराखंड 0 0 0 0 0 0 

28. पश्चिम बंगाल 1 1 0 1 0 0 

कुल राज्य 2566 2178 302 4109 4220 356 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 10 8 0 16 14 0 

30. चडीगद ** 102 68 0 199 160 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली 0 0 0 0 0 0 

34. लक्षद्रीप 0 0 0 0 0 0 

35. Watt 0 0 0 0 0 0 

कुल संघ waa 112 76 0 215 174 0 

कुल अखिल भारत 2678 2254 302 4324 4394 356 

*अनुपलब्ध ors दर्शाता 21 
“adie के मामले भी शामिल है। 
आंकड़े अनंतिम है। 

ad 2005 के दौरान घरेलू हिसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 के अतर्गत मामलों, आरोप va दाखिल किए गए 

मामलों दोष सिद्ध मामलों गिरफ्तार किए गए व्यक्तियो आरोपित किए गए व्यक्तियों ओर दोषी पाए गए व्यक्तियों की सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य a दर्ज आरोप पत्र दोष सिद्ध गिरफ्तार किये आरोपित दोषी पाए 

मामले दाखिल किए मामले गए मामले किए गए गए व्यक्ति 

गए मामले मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 1979 345 53 1 42 1 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

3. असम 2 0 0 1 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. बिहार“ 

5. SaaS 1651 1249 89 2206 2066 101 

6. गोवा 3 1 0 5 3 0 

7. गुजरत 883 862 27 249] 2231 6 

8. हरियाणा 17 10 0 21 21 0 

9. हिमाचल प्रदेश 3 2 0 2 2 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते 7 

11. was 880 765 171 1984 2031 223 

12. कर्नारक * 

13. केरल 14 9 1 11 12 1 

14. मध्य प्रदेश* 

15. महाराष्ट 117 109 1 480 495 3 

16. मणिपुर 0 0 0 0 0 0 

17. मेघालय 5 5 0 13 5 0 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 

19. areas 0 0 0 0 0 0 

20. sifem* 

21. पंजाब 37 14 0 68 35 0 

22. राजस्थान 25 14 0 14 14 0 

23. सिक्किम 6 4 0 10 9 0 

24. तमिलनाडु 0 0 0 0 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 25 20 0 33 51 0 

27. उत्तराखंड 0 0 0 0 0 0 

28. पश्चिम ate 5 2 0 2 0 0 

कुल राज्य 5652 3411 342 7342 7018 335 

29, अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 20 6 0 37 7 0 

30. चंडीगद ** 112 37 0 142 75 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 1 1 0 3 3 0 

33. दिल्ली 3 2 0 7 2 0 

34. लक्षद्रीप 0 0 0 ण) 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

कुल संघ राज्य क्षत्र 136 46 0 189 87 0 

कुल अखिल भारत 5788 3457 342 7531 7105 335 

‘ae आंकड दर्शाता हे। 
arth के मामले भी शामिल Zi 

आंकड़े अनंतिम है। 

ay 2007 के दौरान घरेलू हिता से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 के sala मामले, आरौप पत्र दाखिल किए गए 

मामलो दीष सिद्ध मामलों, गिरप्तार किए me व्यक्तियो, आरोपित किए गए व्यक्तियों ओर दोषी we गए व्यक्तियों कौ सख्या 

करसं राज्य/संघ राज्य क्षत्र दर्ज आरोप पत्र दोष सिद्ध गिरफ्तार किये आरोपित दोषी पाए 

मामले दाखिल किए मामले गए मामले किए गए गए व्यक्ति 

गए मामले मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश 2267 485 76 1 17 1 

2. अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 

3. असम 0 0 0 0 0 0 

4. बिहार * 

5. Saas 361 426 1 987 1020 0 

6. गोवा 1 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 324 324 1 1058 1058 0 

8. हरियाणा 9 8 0 27 27 0 

9. हिमाचल प्रदेश 1 1 0 1 1 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते zl 

11. args 955 856 178 1857 1943 206 

12. कर्नाटक * 
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13. केरल 30 27 0 25 33 3 

14. मध्य प्रदेश 

15. महाराष्ट 376 278 103 217 325 197 

16. मणिपुर 35 0 0 16 0 0 

17. मेघालय 5 5 2 29 6 2 

18. मिजोरम 0 0 0 0 0 0 

19. नागालैंड 0 0 0 0 0 0 

20. ओडिशा 

21. पंजाब 52 36 3 99 97 2 

22. राजस्थान 60 50 0 55 55 0 

23. सिकविकिम 5 8 0 5 8 0 

24. तमिलनाडु 765 437 129 30 320 146 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश 16 12 1 13 19 1 

27. उत्तराखंड 0 0 0 0 0 0 

28. पश्चिम बंगाल 328 80 0 118 280 0 

कुल राज्य 5590 3033 494 4538 5209 558 

29. अंडमान ओर निकोबार dae 35 22 0 36 30 0 | 
30. चंडीगद 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हबेली 0 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली 18 15 0 15 15 0 

34. लक्षद्रीपं 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

कुल संघ waaay 53 37 0 51 45 0 

कुल अखिल भारत 5643 3070 494 4589 5254 558 

*अनुपलब्ध आक दर्शाता है। 
**"आईपीसी के मामले भी शामिल है। 
आंकड़े अनंतिम है।
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वर्ष 2008 के दौरान घरेलू हिसा से महिलाओ का सरक्षण अधितियम, 2005 के अतर्गत मामलो, आरोप पत्र दाखिल किए गए 

amet, दोष सिद्ध amet गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, आरोपित किए गए व्यक्तियों ओर दोषौ पाए me व्यक्तियों की सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दर्ज आरोप पत्र दोष fas गिरफ्तार किये आरोपित दोषी पाए 

मामले दाखिल किए मामले गए मामले किए गए गए व्यक्ति 

गए मामले मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 2710 608 97 0 103 0 

2. अरुणाचल प्रदेश 13 8 3 12 8 3 

3. असम 1 1 0 5 5 0 

4. बिहार ̂ 

5. छत्तीसगद् 22 23 0 18 18 0 

6. गोवा 0 0 0 0 0 0 

7. गुजरात 67 67 0 234 234 0 

8. हरियाणा 32 10 0 13 13 0 

9. हिमाचल प्रदेश 4 3 0 4 4 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते zi 

11. unas * 

12. कर्नारक 18 6 8 1 4 

13. केरल 53 46 0 61 72 0 

14. मध्य प्रदेश* 

15. महाराष्ट 1395 121 

16. मणिपुर 25 0 0 28 0 0 

17. मेघालय 23 28 0 76 45 0 

18. मिजोरम 4 4 1 4 4 ॥ 

19, नागालैड 6 6 3 6 6 3 

20. ओडिशा* 

21. पंजाब 38 34 1 76 77 0 

22. राजस्थान 45 29 1 37 37 1 

23. सिक्किम 6 6 0 8 8 0 

24. तमिलनाडु 2376 729 0 0 1 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश“ 

27. उत्तराखंड 0 0 0 0 0 0 

28. पश्चिम बंगाल 923 0 0 0 0 0 

कुल राज्य 7761 1608 235 583 638 8 

29, अंडमान ओर निकोबार gaye 36 29 1 53 53 1 

30. चंडीगद 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 

33. दिल्ली 6 4 0 5 4 0 

34. लक्षद्वीप 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

कुल संघ राज्यक्षेत्र 42 33 1 58 57 1 

कुल अखिल भारत 7803 1641 236 641 695 9 

*अनुपलब्ध आंकड दर्शाता है। 
“arti के मामले भी शामिल है। 
आंकड़े अनंतिम zi 

वर्ष 2009 के दौरान घरेलू हिसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 के अतगत amet, आरोप पत्र दाखिल किए ग्र 

मामलो, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तयो आरोपित किए गए व्यक्तयो ओर दोषी पाए गए व्यक्तियों की सख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षत्र दर्ज आरोप पत्र दोष सिद्ध गिरफ्तार किये आरोपित दोषी पाए 

मामले दाखिल किए मामले गए मामले किएगए गए व्यक्ति 

गए मामले मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आंध्र प्रदेश 2683 141 1 1 141 1 

2. अरुणाचल प्रदेश 12 8 1 - 11 8 1 

3. असम 1 1 0 2 2 0 

4. विहार * 

5. छत्तीसगद् * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6. गोवा* 

7. गुजरात 25 

8. हरियाणा 39 7 0 12 12 

9, हिमाचल प्रदेश 4 3 0 0 3 

10. जम्मू ओर कश्मीर केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं हाते है। 

11. इारखंड * 

12. कर्नाटक * 

13. केरल 44 35 1 41 48 

14. मध्य प्रदेश 

15. डीतीजतं 3505 2127 408 a ख ख 

16. मणिपुर * 

17. मेघालय 

18. मिजोरम 3 3 1 3 3 

19. नागालैंड 6 6 1 6 6 

20. ओडिशा + 

21. पंजाब 19 11 0 38 30 

22. राजस्थान 45 20 0 25 25 

23. सिक्किम 3 2 0 3 2 

24. तमिलनाडु 4136 1198 2 0 0 

25. त्रिपुरा 1 1 0 0 3 

26. उत्तर प्रदेश* 

27. उत्तराखंड * 

28. पश्चिम बगाल 1164 744 0 1 1 

कुल राज्य 11690 4307 415 143 284 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 28 23 0 39 39 

30. चंडीगढ़ ** 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 

32. दमन ओर दीव“ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

33. दिल्ली* 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 

कुल संघ wees 28 23 0 39 39 0 

कुल अखिल भारत 11718 4330 415 182 323 5 

*अनुपलब्ध आंकडे दर्शाता है। 
**"आईपीसी के मामले भी शामिल Zi 

wine अनंतिम है। 

af 2010 के दौरान घरेलू हिसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 के aaa मामलो, आरोप पत्र दाखिल किए गए 
मामलों, दोष सिद्ध are, गिरफ्तार किए me व्यक्तयो, आरोपित किए गए व्यक्तियों ओर दोषी we me व्यक्तियों कौ सख्या 

क्र.सं, राज्य/संघ राज्य ay दर्ज आरोप पत्र दोष सिद्ध गिरप्तार किये आरोपित दोषी पाए 

मामले दाखिल किए मामले गए मामले किए गए गए व्यक्ति 

गए मामले मामले 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध्र प्रदेश* 

2. अरुणाचल प्रदेश 18 8 0 16 8 0 

3. असम 0 0 0 0 0 0 

4. विहार * 

5. छनत्तीसगद् * 

6. गोवा* 

7. गुजरात 3266 2340 15 2 85 1 

8. हरियाणा 314 165 0 500 480 0 

9. हिमाचल प्रदेश 14 8 0 0 8 0 

10. जम्मू ओर कश्मीर केन्द्रीय अधिनियम एवं इसके प्रावधान लागू नहीं होते Zi 

11. ज्रारखंड * 

12. ` कर्नाटक * 

13. केरल 96 74 1 96 93 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

14. मध्य प्रदेश 

15. महाराष्ट * 

16. मणिपुर 18 0 0 18 0 0 

17. मेघालय * 

18. मिजोरम * 

19. नागालैँड* 

20. ओडिशा + 

21. पजाब ̂ 

22. राजस्थान 39 18 0 23 22 0 

23. सिक्किम 3 3 1 3 3 1 

24. तमिलनाडु 3983 1252 0 0 0 0 

25. त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 

26. उत्तर प्रदेश * 

27. उत्तराखंड * 

28. पश्चिम बंगाल 1661 618 0 11 0 0 

कुल राज्य 9412 4486 17 669 699 3 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 19 13 0 26 14 0 

30. dere ** 0 0 0 0 0 0 

31. दादरा ओर नगर हवेली * 

32. दमन ओर दीव 

33. दिल्ली * 

34. लक्षद्वीप 0 0 0 0 0 0 

35. पुदुचेरी * 

कुल संघ राज्यक्षेत्र 19 13 0 26 14 0 

कुल अखिल भारत 9431 4499 17 695 713 3 

*अनुपलब्ध आंकड़े दर्शता हे। 
**+"आईपीसी के मामले भी शामिल हेै। 
आंकड़े अनंतिम a
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ई-सिगरेटों का विपणन 

4444. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान देशभर में वितरकों द्वारा प्रायः 
धुआं रहित स्वास्थ्यप्रदं सिगरेट के रूप मेँ लेबलीकृत इलेक्टोनिक 

सिगरेट अथवा ई-सिगरेो के विपणन कौ ओर आकृष्ट किया गया 

है; 

(ख) यदि हां, ad इस पर सरकार कौ प्रतिक्रिया सहित 

तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने ई-सिगरेरों की बिक्री आरे उपयोग के 

लिए किसी मानक ओर विनियामक तत्र को स्थापित किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(डः) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दहै ओर इस aay में 

सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव 
है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ङ) सरकार इलेक्टोनिक सिगरेटों अथवा 

ई-सिगरेटो के विपणन से अवगत है। इस समय, विश्व स्वास्थ्य 
संगठन उसके नियंत्रण, निवारण तथा विनियामक मानकं सहित मुदे 

पर विस्तृत रूप से निरीक्षण कर रहा Zi 

यह मामला विश्वं स्वास्थ्य संगठन के नियंत्रण संबंधी अवसंरचना 

के पक्षकारों के सम्मेलन के sd सत्र जिसे 12 से 17 नवम्बर, 

2012 तक सियोल, aaa कोरिया में आयोजित किया जाना नियत 

है, के दौरान विचार विमर्शं हेतु एक एजेंडा बिन्दु है। 

(हिन्दी) 

ग्राउंड टैडलिंग सेवाएं 

4445. श्री प्रदीप कुमार सिंहः क्या नागर विमानन मत्री 

यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या विगत तीन वषा में प्रत्येक वर्षं ओर चालू वर्षं के 
दोरान एअर इंडिया को अनेक घरेलू तथा अन्तरयष्टरीय एयर cet 

के मामले में ग्राउंड हैँडलिंग सेवाएं लेन से वंचित रखा गया धा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ah क्या है ओर एेसी घरेलू 
तथा अन्तरष्टरीय एयर लाइनों की संख्या कितनी है; 
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(ग) एअर इंडिया को इस defen से कूल कितनी वार्षिक 

आय कौ हानि हुई/अर्जिंत कौ; 

(घ) सरकार ने इस हानि कौ प्रतिपूर्तिं हेतु कोई कार्य योजना 
बनाई है; ओर 

(ड) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

नागर विमानन मत्री (sit अजित सिंह) (क) ओर (ख) 
जी, नही। तथापि, विले तीन ast के दौरान ae एयरलाइनों ने 

अपने ग्राउण्ड हैंडलिंग करार समाप्त कर दिए है ओर कुछ अन्य 
एयरलाइनों ने एअर इंडिया के साथ एसे करारों पर हस्ताक्षर किए 

है। 2009-10 एवं 2010-11 के प्रत्येक वर्षं में 11 एयरलाईइनों ओर 

2011-12 में 12 एयरलाइनों ने एअर इंडिया के साथ अपने ग्रारण्ड 

defen करायै को समाप्त कर fea जबकि, 22 एयरलाइनों ने 

वर्षं 2009-10 4, एयरलाइनों ने वर्ष 2010-11 मे ओर 20 

एयरलाइनों ने 2011-12 में एअर इंडिया के साथ नए Het पर 

हस्ताक्षर far zi 

(ग) एअर इंडिया ने वर्ष 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 
के दौरान ग्राउण्ड हैडलिंग सेवाओं से क्रमशः 539.13 करोड रु. 

, 455.53 करोड र. ओर 406.87 करोड रुपए (आंडिर के 
अध्यधीन) अर्जित किए है। 

(घ) ओर (ङ) एअर इंडिया, अपनी अनुषंगी एअर इंडिया 
एयर aad uaa लिमिरेड के प्रचालनीकरण के माध्यम से, 

अपने ग्राउण्ड हैडलिंग करोबार को पृथक कर रही है। इससे ग्रारण्ड 

estan करोबार को एक पृथक महत्वपूर्ण करोबार इकाई के रुप 
मं बढाने में मदद मिलेगी। 

(अनुवाद ] 

हज सन्सिडी 

4446. St, शफीकुररहमान ach: क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने हज तीर्थयात्रियों पर हज संबंधी व्यय 

मे काफी बदोत्तरी कर दी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या सरकार इस व्यय को कम करना चाहती है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; ओर
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(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

विदेश पंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 
(क) ओर (ख) हज detail के लिए हवाई यात्रा लागतो ओर 
सुविधाओं कौ व्यवस्था करने पर सब्सिडी देने के लिए सरकार के 
व्यय मे वृद्धि eg हे, जो कि निम्नलिखित हैः- 

वर्षं हज deat नागर विमानन हज यात्रा पर व्यय 

कौ संख्या द्वारा प्रशणासित (विदेश मंत्रालय 

हज सस्सिडी द्वारा व्यय) 

परं व्यय (करोड रुपए) 

(करोड रुपए) 

2010 1.71.671 600 27.04 

2011 1.70 362 685 33.16 

यह मुदरास्फीति ओर हवाई यात्रा किरा मे वृद्धि के कारण है। 

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 08 मई, 

2012 के अपने अन्तरिम आदेश ERI सरकार को हज सब्सिडी को 

अब से लेकर दस वर्ष कौ अवधि के भीतर इस तरह से पूरी तरह 
क्रमिक रूप से समाप्त करने का आदेश दिया ZI 

(हिन्दी) 

aa अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन 

4447. श्री मनसुखभाईं डी. वसावाः 
श्री asad लागुरीः 

क्या जनजातीय कार्यं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या वन विभाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के 

कार्यान्वयन मेँ कथित रुप से हस्तक्षेप कर रहा है जिससे जनजातीय 
लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा 2; 

(ख) यदिहां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, ओर 

(ग) सरकार ने इस बारे मे क्या सुधारात्मक कदम उठाए है? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 

ween): (क) ta कोई मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय के 

नोरिस A नहीं आया है। 

(ख) ओर (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में 

रखते हुए प्रश्न नहीं उठते। 

देह व्यापार 

4448. श्री पना लाल पुनियाः क्या महिला ओर बाल 
विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार को देश मेँ अनाथलयों के नाम Wwe 

बहाने चल रहे देह व्यापार के at मे जानकारी मिली है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी oa क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा देश मेँ अनाथालयों के कार्यकरण पर 

निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए गए gaa जा रहे है? 

महिला ओर बाल विकास मत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) वर्तमान में हरियाणा 
राज्य सरकार ओर राष्टीय राजधानी क्षत्र दिल्ली द्वारा अनाथालयां 

मेँ यौन दुर्व्यवहार के ae मामलों कौ रिपोर्ट दी गई 21 तथापि, 

सरकार को अनाथालयों में देह व्यापार की कोई सूचना नहीं दी 

गर्ह है। 

(ग) किशोर न्याय (बालकों कौ tate ओर संरक्षण) 
अधिनियम, 2000 की धारा 34८3) मेँ गृहोँ में बच्चो के लिए प्रदान 
कौ जाने वाली सेवाओं हेतु देखरेख के न्यूनतम मानक लागू करने 

के आशय से अधिनियम ओर उसके तहतं बनाए गए नियमों के 
अंतर्गत देखरेख ओर संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों को रखने वाली 

सभी बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य बनाने के sree 

है। किशोर न्याय अधिनियम ओर उसके तहत केद्रीय मोडल 

नियमावली मेँ राज्य सरकार द्वारा राज्य, जिला ओर शहर स्तर पर 

स्थापितं निरीक्षण समिति तथा बाल कल्याण समिति तथा बाल 

कल्याण समिति के माध्यम से बाल गृहों^आश्रय गृहं सहित Tel 
में सेवाओं कौ गुणवत्ता का कडाई से मानीटरन करने के लिए प्रक्रम 
के उपबंध किए गए हैँ। इसके अलावा, नियमों मेँ प्रत्येक संस्था 
मे बाल समितियों की स्थापना करने के भी उपबध हं, जिन्हें अन्य 
बातों के साथ-साथ दुर्व्यवहार ओर शोषण, यदि कोई हो, की घटना 
की सूचना देने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाए गए मंडल नियमावली के 

नियम 60 मे बाल tata संस्था मेँ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार 
जिसमे यौन दुर्व्यवहार भी शामिल है. उपेक्षा या बुरे ada कौ 
जानकारी मिलने पर कार्रवाई करने हेतु व्यापक उपाय निर्धारित किए 

गए I 

(अनुकाद। 

“mat के साथ विवाद” 

4449. श्री महाबल fast: क्या विदे मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या म्यांमार के साथ सीमा संबधी yet सहित कुक 

मुद्दों पर विवाद है;
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(ख) ae a, तो तत्संबधी व्यौरा an है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच इन मुद्दों के शीघ्र ओर 
ae समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए ese जा रहे है? 

विदेश dara में राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (ग) भारत ओर Bin के निकट ओर मैत्रीपर्णं संबंध 
है, जिन्हे उच्चतम स्तयो की यात्राओं के विनिमय के माध्यम से 
ओर मजनूत बनाया गया है। दोनां पक्ष विदेश कार्यालय परामर्शो, 

राष्ट्रीय स्तर कौ saat (wave) ओर क्षेत्रीय स्तर कौ बैटठकों 

(एसएलएम) जैसे संस्थागत dal के माध्यम से सुरक्षा, सीमा 

निर्धारण ओर सीमा प्रबधीन सहित विभिन al पर नियमित 
वार्तालाप आयोजित करते रहते हैँ। सर्वेक्षण विभाग के प्रमुखो ओर 
निदेशक (सर्वेक्षण) के स्तर पर भी aad आयोजित की जाती है, 
जहां अन्य बातों के साथ-साथ सीमा निर्धारण ओर निरीक्षण तथा 

सीमा पर स्थित चारदीवारी के खंभों के रख-रखाव पर चर्चा कौ 

जाती है। 

अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी गईं रकम 

4450. श्री पी. करुणाकरनः क्या प्रवासी पत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्षो & दौरान प्रत्येक वर्षं तथा चालू वर्ष में 
अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा विशेष रूप से खाडी देशों 

से भेजी गर्ह राशि का sta क्या है; 

(ख) क्या उन अनिवासी भारतीयों, जो सेवानिवृत्त के बाद 
भारत मे बसना चाहते है, के लिए कोई पुनर्वास योजना चालू है; 
ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संक्धी व्यौरा क्या है? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार ta): (क) गत तीन वर्षो के दौरान अनिवासी भारतीयों 
द्वारा किया गया प्रेषण,/निजी हस्तांतरण निम्नलिखित थाः 

वर्ष निजी हस्तांतरण (मिलियन अमरीकी डालर मे) 

2009-10 53 636 

2010-11 55 618 

2011-12 66.129 
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भारतीय रिजर्व बैक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, खादी 

देशों से प्रवास भारतीयां दवारा किया गया प्रेषण, वर्षं 2009-10 के 

हपले छः महीनों के दोरान, भारत मेँ किए aw कुल प्रेषण अतर्वाह 
के ओसतन 27% का वैठता है। 

(ख) ओर (ग) जी नही। tet कोई योजना नहीं है। तथापि, 

सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) wend, ओर एक 

ईसीआर देश में dy कार्य परमिर धारक भारतीय कामगायँ के लिए 

“महात्मा गाधी प्रवासी सुरक्षा योजना" (एमजीपीएसवाई) की 

शुरुभत की है। सरकार कौ ओर से एक सह-अंशदान प्रदान करके, 
यह योजना प्रवासी भारतीय कामगारों को, अपनी वापसी ओर 

पुनर्वास के लिए बचत करने ओर अपनी वृद्धवस्था के लिए बचत 
करने के लिए प्रोत्साहित करती है व सक्षम बनाती है। यह योजना 
के अंतर्गत, कवरेज की अवधि के दौरान, प्राकृतिक मृत्यु के विरुद्ध 
एक निःशुल्क बीमा कवर भी प्रदान करती है। 

वापिस आने वाटे अनिवासी भारतीयां^भारत्रीय मूल के लोगों 
के लिए निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध 2: 

1. लौटने वाले अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के लोग, 
विदेशी मुद्रा, विदेशी सिक्योरिटी या कोई अन्य अचल 

संपत्ति, जो भारत के बाहर अवस्थित हो, को धारण 

करना जारी va सकते है, स्वामित्व रख सकते हे, 
हस्तांतरण कर सकते है अथवा sat निवेश कर 

सकते है, यदि tet मुद्रा, सिक्योरिटी या संपत्ति, जब 
वे भारत के बाहर निवासी थे, तब प्राप्त की गई थी, 

धारित थी या स्वामित्व में aft 

2. विदेश मे धारण की गई आय ओर संपत्ति की बिक्री 

प्राप्ति को देश-प्रत्यावर्तित करने कौ कोई आवश्यकता 

नहीं है। 

3.(क) लौटने वाले अनिवासी भारतीय/भार्तीय मूल के लोग, 
अनिवासी (बाह्य रुप्ये/विदेशी मुद्रा, गैर-निवासी 
एनआरई/एफसीएनञर (बी) लेखों मे रखी गयी शेषं 

राशि को स्थानांतरित करने के लिए, भारत में एक 

प्राधिकृत डीलर के साथ एक निवासी विदेशी मुद्रा 
(आरएफसी) खाता खेल सकते हैँ, धारण कर सकते 

है ओर बनाए रख सकते है! 

३.(ख) भारत के बाहर धारण की गई संपत्तियों कौ प्राप्ति, 

वापसी के समय पर आरएफसी के खाते मे जमा 

की जा सकती 2 

3.ग) आरएफसी लेखों की निधयो, भारत से बाहर किसी 

भी रूप मे निवेश पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध
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सहित, विदेशी मुद्रा वैलैसिस के उपयोग के संबंध में 
सभी प्रतिबधों से मुक्त होगी। 

3.(घ) आरएफसी खाते, चालू अथवा बचत या टर्म डिपाजिर 

खाते के रूपमे रखे जा सकते है, जहां पर खाता 

धारक एक व्यक्ति है ओर सभी अन्य मामलों में 

चालू अथवा र्म डिपाजिट के रूपमे al 

(हिन्दी) 

विश्व हिन्दी सम्मेलन 

4451. श्रीमती मीना सिंहः क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का seat मे 22 से 24 सितम्बर, 2012 

तक wat विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने का विचार है; 

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन कौ मुख्य विशेषताए क्या 

होंगी; 

(ग) उक्त सम्मेलन के आयोजन पर कितनी राशि व्यय होने 

की संभावना है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा विदेशो मेँ हिन्दी को बढावा देने के लिए 

क्या कदम JIU जा रहे है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ८ श्रीमती परनीत कौर); 

(क) जी हा। 

(ख) यह सम्मेलन भारत तथा विश्व के हिन्दी विद्वानों तथा 

हिन्दी समर्थकों को एक साथ लाएगा, जिससे se विश्व स्तर पर 

हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार सहित हिन्दी के विभिन्न पहलुओं पर 
विचार-विमर्श करने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर 

प्राप्त होग। 

(ग) विगत अनुभव तथा अनुमानित weet के अनुसार 

प्रस्तावित सम्मेलनं के अनुमानौं के आधार पर लगभग 6 करोड 

रुपए की कूल राशि का व्यय होने कौ संभावना है। 

(घ) भारत सरकार मे भारतीय राजनयिक मिशनो/केन्द्रौं के 

माध्यम से तथा विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों जैसे विदेशी मेजबान 

हितधारकों तथा ta कन्दरो के सहयोग से विदेशों मेँ हिन्दी के प्रचार 

एवं प्रसार के लिए कई प्रकार से पहल कौ Zi 

इस संबंध A भारत सरकार द्वारा समर्थित wa संवर्धित मुख्य 

क्रियाकलापं मे हिन्दी कक्षाओं के आयोजन के लिए वित्तीय 
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सहायता, पुस्तकों एवं अन्य साहित्य सामग्री कौ आपूर्ति, क्षेत्रीय 

हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन, हिन्दी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी 

उपकरणों कौ आपूर्ति शामिल है। 

एनआरएचएम के तहत कार्यरत परामर्शदाता 

4452. श्री महाबली सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम) के तहत कार्यरत सभी परामर्शदाताओं को इस बारे 

में आदेश जारी किए है वे अपनी रिपोर्ट अग्रेजी में तैयार at ओर 
क्षेत्रीय भाषाओं अथवा हिन्दी में कार्य करने वालों को उनके पदां 
से za दिया जाएगा; 

(खः) यदि a, तो एेसे आदेश जारी करने का क्या ओचित्य 

है ओर इसके क्या कारणं है; ओर 

(ग) सरकारी कार्य हेतु संविधान कौ आठवीं अनुसूची में 

शामिल भाषाओं के प्रयोग को बद्धवा देने के लिए सरकार द्वारा 

क्या कदम उठाए जा रहे ea जाने का प्रस्ताव 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवारं कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) जी नही। 

(ख) प्रश्न नहीं sod 

(ग) सरकारी कामकाज में हिन्दी को छोडकर संविधान कौ 

आठवीं अनुसूची मे शामिल किन्दी भाषओं के उपयोग को बढावा 
देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

अंग प्रत्यारोपण 

4453. श्री भूदेव चौधरीः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) उन अस्पतालों का राज्य,संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यौरा क्या 

है जिनमे मानव अंगों के प्रत्यारोपण जैसे हृदय के प्रत्यारोपण हेतु 

चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है; 

(ख) सरकार द्वारा देश में अधिक अस्पतालों को इन सुविधाओं 

से सुसन्जित करने हेतु क्या कदम उठाए गए esa जाने का 

प्रस्ताव है; 

(ग) क्या सरकार इस प्रकार कौ शल्य चिकित्सा करने वाले 

fasisa creed को कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है; ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केन्द्रीय स्तर 
पर एेसी कोई सुचना नहीं रखी जाती हे। तथापि, संघ राज्य asi 
मे अग प्रत्यारोपण के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के रिका 

के अनुसार मानव अग प्रत्यारोपण (थोआ) अधिनियम, 1994 के 
तहत पंजीकृत अस्पतालों का ब्योरा संलग्न विवरण में है। यह 
मुख्यतः राज्य सरकारों कौ जिम्मेदारी है कि a अपने अस्पतालों 
में एेसी सुविधाएं मुहैया कराएं। फिलहाल इस प्रकार कौ शल्य 
चिकित्सा करने वाले डाक्टर को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव 
नहीं 21 

विवरण 

मानव अग प्रत्यारोपण (aan) अधिनियम के 

अतगत पजीकृत अस्पताल 

ae एंड लंग 

करसं अस्पताल के नाम 

1 2 

1. सर गंगाराम अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, राजिंदर 

नगर, पूर्वोत्तर दिल्ली-110 060 

2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई 

दिल्ली- 110029 

3. सेना अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली कैट नई दिल्ली-110 

010 

4 मैक्स देवकौ देव मै दिल ओर संवहनी संस्थान, 2 प्रेस 
एनक्लेव साकेतं रोड नई दिल्ली-110017 

5. फोरटंस एस्कों हारं इस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला 
रोड, नई दिल्ली-110 025 

6. FEM अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा 
रोड, नई दिल्ली-110 076 

7. सफदरजंग अस्पताल ओर वीएमएसी, नई दिल्ली-110049 

8. पाडिचेरी इस्टिट्यूट ओंफ मेडिकल ada, कालापेर, 
पुदुचेरी-605014 

गुर्वा 

1. Wifes फिट लेट. राजन ढल अस्पताल, सेक्टर बी, पकिट-1, 

अरुणा आसफ अली मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070. 
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10, 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

te ce अस्पताल, बी-33-34, age इस्टिर्युशनल एरिया, 
नई दिल्ली-110016 

पुष्पवती सिंघानिया अनुसंधान संस्थान फोर लिवर, a एंड 

पाचन रोग, प्रेस एन्क्लेव मार्ग, शेख सराय-।। नई 110017 

पीजीएमईआर, चंडीगद-160 012. 

wa, अंसार मे नगर, नई दिल्ली-110 029 

आमी अस्पताल (आर एंड आर), दिल्ली कैट, न्ह 

दिल्ली-110010 

ae स्टीफस अस्पताल, तीस हजारी, दिल्ली 110401 

चिकित्सा अधीक्षक, Si. आर. एम एल अस्पताल 110 001 

दिल्ली 

त्रा अस्पताल ओर मेडिकल रिसर्च, 1 तुगलकाबाद इस्टीट्यूर 
एरिया, महरौली बदरपुर रोड, दिल्ली-110062 

मैक्स बालाजी अस्पताल, 108ए FEN एक्सटेशन पटपड्गंज, 
नई दिल्ली-110 092 

आई. पी. अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा 
रोड, दिल्ली-110 076 

जयपुर गोल्डन अस्पताल, नई दिल्ली 

सफरदरगंज अस्पताल एंड वीएमएमसी नई दिल्ली 110029 

इदिरा गांधी गवर्नमेर जनरल अस्पताल एवं पोस्ट प्रेजुएट 

इस्टीट्यूट, पुड्डुचेरी 

चिकित्सा निदेशक, सर गगा राम अस्पताल, सर गंगाराम 

अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र नगर, मई दिल्ली-110060 

मूलचंद अस्पताल, लाजपत नगर 3 नई दिल्ली-110024 

मैक्स सुपर स्पैसियलिरी होस्पिटल, प्रेस एनक्लेव रोड, साकेत 
नई दिल्ली-110017 

प्रारमस सुपरस्पेसियलिटी अस्पताल, चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी, 
नई दिल्ली-110 021 

जिपमेर, Feat 

डा. बी. एल कपूर मेमोरियल होस्पिटल पूसा रोड, नई दिल्ली 
110005 
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1 2 

21. ईइस्टीट्यूट ate लिवर ओर वोयनरी सादसेज, सेक्टर डी-1 , 
बसंतकुंज, नई दिल्ली 110070 

22. पांडिचेरी seteqe aie मेडिकल सांइसेज, कालापेर, 
पुटुचेरी-605014 

लिवर 

1. सर गंगा राम अस्पताल, सर गंगा राम अस्पताल मार्ग, 

राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110 060. 

2. आई पी अपोलो अस्पताल, सरिता विहार, दिल्ली मथुरा रोड, 

नई दिल्ली-110 076 

3. जी बी पंत अस्पताल, नई दिल्ली-110002 

4. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई 

दिल्ली-110029. 

5. इस्टीर्यूट ओंफ लिवर ओर वोयनरी सांइसेज, सेक्टर डी-1, 
वसंतकुज, नई दिल्ली 110070 

6 सेना अस्पताल (आर एड आर), दिल्ली-110 010 

7. पीजीएमआई आर, चंडीगढ़ 160012 

आत व॒ अग्न्याशणय प्रत्यारोपण 

1. सर गंगाराम अस्पताल, खर गंगाराम अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र 

नगर, नई दिल्ली-110060 (केवल आति के लिए) 

2. आई पी. अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली (आंत व अगनाशय) 

3. Wea, नर्द दिल्ली-(अगनाशय) 

(अनुवाद । 

मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताणएं 

4454. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 

श्री agad लागुरीः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान देश मेँ स्नातकोत्तर सामान्य प्रवेश 

परीक्षाओं (पीजीसीईरी) के आयोजन में पता चले अनाचार, 

अनियमितताओं ओर विसंगतियों के मामलों की ओर आकर्षित किया 

गयां है; 
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(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वषो ओर चालू वर्ष के दौरान 
अब तक पता चले ta मामलों की संख्या सहित तत्संब॑धी राज्य/सघ 

राज्य कषेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले के aay में जांच की स्थिति 

क्या है; 

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ओर उनके 
विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनाचार 

ओर अनियमिततओं को teed के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए esa जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाव् ): (क) से (ड) सूचना एकत्र कौ जा रही है तथा सदन 

के पटलं पर रख दी जाएगी। 

सी जी एच एस ओषधालयों को खोलना 

4455. श्री भास्करराव बापूराव पारील खतगांवकरः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री संजय als: 
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

डो. अरविन्दं कुमार शर्माः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) at 1986 के ae दिल्ली ओर हरियाणा सहित देश मं 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजी wa एस) के तहत कितने 

आयुर्वदिक/होम्योपैथिक ओषधालय^अस्पताल/एकक खोले गए है; 

(ख) एक भी एकक नहीं खोलने के क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना मे आयुष के 
तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव 

ठै; 

(घ) यदि हां, तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना 4 होम्योपेथिक 

ओषधालयों सहित कितने नये ओषधालय/अस्पताल/एकक खोलने 

का प्रस्ताव दै; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) at 2003-04 के दौरान केन्द्रीय
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सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत तिरुवनंतपुरम, qaeet में दो 

होम्योपैथिक एकक तथा तिरुवनंतपुरम ये एक आयुर्वेदिक तथा 
दिल्ली मे एक यूनानी एकक शुरू की गई थी। 

(ग) से (ङ) भारतीय मेडिसीन तथा होम्योपैथिक प्रणाली 
संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीति व्यवस्था कौ गई है। अभी तक, 12वीं 
योजना प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया गया हे। 

( हिन्दी) 

विद्युत की साद्येदारी 

4456. श्री कमल किशोर ““कंमाडो'' क्या विद्युत मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) उत्तर प्रदेश में पन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित 

विद्युत कौ agent के संबंध में केद्र सरकार ओर राज्य के बीच 
हस्ताक्षरित ag का ब्योरा क्या है; ओर 

(ख) Wald के अनुसार उत्तर प्रदेश को विद्युत का कितना 
हिस्सा मिलेगा? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 
(क) उत्तर प्रदेश मेँ जल परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की 

हिस्सेदारी के संबंध में केद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 

के बीच किसी समञ्लोते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है। तथापि इस 
मत्रालय के अतर्गत सापीएसई, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तर 

प्रदेश के हंसी जिले में बेतवा नदी पर धुकवन लघु जल विद्युत 

परियोजना (24 मेगावाट) का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तर प्रदेश 

सरकार के साथ 2.9.2009 को Bagi पर हस्ताक्षर किए zi 

(ख) कार्यान्वयन weld के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार 
उक्त परियोजना से 12% निःशुल्क विद्युत लेने के लिए पात्र होगी 
तथा उसे उक्त परियोजना से शेष विद्युत को खरीदने का पहला 
अधिकार होगा। 

जनजातीय लोगों को रोजगार 

4457. श्री नारनभाईं morte: 
श्री किसनभाईं वी. adc: 

श्रीमती ज्योति qa: 

श्री प्रदीप ret: 

क्या जनजातीय कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त ओर विकास निगम 

(एमएसरीएफसीडी) ने जनजातीय लोगों को रोजगार प्रदान करने 
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के लिए a योजना कार्यान्वितं की है/कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या एनसीटीएफडीसी ने अनुसूचित जनजाति के लोगों 
के लिए स्वरोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए उन्हे रियायती 

ऋण प्रदान करने के लिए वित्तिय संस्थाओं के साथ aid पर 
हस्ताक्षर किए है; 

(घ) यदि हा, तो उक्त समङ्लौते की fae एवं wal सहित 
तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) क्या एनएसरीएफडीसी ने जनजातीय लोगों के बीच 

व्यावसायिक ओर तकनीकौ शिक्षा ओर पर.एच. डी. को सुकर बनाने 
के लिए योजनाएं any की है ओर यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा 

क्या है ओर उक्त समञ्लोते ओर योजनाओं से अब तक लाभान्वित 
जनजातीय लोगों की संख्या कितनी है? 

जनजातीय कार्य मत्रालय में राज्य मत्री (श्री महादेव सिह 
Get): (क) ओर (ख) जी हां, व्यौरे संलग्न विवरण मेँ दिए 
गए हे 

(ग) ओर (घ) जी, हां! एनएसटीएफडीसी ने अनुसूचित 
जनजातियों (एसटी) समुदाय के स्व-रोजगार अवसरों को बदाने के 

लिए एसटी समुदाय से संबंधित लोगों को रियायती ऋण प्रदान करने 

हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), भारतीय स्टेर वैक 

ओंफ इंडिया, सिंडिकेट वैक, देना वैक, विजया नैक, यूनियन बैक 
फ इंडिया तथा युको बैक नामक 7 सार्वजनिक aa के dal; 
असम ग्रामीण विकास वैक (असम), वैतरणी ग्राम्य बैक (ओडिशा), 
वनांचवल ग्रामीण de (areas), त्रिपुरा ग्रामीण बैक (त्रिपुरा), 

बडोदा गुजरात ग्रामीण नैक (गुजरात), देना गुजरात ग्रामीण बैक 

(गुजरात) तथा शारदा ग्रामीण बैक (मध्य प्रदेश) नामक 7 क्षेत्रीय 

ग्रामीण dat के साथ पुनः वित्त समञ्चोतों पर हस्ताक्षर किए है। 

उक्त समञ्लौते कौ निबंधन एवं wal मे अन्य बातों के 

साथ-साथ एनएसटीएफडीसी के ऋण देने के मानदो, समयबद्ध 
भुगतान तथा मध्यस्थता तंत्र इत्यादि के अनुरुप वैकों/एनसीडीसी द्वारा 

योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। 

(ङ) जी, at) एनएसटीएफडीसी ने भारत में जनजातीय लोगों 

H पीएचडी सहित पेशेवर एवं प्रोद्योगिकी शिक्षा को सरल बनाने 
के लिए योजना शुरु कौ zi ““ आदिवासी शिक्षा ऋण योजना 
(एएसञरवाई) '' शीर्षक काली योजना के तहत शुल्को, पुस्तकों, 
कप्यूटर अध्ययन et, भोजन ओर आवास इत्यादि के प्रति हए 
Gai को कवर करते हुए 5.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान
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fea जा सकता है। वसूल को जाने वाली व्याज कौ दर् 6% वार्षिक 

हे। ऋण स्थगन अवधि के लिए व्याज सब्सिडी उपलब्ध 21 दिनांक 
31.08.2012 तक उपरोक्त सपद्मोतों तथा एएसआरवाई से अनुसूचित 
जनजातियों से संबधित लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हुए है। 

वितरण 

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 
वित्त ओर विकास निगम (एनएसरीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों 
के स्व-रोजगार के लिए योजनाएं कार्यान्वितं करता है। योजनाओं 
के तहत एनएसरीएफडीसी आय-सृजनकारी गतिविधियों को करने 
के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों या समूहो को रियासती 
वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 

एनएसटीडीसी की मुख्य योजनाओं कौ विशेषताएं निम्नानुसार 
हैः 

* अवधि ऋण योजनाः एनएसरीएफडीसी 10.00 लाख 

रु. प्रति ईकाई तक की लागत वाली व्यवहार्थं परियोजनाओं 

के लिए अवधि ऋण प्रदान करता है। परियोजना कौ 
लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है तथा 
शेष राशि को सन्सिडी/प्र्वतक का अंशदान/मार्जिन मनी 

के रुपमेँ पूरी कौ जाती है। 5.00 लाख रु. तक के 
ऋण के लिए व्याज की दर 6% वार्षिक रै तथा 
5.00 लाख रु. से अधिक के ऋण के लिए यह 8% 

वार्षिक 21 

* आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना 

( एएमएसवाई ): अनुसूचित जनजाति कौ महिलाओं के 
आर्थिक विकास के लिए एकमात्र योजना हैँ 4% वार्षिक 
कौ उच्च रियायती व्याज दर पर 50.000 रु. तक की 

लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान 

किया जाता 21 

* स्वयं सहायता समूहं के लिए लघु ऋण योजनाः 
निगम प्रति सदस्य 35.000 रु. तक तथा प्रति स्वयं 

सहायित समूह (एसएचजी) 5.00 लाख रु. तक ऋण 

प्रदान करता हे। व्याज कौ द्र 6% वार्षिक ZI 

* टूईफेड के पेनलबद्ध कारीगरों को aera: 
एनएसरीएफडीसी कार्यरत पंजी तथा परियोजना संबंधी 

परिसंपत्तियो की खरीद के लिए sets के पैनलबद्ध 
जनजातीय कारीगरो को रियायती वित्त प्रदान करता 21 
वित्तीय सहायता व्यक्तियों के लिए 50.000 रु. तक तथा 

एसएवजी (प्रति सदस्य अधिकतम 35,000 रु.) ओर 
सहकारी सोसाइरियों के लिए 5.00 लाख रु. तक प्रदान 

की जाती है। व्याज कौ द्र अनुसूचित जनजातीय at 
महिलाओं के लिए 4% वार्षिक है तथा एसएचजी ओर 

अन्य के लिए 6% वार्षिक है। 
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[ अनुकद] 

अन्तराष्टीय बौद्ध सम्मेलन 

4458. श्री हेमानंद लिसवालः क्या पर्यटन मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) या वर्ष 2013 में seria बौद्ध सम्मेलन के आयोजन 

हेतु उदीसा राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन 

है; 

(ख) यदि हां, तो agai व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई 2? 

पर्यटन मत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) 

वर्तमान मे, पर्यटन मंत्रालय वर्षं 2013 में ओडिशा में अंतरराष्ट्रीय 

बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं 

कर रहा Zl 

ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं 

4459. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः 

श्री रामकिशनः 

श्री एन.एस.वी. चित्तनः 

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेडीः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

श्री मधु कोड़ाः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश के नागरिको के लिए कुछ स्वास्थ्य 

मानक निर्धारित किए है; 

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यक्तियों विशेषरूप से देश 

के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल 

आवश्यकताओं के संबध में कोई सर्वेक्षण कराया हे; 

(ग) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है; 

(घ) क्या विश्वसनीय परिवहन सुविधाओं कौ कमी कौ वजह 

से देश में ग्रामीण गरीबों द्वारा स्वास्थ्य देखाभाल सेवाओं के उपयोग 

मे गंभीर बाधा उत्पन होती 2;
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(ङ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर देश में 

आपातकालीन ग्रामीण स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने के 

लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है; 

(च) क्या सरकार का विचार ग्राम स्तर पर सचल ओषधालयों 
ओर waa मेडिकल जैसी सचल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने 
का है; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम ननी 
आजाद् ): (क) देश के नागरिकों के लिए सरकार द्वारा किसी 

प्रकार के स्वास्थ्य मानदड निर्धारित नहीं किए गए है। 

(ख) ओर (ग) लोगों की स्वास्थ्य परिचर्यां संबंधी जरूरतों 
के संबध मे कोई विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 

लोगों के स्वास्थ्य का मूलयांकन सरकार द्वारा कराए गए राष्ट्रीय 
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जिला स्तरीय हाउसहोलड 

सर्वेक्षण (डीएलएचएस) वार्षिक स्वास्थ्य ude (एचएएस) जैसे 
सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है। 

(घ) ओर (ङ) लोगों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का 
उपयोग करने मे भरोसेमंद परिवहन सुविधाओं का अभाव निश्चित 
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रूप से एक बाधक का काम करतां है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 

मिशन (एनआरएचएम) के तहत राज्य सरकारों को लोगों की 

आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या संबधी जरूरतों को पूरा करने के 

लिए ‘102 ओर ‘108’ जेसी मूलभूत एवं उन्नत Waele सेवाओं 
के प्रापण ओर waren के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती 

है। अब तक एनआरएचएम के तहत राज्यों को 7.218 आपातकालीन 

परिवहन वाहन उपलब्ध कराए गए है। इसके अलावा, एनआरएचएम 

के तहत शुरू किए गए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) 

के sata उन सभी गर्भवती महिलाओं ओर बीमार नवजात 

शिशुओं, जो जन स्वास्थ्य संस्थाओं मे wad है, को घर से 
अस्पताल तक, Teta के मामले मे उस संस्था से tHe किए गप 

अस्पताल तक ओर अस्पताल से घर तकं लाने ले जाने के लिए 

निःशुल्क परिवहन सुवधा प्रदान कौ जाती है। 

(च) ओर (छ) एनआरएचएम के तहत सरकार राज्यँ को, 

उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (tard) मे भेजे 

गए प्रस्तावों के आधार पर चल चिकित्सा यूनिट (एमएमय्) चलाने 

के लिए सहायता प्रदान करती है। अब तक देश भर में कुल 449 

जिलों मे एमएमयू सेवा उपलब्ध कराई we है। राज्य-वार व्यौरा 
संलग्न विवरण मेँ दिया गया Zi 

विवरण 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदत्त WARY का राज्यवार व्यौरा* 

क्र.सं. राज्यसंघ रज्य क्षत्र एनभारएचएम के तहत एनभारएचएम के तहत चल रहे 

सुसन्ित मिलो कौ संख्या एमएमयू कौ संख्या 

1 2 ॥ = ५ 5 + प | 4 

1. बिहार 38 48 

2. छत्तीसगद् 0 0 

3. हिमाचल प्रदेश 1 1 

4, जम्मू ओर pete 11 11 

5. Ras 24 100 

6. मध्य प्रदेश 33 123 

7. ओडिशा 28 315 

8. राजस्थान 29 32 

9. उत्तर प्रदेश 15 133 
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] 2 3 4 

10. उत्तराखंड 13 15 

11. अरुणाचल प्रदेश 16 16 

12. असम 27 50 

13. मणिपुर 9 9 

14. मेघालय 7 7 

15. मिजोरम 9 9 

16. नागालैंड 11 11 

17. सिक्किम 4 4 

18. त्रिपुरा 4 4 

19. आध्र प्रदेश 13 488 

20. गोवा 2 4 

21. गुजरात 26 118 

22. हरियाणा 5 6 

23. कर्नाटक 21 28 

24. केरल 7 14 

25. महाराष्ट 33 40 

26. पंजाब 20 24 

27. तमिलनादु 30 385 

28. पश्चिम बगाल 2 6 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 

30. ders 0 0 

31. ae ओर नगर हवेली 1 1 

32. दमन एवं दीव 2 2 

33. दिल्ली 0 0 

34. लक्षद्वीप 0 0 

35. पुदुचेरी 8 8 

कुल 449 2012 

*s जिले एमएमयूसे सुसन्जित दहै ओर अन्य में एमएचयू 2 

# प्रक्रियाधीन
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बिजली हेतु टिव्यूनल 

4460, श्री ई.जी. सुगावनमः क्या विद्युत मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार बिजली अपीलीय अधिकरण 

(एरीई) की एक ata पीठ स्थापित करने का है); 

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कार्यो ओर क्षेत्राधिकार 
सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 
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(ग) अधिकरण कौ क्षेत्रीय पीठ को कब तक स्थापित किए 

जाने की संभावना है? 

विद्युत wares में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 

(क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 112 की उप-धारा 

112 कौ उप-धारा (2) के खण्ड (ग) तथा (घ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने विद्युत अपील 

अधिकरण (एपटेल) के अध्यक्ष के परामर्शं से दिनांक 02.05.2012 

को wee कौ मुख्य पीठ तथा सर्किंट पीट को अधिसूचित किया 

है। उक्त अधिसूचना जिसमे tel के कार्य ओर अधिकार aa 
शामिल ¢, संलग्न विवरण में दी गई है। 

विवरण 

भारत क राजपत्र 
The Gazette of India 

असाधारण 

EXTRAORDINARY 

भाग [खण्ड 3-उप-खण्डं (ii) 

PART Il-Section 3—Sub Section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

7.834 नईं दिल्ली, बुघवार, मई 2, 2012 “वैशाख 12, 1934 
No. 834 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY-2, 2012/VAUSAJGA 12M 1934 

विद्युते मंत्रालय 

अधिसूचना 

noo ~+ नडं दिल्ली, 1 मई, 2012
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का.आ. 994( अ )-विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) कौ उपधारा 112 कौ उप-धारा (2) के खंड (ग) तथा (घ) द्वारा प्रदत्त 

शवितयों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 19 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1024 (अ) के अधिक्रमण मँ, सिवाय एसे अधिक्रमण 

से पहले किए गए अथवा किए जने से पहले oe गए कार्यो से संबधित के, केन्द्र सरकार विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष के 

परामर्शं से ugg अपील अधिकरण कौ निम्नलिखित dai के dae मे अधिकार ast को अधिसूचित करती है, अर्थात्; 

क्र.सं aa जहां स्थित है aa का अधिकार aa 

1. दिल्ली (प्रधान बेच) 

चेनई (सर्किर बच) 

Was (सर्किर बच) 

कोलकाता (सर्किर बेच) 

दिल्ली पूर्णं केच (athe बेच) 

उत्तरी क्षेत्र 

दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के 

केन्द्रीय आयोग.निर्णय अधिकारियों^राज्य आयोगं तथा गोवा ओर संघ रज्य क्षेत्रों के संयुक्त 

विद्युते विनियामक आयोग के आदेशो से उत्पन्न मामले। 

वक्षिणी ett 

आध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के 

आदेशो से So मामले। 

पश्यिमी क्षेत्र 

गुजरात, महाराष्ट के न्याय-निर्णय अधिकारियो/राज्य आयोगो के आदेशो से उत्पनन मामले। 

पुती क्षेत्र 

बिहार, छत्तीसगद, Aas, ओडिशा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के न्याय निर्णय अधिकारियो^राज्य 

आयोगं के आदेशं से उत्पनं मामंले। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र 

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ames, त्रिपुरा के न्याय निर्णय अधिकारियों^राज्य आयोगं 
के तथा मणिपुर ओर मिजोरम के संयुक्त विद्युत विनियामक ara के आदेशो से उत्पन्न 

मामले। 

उपर्युक्त dal में से किसी एक द्वारा भेजे गए मामले अथवा विषय वस्तु मामले अथवा कानूनी 

प्रश्न, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से पूर्ण da दिल्ली विचार करने के लिए गए आम 

जनता के हित शामिल हों 

( हिन्दी] 

खनन में संयुक्त उद्यम 

[फा.सं. 46/6/2010-आर एंड आर] 

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति a है? 

4461. डो. भोला सिंहः क्या खान मंत्री यह बताने कौ कृषा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री दिनशा पटेल); (क) 

करेगे किः देश अथवा विदेश खनिज गवेषण ओर खनन कार्यकलाप शुरु करने 

हेतु रूसी कपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का वर्तमान 
(क) क्या सरकार का विचार देश ओर विदेश मे खनन कौ मे कोई प्रस्ताव खान मंत्रालय के पास नहीं हे। 

गवेषणा के लिए रूसी कपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करनं 

कारैः; (ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता।
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(अनुवाद) 

लिंग अनुपात्त के बारे मे जागरुकता पैदा करना 

4462. श्रीमती चन्द्रेण कुमारीः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने घटते हुए लिंगानुपात मामले के बरे 
मे जागरुकता पैदा करने के लिए लोक सभा ओर राज्य सभा के 

सदस्यों को निधियों जारी करने के लिए वर्षं 2007 में एक योजना 
आरम्भ की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है ओर इसके आरंभ 
से लेकर आज तक राज्य/संघ राज्यक्ेत्र-वार कितनी निधियां जारी 

की mg है; ओर 

(ग) देश में घरते लिंग अनुपात के संबंध में जागरुकता पैदा 
करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम sam गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) सरकार ने वर्षं 2007 में अधिक ध्यान दिए जाने 

वाले 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, dene, हिमाचल प्रदेश 

ओर राजस्थान मे घटते लिंगानुपात के विषय मेँ जागरूकता लाने 

के लिए प्रत्येक माननीय संसद सदस्य (लोक सभा ओर राज्य सभा) 
को 5 लाख रुपये कौ धनराशि उपलब्ध कराई गई है। 

(ख) उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार व्यौरा संलग्न 

विवरण मेँ दिया गया है। 

(ग) सरकार ने निम्नलिखित व्यौरे के अनुसार ved लिंगानुपात 
के विषय में जागरुकता पैदा करने का अभियान तेज कर दिया 
ZI 

* जिन dat मे लड़कियों का लिंगानुपात कम है, वहां 
विशेष रूप से ध्यान देने के लिए दिनांक 28 तिम्बर, 
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2011 को नई दिल्ली मेँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 

मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के स्वास्थ्य मत्रियों की 

एक बैठक आयोजित की me है। 

wed शिशु लिंगानुपात के संबंध में जागरुकता पैदा 
करने ओर गर्भधारण पूर्वं ओर प्रसव w निदान 
तकनीकी (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 का 
कार्यान्वयन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 

सहायता अनुदान देने कौ योजना चल रही Zi 

राज्यों की अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा पीसी 

एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन 

के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों मेँ वृद्धि करने के 

लिए एनआरएचएम के तहत उपलब्धं निधियों कां 

लाभ उठाने का Yara दिया गया है 

राज्यों को ved लिंगानुपात का कारण सुनिश्चित 
करने के लिए कम लिंगानुपात वाले जिलो,प्रखंडो/गावों 
पर॒ विशेष ध्यान देने, उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन 
संचार अभियानं कौ योजना तैयार करने तथा पीसी 
एड पीएनडीरी अधिनियम कै उपबरधों को प्रभावकारी 

ढंग से कार्यान्वित करने का gaa दिया गया ZI 

पंजाब तथा जम्मू ओर कश्मीर मेँ कन्या भ्रूण हत्या 

की निंदा करने में धार्मिक नेताओं की मदद ली गई 
Zl 

पंजाब, हरियाणा ओर हिमाचल प्रदेश मे सर्वाधिक 

लिंगानुपात वाले पंचायतों/गांवों को पारितोषिकं देने 
की घोषणा की गई 21 

महाराष्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आधर प्रदेश, आदि 
राज्यों A क्षमता निर्माण ओर न्याय पालिका एवं 
उपयुक्त प्राधिकरण को are बनाने का कार्य 
किया गया है। 

FA Wass राज्य स्कोवा,कषेत्रीय निदेशक का नाम सांसदों राशि (लख 
सं क्षेत्र का नाम कीसंख्या रु. में) 

1 2 । 3 4 5 

1. चंडीगद् राज्य कल्याण सोसायटी, स्वास्थ्य ओर परिवार कलयाण ओर मंत्रालय, चंडीगढ़ 01 05.00 

2. दिल्ली स्वैच्छिक कार्य संबंधी (स्कोवा) स्थायी समिति, दिल्ली 11 55.00 
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1 2 3 4 5 

3. गुजरात स्वैच्छिक कार्य संबंधी स्थाई समिति (सकोवा) गांधी नगर 37 185.00 

4, हरियाणा राज्य आरसीएच परियोजना (राज्य स्वैच्छिक कार्य समिति) (स्कोवा) हरियाणा 15 75.00 

5. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रजनन ओर शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) 07 35.00 

6. पंजाब राज्य प्रजनन ओर शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) परियोजना सोसायटी, चंडीगढ 20 100.00 

7. राजस्थान स्वैच्छिक क्षत्र हेतु राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण सोसायरी, जयपुर 35 175.00 

सपर्ण 126 630.00 

फ्लाइट यूटी समय-सीमा 

4463. श्री Sat, चन्द्रे गौडाः 
श्री कोडिकुनील सुरेशः 
श्री एस.आर. जेयदुरईः 
श्री अब्दुल रहमानः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने पायल ओर केविन क्रू के लिए फ्लाइट 
eget समय-सीमा हेतु दिशानिर्देश बनाए हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है; 

(ग) fied तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान कार्य विश्राम 
अथवा फ्लाइट द्यूरी समय-सीमा संबंधी दिशानिरदेशों के उल्लंघन 
का एयरलाइन-वार ओर वर्ष-वार व्यौरा क्या 2; 

(घ) क्या एयर इंडिया ने उक्त अवधि के दौरान अन्य किसी 
एयरलाहन कौ तुलमा भँ अधिक बार इन दिशानिर्दशों का उल्लंघन 
किया है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर दिशानिर्देशों 
का उल्लंघन करने ओर एेसी ष्षरनाओं कौ पुनरावृत्ति रोकने के 

लिए एयरलाइनों अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्रवाय क्या कार्रवाई 

कौ गई है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

जी, हां। विमान प्रचालनों में लगे उडानकर्मीं दलों की उडान तथा 
ड्यूटी समय कौ सीमाओं (एफडीरीएल) ओर उनकी विश्राम 
अपेक्षाओं के aaa मेँ दिनांक 11 अगस्त, 2011 का नागर विमानन 

अपेक्षा (सीएआर) के अनुभाग 7 सीरीज जे भाग 3 ओर इसी तरह 
से teeter पायल ओर केविन कर्मीदलों को शासित करने के 
लिए दिनांक 14, फरवरी 2000 तथा दिनांक 4 अगस्त 1997 को 

क्रमशः नागर विमानन अपेक्षा अनुभाग 7 सीरीज भाग 2 ओर नागर 
विमानन अपेक्षा अनुभाग 7 सिरीज जे भाग 1 को जारी किया गया 

था। इससे संबधित ब्योरा नागर विमानन महानिदेशालय कौ वेबसाहूर 
www.dgca.nic.in पर उपलब्ध है। 

(ग) से (ङ) तकनीकौ विलंब, प्रतिकूल मौसम स्थितियों, 
त्यधिक विमान यातायात कौ वजह से लंबे समय तक विमान को 

रोक जाने के कारण उदान ओर eget समय मेँ अधिकता हूर है। 
तथापि, उल्लंघन का कोर विशिष्ट मामला नहीं है। 

सासन अल्टा मेगा विद्युत परियोजना के 
लिए कोयला wie 

4464. श्री यवर सिंहः क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) कोयला wil के आबंटन के संबंध मे सरकार ओर 

सासन अल्या मेगा विद्युत परियोजना (यृएमपीपी ) परिचालित करने 

वाली कपनी के बीच हस्ताक्षरित aid का व्यौरा क्या 2; 

(ख) क्या usta ताप विद्युत निगम लिमिटेड से कोयला 
लोक वापस लेकर सासन यूएमपीपी को हाल ही में एक तीसरे 

कोयले sien का आवंटन किया गया 2; 

(ग) यदि हां, तो सासन यूएमपीपी को परिचालित करमे वाली 

कंपनी को तीसरा कोयला ब्लोक आबंरित करने के कारणों ओर 

ओचित्य सहित तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) क्या सासन यूएमपीपी को परिचालित करने काली कंपनी 
नै उक्त Wael का उल्लंघन करते हुए तीसरे कोयला लक 
से प्राप्त कोयले का एक हिस्सा अपने अन्य सयत्रों को दिया है; 
ओर 

(ङः) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर उस पर सरकार 

द्वारा कौ गई कारवाई सहित तत्संबंधी क्या कारण रहै?
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विद्युत पंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 

(क) कोयला ail के आवंटन के संबंध मे सरकार तथा सासन 

अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के बीच किसी समञ्ञोते पर 
हस्ताक्षर नहीं किया गया है। सासन यूएमपीपी के लिए स्पेशलं 
परपज tera (एसपीवी) के नाम से तीन कोयला ब्लाक का 

आवंटन किया गया था। कोयला ्लोकों सहित एसपीवी को टैरिफ 
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आधारित बोलीकर्ता के माध्यम से परियोजना के चयनित विकासकर्ता 

रिलायंस पावर लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। 

सासन पावर लिमिटेड (रिलायंस पावर लिमिटेड कौ सहायक 

कंपनी) ओर सासन युएमपीपी के प्रापणकर्ताओं के बीच दिनांक 
7.8.07 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरित किया गया था 

जिसका विवरण नीचे दिया गया है- 

विक्रयकर्तां प्रापणकर््ता 

सासन पावर लिमिटेड रिलायंस पावर लिमिटेड की 

सहायक BIT) 

परश्चिमांचल विद्युत वित्तरण निगम लिमिरेड 

पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 
मध्याचल विद्युत वितरण निगमं लिमिरेड 

दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिरेड 
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिर्ड 
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 

पंजाब राज्य इलेदटरिसिरी बो 

हरियाणा पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड 
नोरथ दिल्ली पावर लिमिरेड 
बीएसर्दएस राजधानी पावर लिमिरेड 

बीएसर्दएस यमुना पावर लिमिटेड 
मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 

उत्तराखंड पावर कापरिशम लिमिरेड 

(ख) ओर (ग) सभी तीन कोयला ब्लाकों का आवंटन वित्तीय 
बोली से पूर्वं वर्षं 2006 में सासन यूएमपीपी के लिए कोयला 

मत्रालय द्वारा किया गया था जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है- 

करसं कोयला ्लोक का नाम आबंटन की तारीख भूवैज्ञानिक रिजर्व (art) 

1 मोहर 13 सितंबर 06 402 

2 मोहर अमरोली एक्सटेंशन 13 सितंबर, 06 198 

3 छत्रसाल 26 अक्टूबर 06 160 

कुल 260 

कोयला मंत्रालय ने आस्म मे एसपीवी के नाम से मोहर ओर 

मोहर-अमलोरी विसर की आबंटन किया था। तथापि, परियोजना के 

लिए कोयले कौ मांग इन कोयला न्लोँकों के माध्यम से उपलब्ध 

कराए जाने कौ मांग से अधिक eit तथापि, एसपीवी के नाम से 

एक ओर ब्लाक के आबंटन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुरोध 

किया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों कोयला व्लाकों मे से एक 

कोयला ब्लाक अर्थात मोहर अमलोरी विस्तार डिपसाइड पर था ओर 
दूसरा आबंटित ब्लाक अर्थात मोहर aie पर खाली होने के 
पश्चात ही तैयार किया जा सकता 21 मोहर ब्लाक कौ क्षमता 
15 मिलियन टन प्रतिवर्षं दर्शायी गई थी ओर यह कि इस उत्पादन 
क्षमता तक पहुंचने में पांच वर्ष तक का समय लमगेगा। मोहर ब्लाक 
ओर छत्रसाल न्लोँकों को सासन यूएमपीपी कौ माग को पूरा करने 

के लिए एक साथ प्रचालितं किए जाने की आवश्यकता det) 
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कोयला मंत्रालय ओर asta विद्युत प्राधिकरण के साथ किए 

गए विचार-विमर्शं में छत्रसाल ब्लाक को परियोजना के लिए 
उपयुक्त अतिरिक्त ब्लोक के रूप में चिन्हित किया गया था क्योकि 
कोई भी अन्य उपयुक्त कोयला ब्लाक परियोजना के परिसर में 
उपलब्ध नहीं Ml Pie छत्रसाल कोयला ब्लाक का आबंटन 

एनरीपीसी लिमिरेड को किया गया था इसलिए ब्लाक को चिन्हित 

किया था जिसके लिए एनटीपीसी के स्थान पर आबंन किया जा 

सके। 

(घ) ओर (ङ) सरकार ने इस शर्तं के अधीन ताप विद्युत 

के उत्पादन के लिए मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड के fart 
विद्युत Waa के लिए ted सासन पावर लिमिटेड को आबंरिते 
मोहर, मोहर अमलोरी विस्तार ओर छत्रसाल कौ कोयला खानों से 
अधिकतम 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष तके के कोयले कौ अतिरिक्त 

मात्रा के प्रयोग को अनुमोदन प्रदान किया है कि आबंटित srt 
से उत्पादित समस्त कोयले पर पहला अधिकार ओर अतिरक्त 
प्राथमिकता सदैव सासन यृएमपीपी कौ ही होगी ओर इन कैष्टिव 
कोयला ब्लाक से इक्रीमेरल कोयले के उपयोग द्वारा उत्पादित विद्युत 
टैरिफ आधारित प्रतिस्पद्धीं बोली के माध्यम से बेची जाएगी। सासन 
यूएमपीपी अभी चालू कौ जानी है। 

(हिन्दी) 

दवाडइयों कौ आपूर्ति 

4465. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 

श्री हरीश चौधरीः 

श्री राजेन्दर अग्रवालः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने उन कतिपय भेषज कपनियों द्वारा, जिन्हें 
पूर्वं अवसरों पर घटिया चिकित्सीय उत्पादों करन हेतु दोषी पाया 
गया है८उनका नाम काली सूची में डाला गया है, के बावजूद 
अस्पतालों को दवाइयों ओर चिकित्सा उपकरणों कौ आपूर्ति करने 
का संज्ञान लिया है; 

(ख) यदि हां, तो fied तीन वषो ओर चालू वर्ष के दौरान 
तत्संबधी राज्य/संघ राज्यक्ेत्र-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार नै इस Gay में कोई जांच कराई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी परिणाम सहित व्यौरा क्या है ओर 

दोषियों के विरुद्ध क्या कारवाई at गई है; ओर 

(ङ) taht अनियमितताओं कौ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 
सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हँकिये जाने का प्रस्ताव 2? 
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतः इस 
प्रकार कौ सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। फिर भी, 
जहां तक केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों, अर्थात सफदरजंग 

अस्पताल, डो. आर.एम.-एल अस्पताल ओर लेडी afer मेडिकल 
कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का है, कालीसूची मेँ रखे गए फां 
से दवाइयो/उपकरणों कौ आपूर्ति का कोई मामले सामने नहीं आया 

है। तथापि, जैसाकि आर.एम.एल अस्पताल द्वारा सूचित किया गया 

है, जब कभी भी अवमानक carat कौ आपूर्ति कौ सूचना पाई 
गई, आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस ओर अवमानक दवाइयों 

के स्योक को तुरंत क्दलमे का आदेश जारी किया गया तथा संबंधित 
ओषध नियंत्रक को आवश्यक कारवाई करने के लिए सूचित किया 

गया। साथ ही tat दवाइयों को आपूर्तिकर्ता द्वारा तुरत बदला भी 
गया 

(डः) ब्ोलीदाताओं को उच्च मानकं बनाए रखने के उदृदेश्य 

से बनाए गए निविदा के निबंधन व शतां का अनुपालन करना पडता 

हे। उन्ल्यएचओ, जीएमपी प्रमाणपत्र, ओषध नियंत्रक लाइसेंस एवं 
प्रमाण पत्र, इस आशय का प्रमाणपन्न कि इस फर्म को काली सूची 
मे नहीं डाला गया है। आदि जैसे कुछ दस्तावेज निविदा wl के 

अग होते हँ चयन प्रक्रिया के तहत चयन किए जाने से पूर्वं अनेक 
समितियों दारा स्क्रीनिंग कौ जाती हे। 

[ अनुवाद] 

टीका लगाने के कारण बच्चों की मृत्यु 

4466. श्री सी. राजेन्द्रनः 

श्री सुदर्शन भगतः 
श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्री कामेश्वर aor: 
श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती ऊषा वर्माः 

श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) बच्चों के टीकारण कै लिए विभिन deat का निर्माण 

करने के लिए निर्धारित मानदण्ड आरे उनकी जांच हेतु कौ गई 
व्यवस्था का ANT क्या है; 

(ख) क्या नवजात शिशुं के टीकाकरण हेतु टीकां मेँ कथित 

रूप से विषैले रसायन, सीनोजेनिक सामग्री, जेनोरोक्सिंग मिले रहते 

है जिनमे डीएनए सरचना को बदलने की संभाव्यता 2;
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(ग) यदि हां, तो उन cent के नाम क्या है जिनमे मर्करी 
मिला रहता है जो बच्चों के लिए खतरनाक है; 

(घ) पिछले एक दशक के दौरान देश मेँ टीकाकरण के कारण 

मरे नवजात शिशुओं कौ अनुमानित संख्या कितनी है; ओर 

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए 
गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम ननी 

आजाद ): (क) बच्चों के संचारण के al का विनिर्माण ओषधि 
तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमों के अतर्गत creda कौ शर्तों 

के अनुसार किया जाता है एवं इसमे निर्देशित उल्लिखित उत्तम 
विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन करना अपेक्षित दै। इसके अलावा, 
व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत टीका का प्रत्येक बेच केन्द्रीय 
ओषधि प्रयोगशाला, कसौली, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रमाणित किए 
जाने के वाद ही जारी किया जाता zi 

(ख) टीकां के विनिर्माण में प्रयुक्त संधरक या परिरक्षण 
सामग्री परीक्षक राष्टरीय/अतरष्टरय adel के अनुसार अनुमेय 
सीमाओं के भीतर आती है 

(ग) dent के विनिर्माण में घरक के रूप में मरकरी का 
इस्तेमाल नहीं होती है। तथापि, मर्करी वाला मल्टी-डोस वैक्सीन 
aga में संघरटक के तौर पर उायोग किए जाने वाला वायोमर्सल 
विश्व स्वास्थ्य संगठन कौ ग्लोबन एडवाइजरी कमेटी ओन वैक्सीन 
सेफ्टी के अनुसार सुरक्षित 21 समिति का निष्कर्ष है कि dada 
के वायोमर्सल के प्रभाव में आने वाले शिशुओं बच्चों ओर वयस्कों 
मे विषाक्तता का कोई सबूत नहीं है। भायोमर्सल के प्रभाव मेँ आने 
वाले शिशुओं बच्चों ओर वयस्कों मेँ विषक्तता का कोई सबूत नहीं 
हे। थायोमर्सलयुक्त॒व्व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम टीकों जिसमें 
निम्नलिखित शामिल है। वे निम्नलिखित हैँ (1) प्थिरिया, परटयूसिस, 
टेटनेस (डीपीडी) (2) cera रँक्साहृड (टीरी) (3) रेपेटाइटिस 
बी तथा (4) पेन्टाबेलेअ de (डीपीटी+हेपेयदरिस बी+ हिमोलिफलीस 

इफ्लूएजा eed at)! 

(घ) प्रतिरक्षण पश्चात प्रतिकूल धटनाएं (एईएपओई) प्रतिरक्षण 
के बाद आने वाली किसी भी घटना को निगरानी करने का तत्र 

है, भले ही एेसी घटना का संबंध टीकाकरण से है यान दहो) पिछले 
एक दशक के दौरान देश मेँ उपलब्ध fiers के अनुसार एरएफ आई 
के अग के रूप में सूचित मौतें 644 Zi 

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विभिन उपाए इस 

प्रकार हे; 

* कार्यक्रम संबंधी कमियोँ के कारण प्रतिरक्षण पश्चात 

होने वाली प्रतिकूल घटनाओं (एईएफवाई) कौ रोकथाम 

हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर क्या करें 
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ओर क्यान wt के बारे में अनुदेश जारी किए जाते 
है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम कौ निगरानी ओर समीक्षा के 
लिए vide दौरों के रूप में इसे सहायता दी जाती 

| 

* कार्यक्रम daet कमियोँ के कारण सूचित एए्एफ आई 

मामलों पर कारवाई . की जाती है। 

एरईृएफआई पिोर्टिंग को maga बनाने हेतु किए गए उपायः 

* एईएफआई दिशा-निरदेशों मे 2010 मे संशोधन किया 

गया ओर उन्हे प्रचारित किया गया। 

* wana प्रबंधन सहित विभिन स्तरों पर प्रतिरक्षण 

के साथ संबंधित एईएफओआई पर अधिकारियों के 

प्रशिक्षण को मजबूत बनाना। 

अस्पतालों ओर ओषधालयों मे बुनियादी सुविधाएं 

4467. श्री शिवराम गौडाः 

श्री जय प्रका अग्रवालः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के अस्पतालों ओर 

सीजीएचएस ओषधालयों मे स्वच्छता प्रणाली मे खामियों ओर 
बुनियादी सुविधाओं की कमी के बारे में पता है ओर यदि हां, तो 
तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ख) क्या सरकार ने देश मे अस्पतालों ओर सीजीएचएस 

ओषधालयों मे जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए कोई 

ओचक जांच कराई है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी str ओर तत्संबधी निष्कर्षं क्या 

है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा केन्र सरकार के अस्पतालों ओर सीजीएचएस 

ओषधालयों में खामियों को दूर करने ओर वहां मूलभूत सुविधाएं 
प्रदान करने ओर उनके समुचित रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए 

गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) जहां तक तीन सरकारी केंद्रीय अस्पतालों नामतः 

सफदरजंग अस्पताल, St राम मनोहर लोहिया अस्पताल व 

एलएचएमसी एवं श्रीमती एव के अस्पताल का संबंध है इन 

अस्पतालों कौ बुनियादी सुविधाओं म कोई कमी नहीं है। तथापि, 
वे न केवल दिल्ली ओर इसके आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले
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रोगियों बल्कि दूर दराज के wat से आने वाले रोगियों कौ भी 

देखभाल करते है जिसके चलते उपलब्ध अवसंरचना कौ तुलना मं 
इन अस्पतालों मे मरीजों कौ संख्या मेँ काफो बढोत्तरी हुई है। अतः 

कभी-कभी इन अस्पतालों के कु व्यस्त क्षेत्रों की सफाई में कुछ 

खामियां रह जाती है। सीजीएचएस ओषधाल्यों मेँ भी पर्याप्त 
स्वच्छता ओर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती 21 सीजीएचएस 
ओषधालयों मे भी पर्याप्त स्वच्छता ओर बुनियादी सुविधाएं year 
कराई जाती है! 

(ख) ओर (ग) अस्पतालों मे सफाई सुनिश्चिता के लिए 

det अधीक्षकप्रबधव (हाऊस कीपिंग) ओर कार्यालय प्रभारी 

(स्वच्छता) द्वारा नियमित दौरे किए जाते है। इसके साथ-साथ 

चिकित्सा अधीक्षकों भी साप्ताहिक दौरे लगाते हैँ। इसके अतिरिक्त, 

स्वच्छता व सफाई सहित इन अस्पतालों में बेहतर कार्यकलाप को 

सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय कौ टीमें 

समय-समय पर अस्पतालों का दौरा करती है! 

(घ) इन अस्पतालों मे स्वच्छता तथा सफाई कार्य का का 

रखरखाव नियमित कर्मचारियों के अलावा, आउटसो्सं कौ एजेसियौं 

की सहायता से कई सफाई कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। 

कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों मेँ यात्रिक सफाई भी कौ जाती है। कौट 

नियत्रण कार्य निरन्तर किया जा रहा है। हाउस कौपिग स्फ को 

भी नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सीजीएचएस 

ओषधालयों जहां सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, वहां सफाई 

सेवाएं आउटसोर्स कौ जाती है। 

विवेशों मे भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र 

4468. श्री Wet. नाना पाटीलः क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय सांस्कृतिक संबंध 

परिषद के dat कौ आवधिक समीक्षा करती है; 

(ख यदि ai, तो विगत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष ओर चालू 

वर्षं के दौरान कौ गई एेसी समीक्षाओं का ocean व्यौरा क्या 

है; ओर 

(ग) te समीक्षाओं का परिणाम क्या रहा ओर उस पर 

सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कारवाई कौ गई? 

विदेश मत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास 

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद); (क) ओर (ख) जी, 

हां। परिषद सांस्कृतिक bal कौ आवधिक fel के साथ-साथ 

संबंधित भारतीय मिशनों के प्रमुख से प्राप्त सूचनाओं के आधार 

पर सांस्कृतिक bal के कार्यकरण कौ मोनीररिग व समीक्षा करता 
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है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र 

के लेखे कौ लेखा परीक्षा के अतिरिक्त परिषद ने आंतरिक लेखा 

परीक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक केन्द्र के लेखे परीक्षा के अतिरिक्त 

परिषद् ने आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक केन्द्र 

के लेखे की लेखा परीक्षा तथा निष्पादन मूल्यांकन कौ अपनी 

प्रणाली भी संस्थापित की है। गत तीन वर्षो के दौरान टोकियो, 

ain, कुञालालम्पुर, dente, जकार्ता, मास्को, दुशानबे, ताशकद्, 

अस्ताना, कोलम्बो, ढाका, काठमाण्डू, भिम्पू, लंदन, पारामारिबो, 

पोट ओंफ स्पेन, sist राऊन स्थित 21 सांस्कृतिक ast तथा चालू 

वर्ष् मे रियाध, आबू धाबी, मेक्सिको तथा साओ पाउलो स्थित 4 

केन्द्रं की लेखा परीक्षा आईसीसीआर के आंतरिक लेखा परीक्षा दल 

द्वारा कौ गई etl 

(ग) मानीटरिग तथा समीक्षा कौ वर्तमान प्रक्रिया के आधार 

पर सांस्कृतिक केन्द्र के कार्यकलापों कौ गुणवत्ता, aay तथा 

yaaa के सतत उन्नयन के लिए अनेक उपाय किए गए है। 

सांस्कृतिक dat के क्रियाकला्पों के परिणामस्वरूप विदेशों मं 

भारतीय संस्कृति का पर्याप्त विस्तार हुआ है। 

ऊर्जां किफायती उपकरण 

4469. श्री नित्यानंद प्रधानः क्या विद्युत मत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) परिवार ओर ओद्योगिक क्षेत्र दोनों मेँ उपयोग हेतु ऊर्जा 

किफायती उपकरण विकसित करने के लिए सरकार कौ कार्ययोजना 

क्या है; 

(ख) क्या सरकार का विचार ऊर्जा किफायती उपकरणों के 

उत्पादन में रुचि दिखाने वाले निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 

(क) से (घ) सरकार ने अपने मानकौकरण एवं लेबलीकरण (एस 

व एल) कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए सतत 

माग के सृजन द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति कौ है। स्कीम 2006 F शुरू 

की we थी ओर वर्तमान में इसमें 15 उपस्कर^उपकरण अर्थात एसी, 

टरयूब लाइट, WE wt रेग्रिजरेटर वितरण टरांसफार्मर्, इंडक्शन 

मोटर, प्रत्यक्ष कूल रेफरिजरेटर, गीजर, सीलिंग फेन, कलर टीवी, 

कृषि पंप सेट, एलपीजी स्टोव, वाशिंग मशीन, लैपर्टोप, कसेर 

एसी. ओर dare शामिल हैँ जिसमे से पहले चार को 7 जनवरी, 

2010 से अनिवार्यं लेबलीकरण के अतर्गतं अधिसूचित किया गया 

हे। 11 वीं योजना अवधि के दौरान, स्टार tes उत्पादों के उपयोग
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के कारण प्रयोग मे न लाई गई उत्मादन क्षमता 7766 मेगावाट थी। 
स्टार tes उत्पादों के उपयोग के कारण प्रयोग मेन oe गई 
उत्पादन क्षमता 7766 मेगावार at स्टार रेटिड लेबलीकृत उत्पाद 
का बाजार Jed रहने के साथ अब उपस्कारों को ओर अधिक 
कुशल बनाने का कार्य चल रहा है अर्थात एेसे उपस्कर जो बाजार 
मेँ उपलब्ध ऊर्जा दक्ष उपस्कास से 30-50% अधिक ऊर्जा कौ बचत 
करते el निर्दिष्ट dat मेँ ऊर्जा दक्ष उपकरणों की fare मे तेजी 
लाने ओर भारत मेँ विनिर्माण aa मेँ नवीनता को प्रोत्साहित करने 
के fou, ताकि उपकरणों को ओर अधिक प्रभावी बनाया जा सके। 
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीर) नेशनल मिशन आन wees एनजी 
एपिशियंसी (एनएमईरईई) के अतर्गत सुपर ऊर्जा दक्ष कार्यक्रम 
(एपर्ईरईपी) को तैयार कर रही है। | 

आयुष संस्थाओं का उन्नयन 

4470. sit whet. gina: 

श्री प्रेमचन्द Wes: 
श्री मुरारी लाल सिंहः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(के) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन राज्यों से 
आयुष संस्थाओं को सशक्त करने ओर उनका उनयन करने के 
लिए अनेक प्रस्ताव मिले है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर विगत तीन 
वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान इन पर प्रस्ता-वार ओर waa 
राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है; 
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(ग) क्या आयुष संस्थाओं के उन्नयन हेतु निधियां मंजूर ओर 

जारी की गई है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ओर राज्य/संघ राज्य 

aa-an wit क्या है; ओर 

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण रहै ओर इन आयुष 
संस्थानों को शेष स्वीकृत धनराशि कब तक जारी विये जाने की 
संभावना है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्री 
एस. गांधीसेलवन ): (क) ओर (ख) आयुष संस्था विकास 

नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अनुदान की मांग के 

प्रस्ताव मध्य प्रदेश सहित wales राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए रहै! 
गत तीन वर्षो ओर मौजूदा वर्षं के दौरान प्राप्त ओर अनुमोदित 
प्रस्तावों का राज्य-वार व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। 

(ग) ओर (घ) गत तीन वर्षो के दौरान आयुष संस्थाओं को 
स्वीकृत ओर निर्मुक्त राशि का संस्था-वार ओर राज्य/संघ राज्य 
्षेत्र-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 
के दौरान किसी संस्था को अब तक कोई राशि स्वीकृत अथवा 
निर्मुक्त नहीं कौ गई 21 

(ङ) संबंधित राज्य/संस्था द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न 
किये जाने के कारण शेष प्रस्तावों के संबध में अनुदान निर्मुक्त 
नही किया जा सका। किसी संस्था को नए सहायतानुदान की 

स्वीकृति उसे पहले दिए गए अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमात्र 

पत्र कौ प्रस्तुती तथा अपेक्षित दस्तावेज के साथ पूर्णं प्रस्तावों की 
प्राप्ति पर निर्भर करती है। 

विवरण I 

स्कोम का नामः आयुष संस्था विकास" केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 

एन्य एय क्षत्र कानाम We प्रस्तावं कौ संख्या अनुमोदित प्रस्तावों कौ स्या 

2009-10 2010-11 2011-1 2012-1 2009-10 2010-11 21-12 2012-13 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 0 0 0 0 0 0 

आंध प्रदेश 2 3 0 2 1 0 0 0 

विहार 0 2 0 0 1 1 0 0 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

dene 0 0 0 0 0 0 0 0 

छत्तीसगद 0 1 0 0 0 0 1 0 

दमन ओर दीव 0 0 0 0 0 0 0 0 

दादरा ओर नगर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 0 

गुजरात 1 3 0 0 0 2 0 0 

गोवा 0 0 0 0 0 0 0 0 

हरियाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 

हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मू ओर कश्मीर 0 2 0 0 0 2 0 0 

anaes 0 0 1 0 0 0 1 0 

कर्नाटक 1 | 2 0 2 1 1 0 

केरल 3 3 0 ] 2 1 0 0 

मध्य प्रदेश 0 2 0 0 0 1 0 0 

महाराष्ट 5 5 1 0 6 3 1 0 

ओडिशा 0 1 0 0 0 1 0 0 

पजाब 0 Tv 1 0 0 0 1 0 

राजस्थान 0 0 1 0 0 0 1 0 

तमिलनाडु 0 1 0 0 0 0 0 0 

उत्तराखंड 3 1 1 1 0 ] 0 0 

उत्तर प्रदेश 2 5 0 0 1 1 0 0 

पश्चिम बंगाल 0 1 ॥ 1 0 1 1 0 

दिल्ली 0 0 0 0 0 0 0 0 

पुदुचेरी 0 3 0 0 0 1 0 0 

लक्षद्रीप 0 0 0 0 0 0 0 0 

अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 

असम 0 0 0 0 0 0 0 0 

मेघालय 0 0 0 0 0 0 0 0 

मणिपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 



291 Weal के 7 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 292 

॥ 2 3 4 5 6 7 9 

मिजोरम 0 0 0 0 0 0 0 0 

नागालैड 0 0 0 0 0 0 0 0 

त्रिपुरा 0 1 1 0 0 1 0 0 

सिक्किम 0 0 0 0 0 0 0 0 

कुल 18 36 10 5 14 16 8 0 

विवरण I 

"आयुष सस्था विकास” aster प्रायोजित स्कीम के अतर्गत सस्वीकृत एवं निर्मुक्त अनुदान 

2009-10 

क्र.सं कोँलेज/संस्था का नाम राज्य का नाम संस्वीकृत निर्मुक्त 

राशि रशि 

(रु. लाख में) (रु. लाखों मे) 

1 2 3 4 ` 5 

1. ए एल. राजकोय आयुर्वेद मेडिकल कोलेज, वारगल आध्र प्रदेश 69.00 69.00 

2. राजकौय आयुर्वेद मेडिकल कोलेज, पटना बिहार 300.00 201.62 

3. श्री डीजी आयुवेद मेडिकल कोँलेज, गडग कर्नाटक 66.79 66.79 

4. श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कालेज sett कर्नाटक 300.00 163.49 

5. एन.एस.एस. होमियो मेडिकल ales, कोट्टायम केरल 200.00 170.00 

6. वेद्यरतनम आयुर्वेद acta, केरल 500.00 38.10 

7. डीएम.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल महाराष्ट 200.00 170.00 

8. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे महाराष्ट 500.00 350.00 

9. अष्टाग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे महाराष्ट 90.00 90.00 

10. at आयुवेद महाविद्यालय, नागपुर महाराष्ट 300.00 240.00 

11. सेठ चंदनमल मथु आर्यग्ला वैदक महाविद्यालय, सतारा महाराष्ट 90.00 90.00 
12. आयुवेद प्रसारक मंडल द्वारा संचालित आयुवेद कोलिज, महाराष्ट 63.00 63.00 

सिर्योन मुंबई 

13. राजकोय आयुर्वेद कोलिज, वारणसी उत्तर प्रदेश 196.46 170.00 

14, गुरुकुली Hirst राजकीय आयुर्वेद कँलेज, eer उत्तराखंड 138.00 118.00 

कुल 3013.25 2000.00 
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1 2 3 4 5 

2010-11 

1. राजकौय आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, केरल 219.00 150.00 
तिरुवनतपुरम 

2. आयुर्वेद मेडिकल कलिज एवं अस्पताल, माहे पुदुचेरी 947.00 600.00 

3. राजकौय आयुर्वेद मेडिकल कोँलेज, पटना बिहार 93.77 93.77 

4. त्रिपुरा सुंदरी आयुवंद मेडिकल कींलेज, उदयपुर त्रिपुरा 1000.00 800.00 

दक्षिण त्रिपुरा 

5. राजकीय आयुर्वेद SAT, IAMS, गुजरात गुजरात 200.00 150.00 

6. आयुर्वेदिक भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर गुजरात 80.74 80.74 

7. कलकत्ता यूनानी मेडिकल कँलेज एवं अस्पताल, कोलकाता पश्चिम बंगाल 116.00 98.01 

पश्चिम बंगाल 

8. राजकीय आयुर्वेद मेडिकल ater, रीवा मध्य प्रदेश 80.00 13.54 

मध्य प्रदेश 

9. राजकौय आयुर्वेद मेडिकल कालेज, रीवा मध्य प्रदेश 250.00 130.00 
मध्य प्रदेश 

10. राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कलिज, रीवा मध्य प्रदेश 210.00 80.00 
मध्य प्रदेश 

11. केरीएस आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, अंकुर पुर, गंजम, ओडिशा 118.39 70.39 
ओडिशा 

12. राजकीय आयुर्वेद ict, जम्मू, जम्मू व॒ कश्मीर जम्मू 1000.00 800.00 
स्वास्थ्य सोसायटी, जम्मू 

13. यूनानी मेडिकल कालिज, गंद्रबल, कश्मीर कश्मीर 1000.00 800.00 
जम्मू व॒ कश्मीर स्वास्थ्य सोसायटी, जम्मू 

14. जीएस गुणे आयुर्वेद Hicks, अहमदनगर, महाराष्ट महाराष्ट 200.00 140.00 

15. भाईसाहेन सावंत आवेर्दद महाविद्यालय, सावंतवाडी, महाराष्ट महाराष्ट 178.00 130.00 

16. विदर्भं आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट महाराष्ट 147.00 98.00 

राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी महाराष्ट 

17. बी.एम. ककणवाडी आयुर्वेद महाविद्यालय बेलगांम कर्नाटक 148.00 102.95 
राज्य स्वास्थ्य सोसादरी, कर्नाटक 

18. ललित हरि राज्य आयुर्वेदिक spice, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 240.00 80.00 

कुल 62279.00 4417.40 
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2011-12 

1. राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, Agata आरखंड 1000.00 525.90 

2. एनपीए राजकीय आयुर्वेद कोलेज, रायपुर छत्तीसगद 145.23 , 75.00 

3. राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा ओर योग ais छन्तीसगद `  962.50 300.00 

अस्पताल एवं छात्रावास भवन, मैसूर 

4. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर राजस्थान 942.72 350.00 

5. न्यू आयुर्वेद विश्वविद्यालय, उत्तराखंड उत्तराखंड 700.00 300.00 

6. तिलक आयुव॑द महाविद्यालय, पुणे महाराष्ट 117.08 100.00 

7. राजकीय wat रोय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कंलेज, पश्चिम बंगाल 148 148.00 

कोलकाता 

8. गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय होशियारपुर, पंजाब पंजाब 395.86 301.00 

कुल 4411.39 2099.90 

[feet] 

पर्यटन स्थलों पर goiter सेवाएं 

4471, श्री सज्जन वर्मा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन स्थलों पर हेलीकप्टर 

सेवा आरंभ करने का है; 

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थं पहचान किए गए स्थानों 

का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वारं व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

नागर विमानन dat (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 
पवन हंस हेलीरकप्टर्स लिमिटेड पर्वतीय asl सहित vies गतव्यों 

के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं प्रचालित कर रहा है। पवन हंस राज्य 
सरकारों के साथ समन्वय करते हुए afta व्यवहार्यता तथा 
अपेक्षित अवसंरचना कौ उपलब्धता के आधार पर इन राज्यों में 

पर्यटन को बढावा देने के लिए went की रुचि के स्थानों को 

जोडने के लिए हेलीर्कोष्टर तथा समुद्री विमान सेवाएं आरभ करने 
कौ योजना बना रहा है। 

इसं संबंध में ऊरी, रामेश्वरम, मुदरै, मुनार, दार्जिलिंग, पंचमदी, 

गोवा वृन्दावन/आगरा आदि जैसे महत्वपूर्णं पयटक स्थलों को जोड़ने 
के लिए संबंधित राज्य सरकारों जैसे तमिलनादु, मध्य प्रदेश, गोवा 
केरल, उत्तर प्रदेश आदि के साथ wal wl जा रही 21 

खनन नीतियों पर मामव अधिकार निगरानी रिपोर्ट 

4472. श्री विलास मुत्तेमवारः क्या खान मत्री यह बताने 

की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने मानव अधिकार निगरानी रिपोर्ट पर ध्यान 

दिया है जिसमें देश में प्रमुख खनन नीतियों के डिजाइन ओर 
कार्यान्वयन मे गहरी खामियों ओर अवैध खनन को रोकने में 

विफलता पर प्रकाश डाला गया है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 

ओर (ख) ‘ase aie कटरोल-माइनिग, रेगुलेटरी फलियर ws 

राइट्स इन इंडिया! शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ax सरकार कौ 
जानकारी मे आई है जिसमे देश में विशेषकर कर्नारक ओर गोवा 
राज्य मेँ अवैध खनन, अवैध खनन कौ रोकथाम में विनियामक 
निकायो कौ असफलता तथा खनन का मानव अधिकारों पर प्रभाव 

को उजागर किया गया है केद्र सरकार द्वारा देश में अवैध खनन 

को नियंत्रित करने ओर जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम 

उठाए गए हैः 

(1) खान ओर खनिज (विकास ओर विनियमन) अधिनियम, 
(एमएमडीआर) कौ धारा 23 ग॒ के तहत रज्य 

सरकारों को अवैध खनन के नियत्रण के लिए बनाने 

के लिए कहा गया है (अब तक अठारह राज्यों ने 

नियम बनाए है)
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(2) अवैध खनन को नियंत्रण करने के लिए वर्षं 2005 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

से राज्य ओर जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए 

जाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया। 

(अब तक 21 राज्यों ने कार्य बल गठित कर दिए 

है) 

राज्य सरकारों को ta, सीमा-शुल्कं ओर पत्तन 
प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध 
खनन को नियंत्रित करने के प्रयासो का 

समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एससीईसी) गिते 

aa की सलाह दी गई है। (31 राज्यों ने एेसी 

समितियां गठित कर ली 2) 

सभी राज्य सरकारों को सुदूर सबेदन के उपयोग, 
यातायात पर नियत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, 
अत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण ओर विशेष प्रकोष्ठ 

गदितं करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने 

ओर fafa करने के विशिष्ट उपायों के साथ 

कारवाई योजना अपनाने की सलाह दी गई है। 

खान मंत्रालय ने अवैध खनन पर राज्य सरकायों द्वारा 
कौ गई कारवाई की विशेष रुप से समीक्षा के लिए 

अब तक राज्य सरकारों के साथ दिनांक 3.8.2009, 

27.11.2009, 22.2.2010, 16.4.2010 ओर 219. 

2010 को Wa dae ail इस आवधिक समीक्षा पर 

केद्रीय समन्वयन-सह-अधिकार प्राप्त समिति कौ agai 
मे सहमति दी गई हे! 

सचिव (खान) की अध्यक्षता मेँ दिनांक 4.3.2009 

को af केद्रीय समन्वयन सह अधिकार प्राप्त 
समिति ने 24.7.2009, 22.12.2009, 18.6.2010, 22. 

12.2010, 3.5.2011, 20.9.2011, 16.1.2012, 27.3. 

2012 ओर 28.6.2012 को नौ dock की है ताकि 
अवैध खनन नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रलापों के 

समन्वयन से संबंधित मामलों सहित सभी खनन 

संबधी मुद्दों पर विचार किया जा सके। 

रेलवे ने बाड लगाने ओर रेलवे साइडिगों पर चेक 
पोस्ट बनाने के उपाय के साथ-साथ एक प्रणाली शुरु 

की है जिसमे केवलं tease जारी ओर राज्य 

सरकार द्वारा सत्यापित परमिरों पर लौह अयस्क के 

परिवहन कौ अनुमति होगी। 

सीमा-शुल्क विभाग ने अपने सभी फौल्ड यूनिरों को 

अयस्क निर्यात संबंधी सूचना राज्य सरकार के साथ 

बांटने के निर्देश जारी किए हे। 
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(9) जहाजरानी मंत्रालय ने सभी as पत्तनं मे निर्यात के 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

लिए माल के आवागमन हेतु सत्यापन प्रक्रिया को 
दुरुस्त FAM 

सरकार नै खनिज सरक्षण ओर विकास नियम, 1988 
के नियम 45 में संशोधन 9.2.2011 को अधिसूचित 
किया है, जिसमे सभी खनिकों, व्यापारियों, स्टाकिस्टो, 

निर्यातकों ओर अत्य-उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय 

खान व्ययो 4 पंजीकरण करवाना तथा aft के 

सर्वागीण उचित लैखांकन के लिए खनिज के लेन-देन 

के बारे मँ मासिक आधार पर सूचित करना अनिवार्य 

कर दिया गया है। 11.6.2012 की स्थिति के अनुसार 
देश में 9409 खनन Geel मेँ से 8027 खनन पट्टे 
आईबीएम में आनलाइन पंजीकृत किए गए है। 

आईबीएम ने अनुपालन न करने के लिए 1587 GA 
निलबित की ह ओर 4 मामलों में अभियोग की 
कारवाई शुरु की है तथा 21 मामलों में निरस्त करने 
की राज्य सरकार को सिफारिश at 21 आईबीएम 
ने राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया 21 कि 
गैर-पंजीकृत आपरेरटरों को खनिजों के लाने-ले जाने 
के लिए afte पास जारी न किए ami 

भारतीय खान ब्यूरो ने सेरेलाइर चित्रं के जरिए 

स्थानिक sat मे खानों के निरीक्षण के लिए एक 

विशेष aac का गठन किया है। विशेष टास्क 

फोर्स ने कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उदीसा, was ओर 
गुजरात राज्यों A कुल 454 खानां A निरीक्षण किर 

#1 ओर खनिज सरक्षण एवं विकास नियम, 1988 
के नियम 13८2) के अधीन गम्भीर उल्लंघनं के 

कारण 155 खनों को निलंबित किया है। इसके 
अतिरिक्त आईबीएम ने 8 खनन पट्टो को निरस्त 
करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की 21 

खनन योजना के ओंनलाइन अनुमोदन तथा अनुमोदित 

खनन योजनाओं को पल्लिक डोमेन में रखने के 

संबंध मे उल्लेखनीय दै कि मंत्रालय "खनन saz 

प्रणाली '" (एमरीएस) तैयार कर रहा है ताकि खमिज 

रियायत aa से संबधित विभिन्न प्रक्रिया स्वचलित हों, 

जिसमे उपर्युक्तानुसार सूचना को प्रदर्शित करने कौ 

व्यवस्था भी हो। 

केन्द्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 कौ गजट 

अधिसूचना कै ded लौह अयस्क ओर मैगनीज के 
अवैध खनन के लिए श्री जस्टिम एम.बी. शाह जांच 
आयोग गठित किया गया है। जांच आयोग ने अपनी
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पहली अंतरिम रिपोर्ट 14.07.2011 को प्रस्तुत कौ 
जिसे लोक सभा में कृत कारवाई ज्ञापन सहित प्रस्तुत 

किया गया। सरकार द्वारा जांच आयोग का कार्यकाल 

16 जुलाई, 2013 तक बदा दिया गया है। जांच 
आयोग ने अब तक आध्र प्रदेश गोवा, AGS, 

कर्नारक ओर आडिशा राज्यों का दौरा fea 

[ stare] 

महिलाओं के विरुद्ध हिसा 

4473. श्री एस.आर. जेयदुरईः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

श्री कोडिकुननील सुरेशः 
श्री पोननम प्रभाकरः 

श्री ए. गणेशमूर्तिः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडन्ल्यू) ने देश मं 

महिलाओं कौ सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त की है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है ओर महिलाओं के 

उत्पीडन ओर उनके विरुद्ध अपराधो के way मेँ पिछले तीन वर्षो 
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में प्रत्येक ad ओर चालू वर्षं के दौरान एनसीडन्ल्यू मे दर्ज किए 
गए, निपयए गए ओर लम्बित मामलों की संख्या का राज्य/संघ 

राज्यक्ेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या एनसीडल्ल्यू ने महिलाओं पर हमले के मामलों के 

बारे में राज्य सरकारों से fold मागी 2; 

(घ) यदि हां, at तत्संबंधी राज्य-वार at सहित उन राज्यों 

का wit क्या है जिन्होने इस संबंध मे अपनी रिपोर अब तक 

प्रस्तुत नहीं कौ 2; 

(ङ) क्या एनसीडल्ल्यू ने सरकार को एसे मामलों षर अपनी 

रिपोर्ट प्रस्तुत की है; ओर 

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा की गई कारवाई सहित 

तत्संबधी sit क्या है? 

महिला ओर बाल विकास aaa की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) ओर (ख) जी, a राष्ट्रीय 
महिला आयोग द्वार गत तीन वर्षो ओर मोजुदा ad के दौरान प्राप्त 

शिकायतों, निपटान कौ गई शिकायतों ओर लंबित शिकायतों कौ 

कुल संख्या इस प्रकार हेः 

ay दर्ज शिकायतों की संख्या विभिन स्तरों पर लंबित शिकायतों की संख्या 

2009 15566 14716 

2010 । 15700 14348 

2011 15870 10928 

2012 (03.09.2012 तक) 11223 4091 

कुल 58359 44083 

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गत तीन वर्षो ओर मौजूदा वर्षं के दौरान प्राप्त शिकायतों कौ राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण मेँ दी गई 

है। 

(ग) से (च) आयोग को प्राप्तं शिकायतों पर कार्रवाई निम्नलिखित तरीके से की जाती 2:- 

L पुलिय उदासीनता/पुलिस दारा कारवाई न किए जाने कौ शिकायतें मामले कौ समय पर एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने 
के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कौ जाती है। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त कौ गई aad रिपोर्यो कौ जांच 
की जाती है ओर मानीटर किया जाता है। 

I. गंभीर अपराधो के लिए आयोग जांच समितियां गठित करता है जो घटना स्थल पर जाकर जांच करती है, विभिन गवाहों 

का परीक्षण करती है, साक्ष्यं को एकत्रित करती है ओर सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एेसी जांच हिसा एवं
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IV. 

VI 

अत्याचारों की पीदितों को शीघ्र सहायता एवं न्याय 

दिलाने मे सहायता करती Zz आयोग संबंधित राज्य 

सरकारो(प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाकर 

जांच समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन का 

मानीररन करता हेै। 

पारिवारिक विवाद्/वैवाहिक विवादों का निपटान परामर्शं 

के माध्यम से किया जाता है दोनों पक्षौ को 

व्यवितिगत सुनवाई के लिए wate महिला आयोग 4 

बुलाया जाता है तथा उनके घर को बचाने के faa 

परामर्श दिया जाता ZI 

कुक शिकायतों मेँ प्रतिपक्षप्रत्य्थी से जिनके विरुद्ध 
शिकायत में आरोप लगाए जाते हैँ. से शपथ पत्र 

पर लिखित उत्तर/रिप्पणियां प्राप्त कौ जाती है। 

महिलाओं से प्राप्त शिकायतों को विभिन राज्य 

महिला आयोगो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, wea 

अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग तथा राज्यों मे उनके 

राज्य आयोगो को उनके द्वारा उपयुक्त कारवाई करने 

के लिए भी अग्रेषित किया जाता है। ये वे शिकायतें 

होती है जो महिला अधिकारों के हनन से प्रत्यक्ष 
रूप से संबधित नहीं होती Zz 

"घरेलू हिंसा/वैवाहिक विवाद" से संबंधित कुछ शिकायत 

को घरेलू हिसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 

2005 के प्रावधानों के मद्देनजर उपयुक्त कारवाई 

हेतु संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित कौ जाती 21 

काई शिकायतों मे जिला मजिस्टरैट एवं कलेक्टर ओर 

पुलिस अधीक्षक से "घरेलू fea’ के पीडितों को 

घरेलू हिसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 

2005 के तहत आवश्यक कानूनी सहायता ओर मार्ग 

दर्शन प्रदान करने के लिए कहा जाता है। 

उपरोक्त के अलावा, शिकायतों को बंद करने के fau 

निम्नलिखित प्रक्रिया उपनाई जाती 2: 

(i) नैर-अधिदेशित शिकायतें बंद कर दी जाती हेै। 

16 भाद्रपद, 1934 (शकः) 

(ii) 

(ili) 

(iv) 
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वे शिकायतें जिनमे की गई कारवाई रिपोर्यो A यह 

बताया जाता है कि मामले में संब॑धित्त न्यायालय के 

समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है^ मामला 

प्रस्तुत कर दिया गया है, मामला न्यायालय के 

विचाराधीन होने के कारण सामान्यतः बंद कर दी 

जाती हे। 

महिलाओं के साथ बलात्कार, दहेज मृत्यु आदि जैसे 

कथित जघन्य अपराधो से संबधित शिकायतों के 

मामले में प्राप्त की गईं कारवाई fate को विस्तार 

से जांच कौ जाती है ओर यदि आवश्यक हो तो 

संबंधित प्राधिकारियों से स्थिति रिपो मांगी जाती है 

(जब तकं कि मामला न्यायालय के विचारधन न 

हो)। ta मामलों मेँ artes तब तक किया जाता 

है जन तक कि se संबंधित न्यायालय के समक्ष 

प्रस्तुत न कर दिए जाए। कोई भी तथ्य होने पर एसे 

मामलों में निर्णय को शिकायतकर्ता का मत प्राप्त 

करने के लिए की गई कारवार रिपो प्राप्त होने के 

90 feat के भीतर उसे भैजा जाता है यदि निर्धारित 

अवधि के भीतर उनसे कोई उत्तर प्राप्त होता दै तथा 

शिकायत बंद कर दी जाती है। 

उन शिकायतों को जिनमें कौ गई कारवाई रिपोर मं 

यह बताया जाता है कि शिकायत मँ लगाए गए 

आरोप जांच में पर्याप्त नहीं पाए जाते हँ अथवा 

शिकायत तुच्छ अथवा gd पाई जाती है तो भी 

शिकायतें बंद कर दी जाती हे। 

तथापि, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई करने के अलावा, 

आयोग राज्य सरकारों के साथ लंबित मामलों को भी उठाता है 

आयोग ने हाल ही मेँ राज्य सरकारों की तरफ से लंबित की गई 

कारवाई रिपोर्ट के मामलों की अधिकांश संख्या इन राज्यों कौ है। 

सरकार waa महिला आयोग में लंबित मामलों मानीटरन 

करती है ओर राष्ट्रीय महिला आयोग से fre गए मामलों से 

संबंधित मासिक रिपोर मंगाई जाती 21 
विवरण 

गत तीन वर्षो एवं मौजूदा वर्षं के दौरान महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों कौ राज्यवार सख्या 

क्र.सं राज्य 2009 2010 2011 2012 

(03.09.2012तक) 

1 2 3 4 5 6 

1. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 3 4 7 1 
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1 2 3 4 5 6 

2. आंध्र प्रदेश 110 132 124 64 

3. अरुणाचल प्रदेश 4 3 2 0 

4. असम 39 29 26 14 

5. बिहार 407 500 444 333 

6. चंडीगढ 8 18 40 21 

7. छत्तीसगद् 72 96 75 53 

8. दादरा ओर नगर हवेली 2 8 2 0 

9. दमन ओर दीवं 0 4 2 4 

10. दिल्ली 2027 2434 2289 1543 

11. गोवा 4 8 9 5 

12. गुजरात 109 126 65 47 

13. हरियाणा 642 940 934 683 

14. हिमाचल प्रदेश 52 53 51 36 

15. जम्मू ओर कश्मीर 26 31 21 17 

16. ज्ञारखंड 173 272 212 156 

17. ale 81 72 52 49 

18. केरल 19 36 25 22 

19. लक्षद्वीप 0 0 0 0 

20. मध्य प्रदेश 585 777 607 500 

21. महाराष्ट 349 432 312 180 

22. मणिपुर 2 3 2 1 

23. मेघालय 10 2 5 3 

24. मिजोरम 2 2 0 0 

25. नागालैंड 2 3 3 0 

26. ओडिशा 54 61 63 35 

पुदुचेरी 11 7 9 7 

28. पजाब 203 242 210 128 
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1 2 3 4 5 6 

29. राजस्थान 1206 1541 1305 837 

30. सिक्किम 3 0 0 0 

31. तमिलनाडु 193 111 124 51 

32. त्रिपुरा 4 1 4 3 

33. उत्तर प्रदेश 8745 7225 8335 6154 

34. उत्तराखंड 276 363 341 187 

35, पश्चिम बंगाल 143 164 170 89 

कुल 15566 15700 15870 11223 

आई.सी.डी.एस. योजना का कार्यान्वयन 

4474. श्री उदय सिंहः क्या महिला ओर बाल विकास 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने चोरी कौ रोकने तथा सही लाभार्थियों 

तक अनुपूरक पोषण पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए समेकित 

बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के तहत लाभार्थियों का व्यौरा 

पंचायत कार्यालयों तथा आगनवाडी chal पर दशनि का करने का 

निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को आईसीडीएस योजना 

के तहत लाभार्थियों तक आपूर्ति कौ आवाजाही पर निगरानी रखने 

के लिए वेब-आधारित प्रणाली का विकास करने का निदेश दिया 

गया 2; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(घ) इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने आईसीडीएस योजना के कार्यान्वयन पर् 

राज्य सरकारों की राय भी मामी है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा सरकार ने इस 

day मे क्या कदम उठाए हैः? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (ग) महिला ओर बाल विकास 

मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 3.5.2012 को राज्य सरकारों ओर 

राज्य प्रशासनों को yea दिया है कि feeqe चोरी का पता लगाने 

तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरक पोषण सही लाभार्थी 

तक पहुचे, नियमित अन्तराल पर पंचायती कार्यालय ओर आंगनवाडी 

केन्द्रं के सामने प्रत्येक आंगनवादी केन्द्र मे लाभ प्राप्त करने वाली 

महिलाओं ओर बच्चों की सूची प्रदर्शित कौ जाए। साथ ही यह 

भी सलाह दी गई है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए समाचार पत्रो 

मे यह भी प्रचार किया जाए कि एसी सूची पंचातयों ओर 

आंगनवाडी केनो में प्रदर्शित कौ गई eI 

राज्य सरकारो/संघ राज्य प्रशासनों को भी वेब आधारित प्रणाली 

तैयार करने को कहा गया है जिसके द्वारा राज्य महिला विकास 

के वेबसाइट पर विनिर्माताओं द्वारा विभिन वितरण कंदर तक पूरक 

पोषण wae जाने कौ तारीख दर्शाए जाते हुए विनिर्माताओं से 

विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रौ तक पुरक पोषण के संचलन को अपलोड 

किया जा सके, जिससे राज्य सरकार के महिला बाल विकासं विभाग 

द्वारा इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सके। 

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में किसी भी राज्य 

सरकार संघ राज्य प्रशासन ने अब तक आपत्ति व्यक्त नहीं की 

हे। 

(ङ) ओर (च) राज्य सरकारो/संघ राज्य प्रशासनों के साथ 

परस्पर संवाद एक सतत प्रक्रिया है। समेकित बाल विकास सेवा 

स्कीम के क्रियान्वयन कौ संवीक्षा समय-समय पर किए गए 

सम्मेलनों, संवीक्षा वैठकों के माध्यम से ओर मंत्रालय के अधिकारियों 

द्वारा राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रों के ahh कै माध्यम से कौ जाती 

हे, जिसमे उनको आवश्यकता Vet पर सुधारात्मक उपाय कौ 

सलाह दी जाती है।
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रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग 

4475. ड. अनूप कुमार साहाः 

श्री लालचन्द कटारियाः 

श्री हंसराज गं. अहरः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेष रूप से पूरे देश मे बच्चों 
मे सिकल सेल, एनीमिया, थेलासेमिया ओर हैमोफिलिया सहित बहुत 
से रक्त संबंधी आनुवंशिक रोगों के बडे पैमाने पर पाए जाने कौ 
ओर गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या हे तथा देश में सूचित 
किए गए एेसे मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अलग-अलग 
अनुमानित संख्या कितनी है; 

(ग) क्या सरकार ने इन रक्त संबंधी आनुवंशिक रोगों की 
रोकथाम ओर fram के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस प्रयोजन के लिए waves राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित 
ओर आबंटित निधि का व्यौरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाम 
नबी आजाद ): (क) ओर (ख) देश भर मँ जेनेटिक रक्त विकारो 
द्वारा प्रभावित व्यक्तियों कौ संख्या से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध 
नहीं हे। भारतीय आयुरविज्ञान परिषद ने यह सूचित किया है कि 
पिछले तीस वर्षो मेँ व्यापक विस्तृत किया गया है तथा इन विकारं 
प्रसव-पूर्वं निदान के लिए प्रोद्योगिकी विकसित की गईं हे। 

(ग) से (ङ) सूचना प्राप्त कौ जाएगी ओर सदन के पटल 
पर रख दी जाएगी। 

agar द्वीप में भूमि हस्तांतरण 

4476. श्री विष्णु पद रायः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) वाईपर द्वीप में भूमि को पशुधन सहकारी समितियों से 
वापस लेने के बाद यह भूमि आई.पी. एण्ड टी. विभाग को किस 
तारीख को हस्ताततरित की गई; 

(ख) क्या वाहपर द्वीप पर पशुधन सहकारी समिति के 
एन.आर.आई. सदस्यों को पट्टे पर भूमि अंतरित SAA के लिए 
कोई बैठक आयोजित की गर्ह थी; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 
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पर्यटन मत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) पर्यटन 
गतव्यों तथा उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः संबंधित राज्य 
सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (At) प्रशासन की जिम्मेदारी 31 तथापि, 
पर्यटन मंत्रालय, उनके साथ परामर्शं से पहचान की गई पर्यटन 
परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता 
ओर योजना दिशा-निरदेशो के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय 
सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। 

अंडमान ओर निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि दिनांक 
22.11.2009 को पर्यटन विभाग को वाइपर द्वीप मेँ भूमि आवंटित 
की गईं थी। 

(ख) ओर (ग) tet कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

[fet] 

‘fads सचिव का श्रीलंका दौरा'' 

4477. श्री कौलेन्द्र कुमारः क्या विदेश मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही में भारतीय विदेश सचिव ने श्रीलंका का 

दौरा किया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ao क्या है; ओर 

(ग) उनके दौरे के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का व्यौरा 
क्या है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 
(क) से (ग) विदेश सचिव ने अक्तूबर 2011 में श्रीलंका की 
यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने श्रीलंका के 
weit से मुलाकात कौ ओर वे आर्थिक विकास मंत्री, विपक्ष के 
नैता, विदेश सचिव ओर अन्य अधिकारियों तथा तमिल नेशनल 
अलायंस के प्रतिनिधियों से भी मिले। 

विदेश सचिव ने द्विपक्षीय संबधो, क्षेत्रीय ओर वापसी हित के 
वैश्विक मुद्दों के समग्र परिदृश्य पर विचार विमर्शं किया। उन्होने 
भारतीय सहायता के अतर्गत श्रीलंका में चलाई जा रही विकास 
परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा at 

[ अनुकाद 

लधु वन उपज 

4478. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः 

श्री पन्ना लाल पुनियाः 

क्या जनजातीय कार्य मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार के पास लघु वन उपज (एमपीएफ) को 

बाजार में आने वाले उतार-चदाव से बचाने का कोई प्रस्ताव है; 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2; 

(ग) लघु वन उजप के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार एवं लघु 

वन उपज इकट्ठा करने से जुडे लोगों की क्षमता निर्माण के संबंध 
मे लधु वन उपज संबंधी समिति कौ मुख्य सिफारिशों का व्यौरा 

क्या है; ओर 

(घ) इन वस्तुओं के उत्पादन मेँ वृद्धि ओर बाजार में अधिक 
अवसरों को प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैँ? 

जनजातीय कार्यं Waters मे राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geet): (क) ओर (ख) लघु वन उत्पाद के लिए संग्रहणकर्ताओं 
को उचिते मूल्य प्रदान करने तथा वन निवासियोँ ओर विशेष रूप 
से जनजातीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दे 
ने हाल के वर्षो में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। sai 
अनुसूची क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), लघु वन 
उत्पाद (एमएफपी) के मूल्य संवेर्धन एवं विपणन के पहलुओं को 

देखने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा डौ. टी. हक समिति 
गठित कौ गई थी। समिति कौ सिफारिशों के आधार पर, लघु वन 

उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौ केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 
पर विचार किया गया है। 

(ग) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश कौ 

है कि चयनित लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 
(एमएसपी) के रूप मेँ सरकारी रणनीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक ZI 

इसके अलावा, समिति ने “ राष्ट्रीय लघु वन उत्पाद मूल्य आयोग" 
स्थापित करने, “ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ 

लि. (द्रइफेड) " को सशक्त बनाने, राज्य सरकार को एजेंसियों को 

सशक्त बनाने, सभी निगमो/परिसंघों जो एमरएसपी प्रचालन करते है, 

की ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने, ग्राम सभा इत्यादि 
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द्वारा एमएफपी के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से प्रतििंवित करने वाले 

कानूनों का संशोधन करने कौ सिफारिश की zt 

(घ) योजना के व्यौरे तैयार नहीं किए गए है! 

[fet] 

राष्टीय आरोग्य निधि 

4479. श्री गोपाल सिंह शेखावतः क्या स्वास्थ्य ओर 

परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या रष्टीय आरोग्य निधि के अंतर्गत गरीबी रेखा से 

नीचे रहने वाले परिवारों को मुप्त चिकित्सा सुविधा दी जाती 2; 

(ख) यदि a, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत आवेटित/जारी 

का राज्य/संघ राज्य कषेत्र-वार व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त निधि के अंतर्गत राजस्थान 

को रु. 260.42 लाख की बकाया राशि प्रदान करने का है; ओर 

(घ) af a, तो इस संक्धमें कब तक कारवाई किए जाने 

al संभावना 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद् ): (क) राष्ट्रीय आरोग्य निधि में गरीबी रेखा से नीचे के 

उन मरीजों को, जो प्रमुख जानलेवा रोगों से पीडित हैं, किसी 
सरकारी अस्पताल से चिकित्सा उपचार कराने के लिए वित्तीय 

सहायता प्रदान की जाती है। 

(ख) व्यौरे संलग्न विवरण मे Zi 

(ग) ओर (घ) राजस्थान राज्य सरकार को जारी किए जाने 

के लिए कोई धनराशि शेष नहीं हे! 

विवरण 

राष्ट्रीय आरोग्य निधि, eves राज्य क्षत्रवार के तहत आबित^जारी निधियों के wir 

वर्ष 1996-97 1997-9 1998-99 1999-2000 2000-01 = 2001-02 = 2002-0 = 2003-04 2004-0 

॥ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

जारी को गई 

धनराशि 

आध्र प्रदेश 500.00 250.00 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

बिहार् 125.00 

छत्तीसगद 50.00 205.00 

गोवा 15.00 15.00 90.00 

गुजरात 100.00 

हिमाचल प्रदेश 25.00 

जम्मू ओर कश्मीर 20.00 12.50 24.00 

्ारखंड 150.00 50.00 

Palen 500.00 100.00 

केरल 100.00 100.00 

मध्य प्रदेश 500.00 

महाराष्ट 200.00 

मिजोरम 50.00 

एनसीरीआफ 50.00 25.00 50.00 40.00 50.00 25.00 

दिल्ली 

पुदुचेरी 25.00 

राजस्थान 100.00  100.00 50.00 100.00  101.00 

सिक्किम 25.00 

तमिलनाडु 500.00 

त्रिपुरा 200.00 

उत्तराखंड 25.00 

पश्चिम बगाल 50.00 

चडीगद् 50.00 50.00 50.00 

दादरा ओर नगर हवेली 50.00 

दमन ओर दीव 50.00 100.00 

लक्षद्वीप 50.00 50.00 

लक्षद्रीप 50.00 50.00 50.00 

अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 50.00 50.00 50.00 50.00 
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wea आरोग्य निधि, राज्य^सप क्षेत्रवार के तहत आबरित“जायै तिधियों के aR 

(रुपए लाख मे) 

वर्ष 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

1 

जारी कौ गह 

धनराशि 

आंध्र प्रदेश 

विहार 

छत्तीसगढ 

गोवा 

गुजरात 

हिमाचल प्रदेश 

जम्मू ओर कश्मीर 

्ञारखंड 

कर्नाटक 

केरल 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट 

मिजोरम 

एनसीरीओफ 

दिल्ली 

पुदचेरी 

राजस्थान 

सिक्किम 

तमिलनाडु 

65.00 

187.50 

30.00 30.00 25.00, 

27.00 

12.50 

27.50 200.00 75.00 

87.50 

75.00 125.00 

15.00 

30.00 25.00 70.00 

25.00 25.00 50.00 

100.00 100.0 100.00 

47,50 



मरीजों को अनुपूरक आहार 

4480. डो. एप तग्बिदुर्हैः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के 
अतर्गत विशेषस्/मुख्य चिकित्सा अधिकारी मरीजों को आवश्यक 

पोषक आहार ओर अनुपूरक पथ्य आहार का नुस्खा लिखने के 

लिए प्राधिकृत है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ato क्या है तथा इसके 

क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 

` तिपुस 105.00 95.00 250.00 127.00 123.00 

उत्तराखंड 

पश्चिम बंगाल 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

चंडीगद् 125.00 63.75 

दादरा ओर नगर हवेली 110.25 215.00 383.78 

दमन ओर दीव 5.00 

लक्षद्रीप 45.25 4.75 

अंडमान ओर निकोबार 250.00 . 

gage 

जारी कौ गई 372.00 

धनराशि 

आंध्र प्रदेश 150.00 

बिहार 50.00 

छत्तीसगढ़ 50.00 70.00 50.00 50.00 50.00 

गोवा 20.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

गुजरातं | 25.00 50.00 

( अनुकाद्। स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) विशेषक्ञ समिति एवं भारतीय महा-नियत्रक 

की सिफारिशो के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 

खाद्य संपूरकों के रूप मे विनिर्मित/विपणन उत्पाद सीजीएचएस के 
तहत feu जा सकते रैं, भले ही उनका नुस्खा विशेषज्ञ/मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखा गया हो। 

(हिन्दी) 

कुपोषण 

4481. डो. feast लाल मीणाः क्या महिला ओर बाल 

विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश के ग्रामीण ओर 

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में कुपोषण के स्तर का पता लगानं 

के लिए कोई अध्ययन/ओंनलाइन सर्वेक्षण कराया है; 

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम रहे; ओर 

(ग) इन पर क्या अनुवर्ती कारवाई कौ mR? 

महिला ओर बाल विकास मत्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा dita): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 

सर्वक्षण-3 (एनएफएचएस-3), 2005-06 के अनुसार 5 as a 

कम आयु के अल्पबजनी बच्चों का प्रतिशत देश के शहरी क्षेत्र 
मे 32.7% एवं ग्रामीण क्षेत्र मेँ 45.6% ओर राजस्थान के शहरी क्षेत्र 

मे 30.1% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 42.5% है। राजस्थान मेँ तीन वर्ष 

से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों के प्रतिशत में वर्ष 1998-99 
(एनएफएचएस-2) A 46.7% कौ तुलना मं घटकर् 36.8% 

(एनएफएचएस-30 रह गया रहै। ग्रामीण एवं शहरी aa के 

अल्पवजनी बच्चों का राज्य-वार ah संलग्न विवरण में दिया गया 

zl 

(ग) कुपोषण का समाधान करने के लिए द्विआयामी दृष्टिकोण 

अपनाया गया हैः सभी क्षत्रं के लिए योजनाओं/कार्यक्रमोँ को पोषण 
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लक्षित करने मेँ कुपोषण fuel पर त्वरित कारवाई के लिए 

बहु-कषत्रीय दृष्टिकोण पहला दृष्टिकोण है। दूसरा दुष्टिकोण प्रत्यक्ष 

ओर विशिष्ट उपाय @ तथा यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 

किशोरियों, गर्भवती तथा स्तन पान कराने वाली amet जैसे 
असुरक्षित वर्गो के लिए लक्षित विशिष्ट उपाय 21 

सरकार ने कुपोषण कौ समस्या को प्राथमिकता दी है ओर 
आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकाय संघ राज्य।्रशासनोँं के माध्यम से 

विभिन मत्रालयो/द्न विभागों कौ अनेक स्कौमों कार्यक्रमों का 

frase कर रही 21 कार्यक्रमों में समेकित बालं विकास सेवा 

SRA योजनाओं, राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याहन भोजन 

स्कीम, राजीव गाधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, 

इंदिरा गांधी मातृत्वं सहयोग योजना जैसे प्रत्यक्ष, लक्षित उपाय 

शामिल #1 इसके अलावा अप्रत्यक्ष agate उपायों में लक्षित 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली-प्रणाली राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय 

बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय 

ग्रामीण रोजगार गारटी (मनरेगा), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय 

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल है। इन सभी स्कौमों में 

पोषण संबंधी एक या अनेक पहलुओं का समाधान करने कौ क्षमता 

है। 

विवरण 

ग्रापीण va शहरी क्षेत्रो मै अल्पवजनी कच्चे (5 af से कम आयु) का प्रतिश्यत-एनएफएचएस 3(2005.06) 

क्र.सं राज्य अल्पवजनी बच्चों (5 वर्षं से कम आयु) का प्रतिशत 

शहरी ग्रामीण कुल 

1 2 3 4 5 

1. आंध्र प्रदेश 28.0 34.8 32.5 

2. असम 26.1 37.1 36.4 

3. अरुणाचल प्रदेश 21.0 37.1 36.4 

4. बिहार 47.8 57.0 55.9 

5. छत्तीसगद् 31.3 50.2 47.1 

6. दिल्ली 26.5 22.5 26.1 

7. गोवा 19.8 31.6 25.0 

8. गुजरात 39.2 47.9 44.6 

9. हरियाणा 34.6 41.3 39.6 
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1 2 3 4 5 

10. हिमाचल प्रदेश 23.6 37.8 36.5 

11. जम्मू ओर कश्मीर 15.8 27.9 25.6 

„ 12 द्ारखण्ड 38.8 60.7 56.5 

13. कर्नारक 30.7 41.1 37.6 

14. केरल 15.4 26.4 22.9 

15, मध्य प्रदेश 51.3 62.7 60.0 

16. महाराष्ट 30.7 41.6 37.0 

17. मणिपुर 19.1 23.3 22.1 

18. मेघालय 39.6 50.3 48.8 

19. मिजोरम 15.1 24.1 19.9 

20. नागालैड 19.3 26.6 25.2 

21. ओडिशा 29.7 42.3 40.7 

22. पजाब 21.4 26.8 24.9 

23. राजस्थान 30.1 42.5 39.9 

24. सिक्किम 21.2 19.4 19.7 

25. तमिलनादु 27.1 32.1 29.8 

26. त्रिपुरा 32.2 40.8 39.6 

27. उत्तर प्रदेश 34.8 44.1 42.4 

28. उत्तराखंड 24.3 42.1 38.0 

29. पश्चिम ae 24.7 42.2 38.7 

भारत 32.7 45.6 42.5 

[अनुबाद] (ख) क्या खनिज सलाहकार परिषद (एमएसी) ने हाल ही 

खनन क्षेत्र का विकास 

4482. श्री रामसिंह wear: क्या खान मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश मे खान aa कौ वृद्धि ओर विकास के लिए सरकार 
द्वारा क्या उपाय किए जा रहे है; 

मे नई दिल्ली मे हई अपनी बैठक में देश में खनन क्षेत्र के ओर 
अधिक विकास ओर वृद्धि के लिए उपायों की सिफारिश की 2; 

(ग) यदि हां, तो बैठक मै चर्चा किए गए मुदं का व्यौरा 
क्या है; ओर 

(घ) एमएसी कौ सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 

है?
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GM मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री दिना पटेल); (क) 

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज मीति, 2008 प्रतिपादित कौ है जिसमें 

खनिज रियायतों कौ वीकृति हेतु प्रक्रिया को कारगर ओर सरल 

बनाने के उपायों हेतु नीतिगत निर्णय लेने, देश मेँ ओद्योगिक विकास 
के लिए देश के प्राकृतिक खनिज संसाधनों के ईष्टतम उपयोग अर 

साथ ही खनन क्षेत्रो, जो सामान्यतः देश के free ओर जनाजतीय 
aat मेँ स्थित है, में wa वाले लोगो के जीवन को बेहतर बनाने 
के लिए सतत विकास oa का विकास कारने का प्रावधान है। 

देश में खनन क्षेत्र वृद्धि ओर विकास हेतु इन नीतिगत उपायों को 
उपयुक्त रूप से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) मसौदा 

विधेयक (एमएमडीआर विधेयक, 2011) में समाविष्ट किया है जिसे 

दिनांक 12.12.2011 को लोक सभा मेँ प्रस्तुत किया गया ओर 
दिनांक 05.01.2012 को लोक सभा द्वारा कोयला एवं इस्पात Tacit 

स्थायी समिति को भेजा गया है। 

(ख) ओर (ग) खनिज सलाहकार परिषद् कौ हाल ही में 

नई दिल्ली में कोई बैठक नहीं हर्द zt 

(घ) उपर्युक्त (ख) ओर (ग) के आलोक मे प्रश्न ही नहीं 

उठता। 

अस्पतालों मे सुरक्षा प्रबंध 

4483. श्रीपती मेनका गांधी: क्या स्वकस्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार seat कौ चोरी कौ घटनाओं मेँ वृद्धि को 

देखते हृए केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा को विशेषरूप से 

प्रत्येक वाड ओर प्रवेश हारों पर सीसीरीवी कैमरे लगाकर TEs 

बनाने कौ योजना बना रही 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या 

है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; ओर 

(ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सीसीटीवी के सही जंग 

से कार्य ae ओर सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित 
करने के लिए सरकार EM क्या कदम उटाए Tse जाने का 

प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों 
जैसे-सफदरजंग अस्पताल, डो. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ओर 
एलएचएमसी एवं श्रीमती एस.के. अस्पताल का संबंध है, अस्पताल 

के महत्वपूर्ण इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हँ ओर 

अस्पतालों के लगभग सभी प्रवेश द्वारो को सीसीरीवी कैमरे से कवर 
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किया गया है। इसके अलावा, अस्पताल में 24 घंटे सुरक्षा गाड 
भी तैनात किए गए Zi 

(ग) अस्पताल में सीसीरीवी नियत्रण कक्ष 24 घंटे काम कर 

रहा है ओर उसका नियमित रख-रखावं भी किया जा रहा है। सुरक्षा 
प्रवंधक ओर प्रभारी अधिकारी (सुरक्षा) कौ देख-रेख में नियमित 
मोनीररिग के लिए एक सुरक्षा विभाग भीहे। 

(हिन्दी 

हदय रोगियों का उपचार 

4484. श्री वीरेन्द्र qa: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुरविज्ञान 

संस्थान मेँ हृदय रोगियों को वहनीय उपचार प्रदान करने का 2; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार ने इस संब॑ध मे कोई कदम 

sam हैँ; ओर 

(ग) यदि हां. तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके कारण क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं 

(wR) हदय रोगियों का वहनीय लागत पर॒ उपचार करता है। 

रोगियों को कंवल उपभोज्य वस्तुओं के लिए धनराशि जमा करनी 

होती है। जनरल वाड में अन्य लागत नहीं है। गरीनी रेखा से नीचे 
जीवनयापन करने वाले रोगियों का बिना किसी लागत से उपचार 

किया जाता @ 

( अनुवाद 

संसद सदस्यों सहित अति महत्वपूर्णं व्यक्तियों हेतु नयाचार 

4485. श्री माणिकराव होडल्या गावितः 

श्री awit मोहनभाई बावलियाः 

प्रो. रजन प्रसाद यादवः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या निजी एयरलाहनों द्वारा संसद सदस्यों सहित अति 
महत्वपूर्णं व्यक्तियों (बीआईपी) के संब॑ध मेँ नयाचार का HER 

से अनुपालन न करने के मामले संज्ञान में आए हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा पिछले तीन
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वर्षो मेँ प्रत्येक वर्ष के दौरान ओर चालू वर्षं मे विमानपत्तन-वार 
प्राप्त शिकायतों कौ संख्या कितनी 2; 

(ग) निजी एयरलाहनों मौर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 

(एएआई) द्वारा विभिन विमानपत्तनों पर वीजाईपी व्यक्तियो/संसद 

सदस्यों के लिए की गई नयाचार व्यवस्था का व्यौ क्या है; ओर 

(घ) विशेष रूप से वीओआईपी व्यक्तियो/संसद सदस्यों के संबध 

मेँ निजी एयरलाइनां द्वारा नयाचार का Se से अनुपालन सुनिश्चित 
करने के लिए कया तंत्र बनाया गया है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी at 

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दी गई 

सूचना के अनुसार, पिले 3 वर्षो का शिकायतों का को रिकाड 
उनके पास उपलब्ध नहीं. है। तथापि चालू वर्ष के दौरान श्री डी. 
एम. धर्माधिकारी, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्वं न्यायाधीश 

जो इंदौर से अहमदाबाद के लिए विमान में सवार gu a ओर 
श्री अशोक कुमार रावत, संसद सदस्य, लोक सभा, जो बंगलोर 
से दिल्ली के लिए विमान से यात्रा कर रहेथे, की ओर से जेट 
एयर वेज के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई of) डीजीसीए द्वारा 

इन दोनों मुदो को संबधित एयरलाइन के समक्ष उठाया गया ओर 
इन मामलों का निपटान कर दिया गया है। 

(ग) अति विशिष्ट व्यक्तियों८संसद सदस्यों को हवाई अड्डों 
पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैः 

~ हवाई अड्डों के अंतररष्टरीय ओर घरेलू टर्मिनलों पर 
आरक्षित लाउंज सुविधाए। 

- निःशुल्क चाय/काफी/पानी मुहैया कराई जाती है। 

- संसद सदस्य उस हवाई अड्डे, जो उनके मिर्वाचन 

aa मे पडता हे, मेँ vad अड्डा सलाहकार समिति 
के अध्यक्ष के रूपमे कार्य करते हे। 

- संसदं सदस्यों के पहचान पत्र के आधार पर रर्मिनल 

भवन तथा दर्शक दीर्घा में निर्बाध पहुच। 

- संसद भवन कार पार्क के लिए संसद् सदस्यों को 

जारी किए गए पास के आधार पर वीआईपी कार 

पार्किग क्षेत्र वमे संसद सदस्यं के वाहनों कौ पार्किंग। 

- संसद सदस्य के एक निजी स्टाफ को जब कभी भी 

आवश्यक हो प्रवेश पास। 

- प्रत्येक हवाई अड्डे पर उस हवाई अड्डे के एक 
अधिकारी को प्रोरोकाल अधिकारी के रूप मेँ निर्दिष्ट 
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किया जाता है ओर वह संसद सदस्यों को सभी 

सुविधाएं प्रदान करने/शिष्टाचार Fur के लिए उत्तरदायी 

होता है। 

(घ) यदि कोई उल्लंघनं कौ सूचना मत्रालय के ध्यान मेँ लाई 

जाती है तो उस पर फौरन कारवाई की जाती है। 

[हिन्दी] 

उत्तर west मे विमानपत्तन 

4486. श्री कपिल मुनि करवारियाः 

श्रीमती राजकुमारी चौहानः 
श्री कोशलेन्द्र कमारः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ओर जेवर 

में :विमानपत्तनों के निर्माण हेतु किन्हीं वैकल्पिकं स्थलों का चयन 
किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ata क्या है तथा जेवर में 

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ग) उक्त प्रस्तावों पर कार्यो को गति देने के लिए सरकार 

हारा क्या कदम उठाए गए? 

नागर विमानन मंत्री {श्री अजित सिंह): (क) जी, नही। 

(ख) प्रश्न नहीं उठाता। तथापि, उत्तर प्रदेश मे जेवर मे एक 

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कौ स्थापना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल 

द्वारा विचार किया गया जिसे इस मामले के विभिन पहलुओं कौ 

जांच के लिए मत्नियों के समूह (जीओएम) को भेज दिया है। इस 
परियोजना पर ae अंतिम निर्णय लेने से पहले मत्रियों के समूह 

को भेज दिया गया हैँ इसके बाद भारत सरकार ने जेवर, नोएडा 

मे हवाई अड्डा परियोजना के भविष्य के बारे मेँ उत्तर प्रदेश सरकार 

के विचार मांगे 2 

(ग) प्रश्न नहीं उठता। 

{ अनुकाद्] 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संबंधी राष्टीय सर्वेक्षण 

4487. श्री अनंत कुमारः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः
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(क) fad तीन वर्षो के दौरान भारत सरकार द्वारा कराए 

गए स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संबंधी रष्टय सर्वेक्षण 

(एनएसएचएफडन्ल्यू) कौ वर्ष-वार ओर Wass राज्यक्षेत्र- वार 

संख्या कितनी हे; 

(ख) इन सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कार्षो का वर्ष-वार ओर 

राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या fred तीन वर्षो के दौरान इन सर्वेक्षणों मे बहुत 
से राज्यों को शामिल नहीं किया गया था; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण हैँ? 

16 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 326 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नवी 
आजाद ): (क) fied तीन वर्षो में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य 

एवं परिवार कल्याण पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण (एनएसएचएफडन्ल्यू) नहीं 
किया गया। फिर भी, वर्ष 201-11 के दौरान राज्यों असम, बिहार, 
छत्तीसगद , AVS, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड ओर 

उत्तर प्रदेश में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएसएस) का पहला दौर 

पूर आयोजित किया गया। 

(ख) 2010-11 के दौरान किए गए एएचएस के पहले दौर 

में, राज्य-वार कुछ प्रमुख संकेतक संलग्न विवरण में दिए गए हे! 

(ग) ओर (घ) सरकार के निर्णय के अनुसार, दयनीय स्वास्थ्य 
संकेतक वाले उपर्युक्त नौ राज्यों में, उनके लिए वार्षिक जिला 
स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करने के उदेश्य से एएचएस किया गया Zz 

वितरण 

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) 2010-11 से प्राप्त प्रमुख aap 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र परिवार संस्थागत पूर्ण जनम के लिंग अनुपात सी प्रकर के किसी भी प्रकार 
नियोजन का waa प्रतिरक्षण समय लिंग (0-4 वर्ष) चिरकालिक क के चिरकालिक 

वर्तमान उपयोग लिंग अनुपात रोग के लक्षण रोग के लक्षण 
(कोई आधुनिक पद्धति) (एसआरबी) वाले व्यक्ति वाले वे लोग 

(प्रति (100000 जिन्हने चिकित्सा 

al आबादी) परिचर्या कौ 

मागं (प्रतिशत) 

असम 35.7 57.7 59.0 925 956 11261 90.7 

विहार 33.9 47.7 64.5 919 931 10435 82 8 

Saas 49.5 34.9 74.1 951 978 4083 82.0 

PREG cs 38.0 37.6 63.7 923 937 5290 78.1 

मध्य प्रदेश 57.0 76.1 54.9 904 911 5646 76.7 

ओडिशा 44.0 71.3 55.0 905 933 7339 96.0 

राजस्थान 58.8 70.2 -70.8 878 870 2521 85.4 

उत्तर प्रदेश 31.8 45.6 45.3 904 913 8380 90.8 

उत्तरखंड 55.4 50.5 75.4 866 877 9656 88.4 

“at 2007-2009 के दौरान हुए जन्मों पर आधारित।
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अल्जाइमर ओर इससे संबंधित रोग 

4488. श्री नवीन जिन्दलः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) देश मेँ विशेषकर ge लोगों में अल्जादमर, डिमेशिया 
ओर इससे संबंधित रोगों के मरीजों की राज्य-वार कुल संख्या 
कितनी है; 

(ख) क्या सरकार ने अल्जाइमर we fees डिसओआईर 
सोसाईइरी ओंफ इंडिया (एआरडीएसओआई) दवारा किए गए अध्ययन 

को संज्ञान a लिया है जिसके अनुसार अगले दौ दशको मेँ इन 
बीमारियों के रोगियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी तथा उक्त अवधि 
के दौरान देखभाल कौ लागत लगभग तीन गुना अर्थात 4000 करोड 
रुपए हो जाएगी; 

(ग) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा सरकार की 
इस पर क्या प्रतिक्रिया दै; ओर 

(घ) पूरे देश मे अल्जाइमर ओर उससे जुडी बीमारियों का 
शीघ्र पता लगाने A मदद करने हेतु सरकार दवारा उठाए गणए/उठाए 

जा रहे कदमों का व्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति 
हुई है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) स्वास्थ्य wa क्रा विषय, इसलिए देश में 
अल्जाइमर, मनोभ्रंश (डिमोंशिया) तथा संबंधित विकारो से पीडित 
रागियों, विशेषतः बुजुर्गों कौ संख्या के बारे में राज्य-वार ait 
केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते है। 

(ख) जी Bt 

(ग) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 वीं पंचवर्षीय 

योजना के दौरान गैर-संचारी रोगों के निवारण एवं नियंत्रण हेतु 
प्रस्ताव मे मनोभ्रंश (डिमेशिया) रोग को शामिल किया है। 

(घ) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय मानसिक विकारो 

जिसमे अल्जाइमर तथा संबंधित विकारो के व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक 
लक्षण शामिल है, के प्रबधन हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 
कार्यान्वित कर रही BI 

( हिन्दी] 

विमानपत्तनों पर ant हैडलिंग 

4489. श्री भीष्म शंकर उफ कुशल तिवारी; 
श्री हरिश्चन्द्र wer: 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) fied तीन वर्षो के दौरान वर्ष में देश के विभिन्न 

विमानपत्तनों पर amt हैडलिंग के लिए निर्धारित लक्षय का व्यौरा 

क्या है तथा इस संबध मेँ क्या उपलब्धि प्राप्त की गई 3; 
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(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त लक्ष्य प्राप्त किए जा 

सके है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा यदि नही, तो 
विमानमत्तन-बार इसके कारण क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने आगामी पांच al के दौरान ori 

tien 4 वृद्धि की संभावना का आकलन किया है; 

(ङ) क्या भविष्य मरे ari एयरलाइंस द्वारा ओसत वार्षिक 

वृद्धि दर्ज किए जाने कौ संभावना 2; 

(च) यदि हां, तो तत्सब॑धी व्यौरा क्या है तथा वृद्धि मेँ निजी 
कौरियरों कौ तुलना में राष्ट्रीय कैरियर का हिस्सा कितना है; ओर 

(3) aed art दैफिक से निपटने के लिए अवसंरचना को 
मजबूत करने हेतु सरकर द्वारा क्या कदम उठाए mss जाने 
का प्रस्ताव है? 

नागर विमानन मत्री ८ श्री अजित fae): (क) पिले तीन 
वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 ओर 2011-12 के दौरान के 
प्रमुख हवाई atest यथा चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेन््रम, दिल्ली ओर 
मुंबई हवाई अड्डों पर हैंडल किए गए am के संबंध में नियत 
किए गए लक्ष्यो कौ तुलना में हासिल की गई उपलब्धियों का व्यौरा 
संलग्न विवरण-ग में दिया गया 2 

(ख) ओर (ग) वर्षं 2009-10 ओर 2010-11 के दौरान 
eso किए गए अतरराष्टरीय घरेलू ओर कु art के way में 
लक्ष्य हासिल कर लिए गए। तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए हैंडल 
किए गए अंतरराष्टरीय, घरेलू ओर कुल ari के संबंध में तय किए 
गए लक्ष्यो को वैश्विक मंदी ओर यूरो कमी की वजह से हासिल 
नहीं किया जा सका। 

(घ) से (च) जी, हां। वर्षं 2016-17 तक अंतरराष्ट्रीय काग 

यातायात में 10% कौ दर से वुद्धि प्रक्षेपित at गर्ह है। वर्षं 2011-12 

से 2016-17 तक घरेलू Bri मेँ 12% की द्र से वृद्धि होने की 

संभावना है। अतररष्टरीय amt मे वर्ष 2009-10 से 2011-12 के 
दौरान भारतीय वाहकों कौ हिस्सेदारी 16.9% से बदकर 17.5% हो 
गई है, जबकि विदेशी वाहक कौ हिस्सेदारी 83.1 से wear 
82.5% रह गई है। घरेलू HM A, वर्ष 209-10 से 2011-12 के 

दोरान राष्टरीय वाहकों की हिस्सेदारी 20.2% से घटकर 16.2% हो 

गई है, जबकि निजी creat की हिस्सेदारी 79.9% से बदकर 83.9% 

हो गई है। तत्संबंधी व्यौरा संलग्न विवरण-ा पर दिया गया है। 

(छ) प्रत्येक हवाई अड्डे कौ आवश्यकताओं के अनुसार 
amt अवसंरचना सुविधाओं का स्तरोननयन एक सतत् प्रक्रिया ZI
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विवरण 7 

लक्ष्यो की तुलना मे हासिल उप्लन्धियां 

अंतरराष्ट्रीय amt (मीटिक टन मे) 

हवाईअड्डे 2009-10 2010-11 2011-12 

लक्ष्य हासिल परिवर्तन लक्ष्य हासिल परिवर्तन लक्ष्य हासिल परिवर्तन 

चेन्नै 223953 249522 11.4 279465 295497 5.7 341337.006 272461 -20.2 

कोलकाता 41965 40088 -4.5 42493 45098 6.1 48706 43890 -9.9 

त्रिवेन्दम 31074 31708 2.0 33293 37795 = 13.5 41575 4673 12.5 

दिल्ली (डायल) 326570 333473 2.1 373490 390932 4.7 437844 367830 -16.0 

मुंबई (मायल) 435970 408452 -6.3 441128 470402 6.6 508034 467182 -8.0 

अन्यं हवाई अड्डे 113386 207469 83.0 227911 256515 12.6 268365 269780 0.5 

कुल 1172918 1270712 8.3 1397780 1496239 7.0 1645860 1467896 -10.8 

घरेलू कागों (Ate टन मे) 

हवाईअड्डे 2009-10 2010-11 2011-12 

लक्ष्य हासिल परिवर्तन लक्ष्य हासिल परिवर्तन लक्ष्य हासिल परिवर्तन 

a 60727 71246 17.3 86321 93336 8.1 116670 84730 -27.24 

कोलकाता 54401 70168 29.0 76472 84861 11.0 97590 81703 -16.3 

त्रिवेनद्रम 1500 1442 -3.9 1471 1540 4.7 1617 1449 ~10.4 

दिल्ली (डायल) 144300 1639913 13.6 196696 209113 6.3 2509936 200525 -20.1 

मुंबई (मायल) 162670 174184 7.1 200312 199831 -0.2 229806 = 190288 -17.2 

अन्य हवाई अड्डे 156065 208250 33.4 2332170 2639०80 13.2 257842 253396 -1.7 

acd 579663 689203 18.9 794540 852661 7.3 954460 812091 - 14.9 

कूल कार्गो (afer टन मे) 

हवाईअड्डे 2009-10 2010-11 2011-12 

लक्ष्य हासिल %परिवर्तन॒ लक्ष्य हासिल परिवर्तन लक्ष्य हासिल %परिवर्तन 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

at 284680 320768 12.7 365785.18 388833 6.3458007.006 35719] -22.0 

कोलकाता 96366 110256 14.4 118965 129959 9.2 146296 125593 -14.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

त्रिवेन्द्रम 32574 33150 18 34764 39335 13.1 43192 48202 11.6 

दिल्ली (डायल) 470870 497386 5.6 570185 600045 5.2 688779 568355 -17.5 

मुंबई (मायल) 598640 582636 -2.7 641440 = 670233 _ 4.5 737840 657470 10.9 

अन्य हवाई अड्डे 269451 415719 54.3 461181 520495 12.9 526206 4523176 -0.6 

कुल 175281 1959915 11.8 2192320 238900 7.1 2600320 2279987 12.3 

विवरण IT 

वर्क 2009-10 से 2011-12 & दौरान अतरष्टीय art यातायात मे भारतीय तथा विदेशी वाहक की प्रतिशत हिस्सेदारी 

श्रेणी 2009-10 2010-11 2011-12 
कार्गो %हिस्सा करगौ हिस्सा काग %हिस्सा 

भारतीय वाहक 214653 16.9 243702 16.3 256863 17.5 

विदेशी वाहक 1056059 83.1 1252537 83.7 1211033 82.5 

कुल 1270712 100.0 1496239 100.0 1467896 100.0 

af 2009-10 से 2011-12 के दौरान घरेलू कार्यो यातायात मे राष्ट्रीय ओर निजी काहको कौ प्रतिशत हिस्सेदासै 

श्रेणी 2009-10 2010-11 2011-12 

कार्गो %हिस्सा कार्गो हिस्सा ari हिस्सा 

राष्ट्रीय वाहक 139189 20.2 158559 18.6 131901 16.2 

निजी वाहक 550014 79.8 694102 81.4 680190 83.8 

कुल 689203 100.0 852661 100.0 812091 100.0 

नोरः wrt से संबंधित ane wifes za a 21 

होटल प्रबंधन संस्थान मे अनियमितता 

4490. कैष्टन जय नारायण प्रसाद निषादः क्या पर्यटन 
मंत्री बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या होरल प्रबन्धन संस्थान (आईएचएम) पूसा, नई 
दिल्ली के aril के 2012 के सेमेस्टर परीक्षा मेँ उपस्थिति के संबध 
मे अनेक अनियमितताएं हुई हँ तथा बहुत से छात्रों को परीक्षा में 
बैठने से वंचित किया गाया है जिसके परिणमतः उनका एक वर्ष 
बर्बाद हो गयाः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या इंटरनेट पर उक्त संस्थान के wal की उपस्थिति 

संबंधी सूचना न उपलब्ध कराना उपस्थिति की पारदर्शिता का 
उल्लंघन है; 

(घ) क्या उक्त संस्थान के मेस अनुभाग में व्यापत भ्रष्टाचार 
के कारण छात्रौ को समुचित मात्रा मे भोजन नहीं मिलता है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा उक्त मामलों मे क्या कारवाई at गई? 

पर्यटन wat (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) ओर (ख) 
होरल प्रबंध, केटरिग एवं पोषहार संस्थान, पसा, नई दिल्ली मे वर्ष 
2012 कौ सेमेस्टर परीक्षा मेँ छात्रों कौ उपस्थिति से संबंधित कोई 
भी अनियमितता नहीं पाई गई Zi 

(ग) यद्यपि उपस्थिति इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, 

छात्रोअभिभावकों को विभिन तरीकों जैसे छत्रो के प्रवेश के समय 
se उपस्थिति नियमों के at यें स्पष्ट रूप से बताकर, उपस्थिति 

नियमों पर संगोष्ठी का संचालन करके, संस्थान ओर Ute होटल 
Way एवं केटरिग तकनालँजी परिषद (एन सी एच एंड सी टी) 

के नियमों को वेबसाइट में उपलब्ध करवाकर, उपस्थिति finite को 

प्रत्येक माह नोरिस बोड पर प्रदर्शित करके ओर छात्रो कौ कम 
उपस्थिति के बारे में उनके आवसीय पते पर मन्न भेजकर सूचित 
किया जाता 21 
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(घ) छात्रो को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, जो उनके 
पादूयक्रम के feet के रूप मेँ उनके द्वारा स्वयं तैयार किया जाता 
है ओर भोजन कौ गुणवत्ता तथा उसके विवरण कौ अध्यापकों दवारा 
नियमित आधार पर जाच कौ जात्री है। 

(ङ) एन सील एच एम सीरी को संस्थान में छात्र कौ 

उपस्थिति कौ कथित अनियमितता कौ जांच करने का निदेश दिवा 

गया। परिषद ने रिकाडों एवं प्रक्रियाओं कौ विस्तृत जांच कौ जिसमे 
कोई भी अनियमितता नहीं पाई गरई। 

दामोदर घाटी निगम में नियुक्तियां 

श्री के-डी. देशमुखः 
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाधी; 

4491. 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वषो के दौरान दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) 
में सलाहकारों के पदों सहित उच्च पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां 

को गई; 

(ख) क्या उक्त नियुक्तियां निर्धारित प्रक्रिया ओर नियमों का 

पालन करते हुए कौ गई है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी ato क्या है तथा यदि नही. तो 

इसके कारण क्या है; ओर 

(घ) सरकार द्वारा इस Way A क्या सुधारात्मक उपाय किए 

गए? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 
(क) केद्र सरकार ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) में केवल 
अध्यक्ष ओर वित्त सलाहकार की नियुक्ति कौ है ओर डीवीसी ने 
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पिछले तीन वर्षो & दौरान 16 (सोलह) सलाहकास कौ नियुक्त 

किए है। व्यौरा नीचे दिया गया हैः 

0) कद्र सरकार ने श्री GR नाथ सेन, मुख्य कार्यपालक 

अधिकारी, एनएसपीसीएल (एनरीपीसी-सेल पावर 

कम्पनी प्राइुवेर लिमिटेड) एवं एम डी, एनएएसएल 

को 10 जून, 2011 (अपराह्न) से 5 वर्षो कौ अवधि 
के लिए अथवा उनके अधिवर्षिता को प्राप्त कर लेने 

तक अथवा अगले आदेशो के होने तक, जौ भी 

पहले हो, अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम, कोलकता 

के रूप में नियुक्त किया a 

Gi) केंद्र सरकार ने श्री उमेश कुमार, वित्त नियन्त्रक, 
urate राज्य विद्युत ale को 22 सितंबर, 2009 

(पूर्वाह्न) 5 वर्षो कौ अवधि के लिए् अथवा अगले 
आदेशो के होनै तक, जो भी पहले हो, वित्त 
सलाहकार, डीवीसी के रूप में नियुक्त किया a 

Gi) डीवीसी द्वारा सलाहकार कौ नियुक्ति के व्यौरे संलग्न 

विवरण में दिए गए है। 

(ख) ओर (ग) अध्यक्ष ओर वित्त सलाहकार, डीवीसी at 

नियुक्तियां मत्रिमंडल संबंधी नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन 

से की गई है। 

डीवीसी द्वारा सलाहकारों कौ नियुक्तियों कौ जाच इस मंत्रालय 

मेकीजारहीदहै। 

(घ) उपर्यक्त (ख) ओर (ग) के tier में प्रश्न नहीं 

उठता। 

वितरण 

start मँ एक साल के लिए नियुक्त सलाहकार^परामरशदाता 

क्र.सं, नाम नियुक्ति al कार्यक्त् नियुक्ति प्रस्ताव नियुक्ति कौ aa 

प्रकृति कौ तारीख तारीख किए जाने 

तारीख 

I 2 3 4 5 6 7 

1. श्री रम दयाल गुप्ता We राम कम्शियले 01.08.2011 02.08.2011 01.08.2012 

2. श्री चंदन रय We aga टेक्नीकल 01.08.2011 04.08.2011 03.08.2012 

3. श्री भानु भूषण We राम सिस्टम 01.08.2012 11.08.2011 10.08.2012 

4, श्री किशोर कुमारं सिन्हा पां ga एव आर 01.08.2011 11.08.2011 10.08.2012 

5. श्री आलोकं BAM FE फूल टाइम werd एवं अकाउटस 09.08.2011 16.08.2011 14.08.2012 



335 प्रश्नों के 7 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 336 

1 2 3 4 5 6 7 

6. श्री एम.ए. खान फल EH टासमिशन एवं 09.08.2011 16.08.2011 31.07.2012 
दिस्रव्युशन। 
कमरशियल 

7. wa खान फल राम कमर्शियल 09.08.2011 18.08.2011 17.08.2012 

8. श्री मनोज कुमा एव फल राम मैरेरियल Tee 09.08.2012 01.09.2011 31.08.2012 

9, श्री एम.सी.शर्मा फूत राम रेलवे दैक मेनेस 09.08.2011 01.09.2011 31.08.2012 

10. श्री वाई. विजयसारथी फलत टाइम माइनिग एवं कोल 09.08.2011 07.09.2011 जनवरी, 2013 
ब्लोक डवलपमैर मेँ त्यागपत्र 

11. श्री आशीष कुमार भद्र फल रहम टरबाहुन deta 15.11.2011 21.11.2011 वर्तमान मं 
। डीवीसी मे 

12. श्री स्वपम कुमारं घोष We राम ग्रंसमिशन एवं 15.11.2011 01.12.2011 जुलाई, 2012 
SQA मेँ त्यागपत् 

13. at टी. एस. रजपूत फूल aga पन्लिक रिलेशन 15.11.2011 05.12.2011 वर्तमान में 
डीवीसी में 

14. at अशोक बिहारी लाल We राइम सैष 15.11.2011 12.12.2012 वर्तमान मेँ 
Saat मं 

15. श्री दिनेश कुमार We राइम sorte रैक्नोलोजी 15.11.2011 15.12.2011 वर्तमान मेँ 
डीवीसी में 

16. श्री आस्के रस्तोगी We aga एच आर 15.11 2011 28.12.2012 वर्तमान मे 

दीवीसी मे 

भारत को आउटसोिंग पर अमरीका का प्रतिबंध 

4492. श्री राजीव गर्जन सिंह उफ ललन सिंहः 

श्री feast we यादवः 

ङ. पी. वेणुमोपालः 

क्या fader मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को अमरीका की सरकार द्वारा भारत को 

नौकरियों की आउटसोर्गिग को रोकने के निर्णय/किए जा रहे उपायों 
की जानकारी हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा सरकार की 

इस पर क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या सरकार ने अमरीका कौ सरकार से इस way में 

चर्चा कौ है; 

(घ) यदि हां, ते तत्सबधी व्योरा क्या है तथा इसके क्या 
परिणाम है; 

(ङ) क्या सरकार ने te निर्णयों का देश मेँ रोजगार के 

अवसरों पर पड्ने वाले संभाविते प्रभाव के बरे में कोई मूल्यांकन 
किया है; 

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी aia क्या है तथा यदि नही, तो 
इसके कारण क्या है; ओर 

(छ) सरकार द्वारा away में क्या कदम उठाए masa जाने 

का प्रस्ताव है? 

विदेश पत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) ओर (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत 
से अमरीका में कुशल व्यावसायिकों के आवागमन पर प्रतिकूल 

प्रभाव डालने के संदर्भ में अमरीकी सरकार द्वारा कई उपाय किए 

गए हैँ, ओर इसके अलावा सेवा उद्योग मे अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति चक्र 
के विरुद्ध संरक्षणवाद कौ बढती प्रवृत्ति भी ae रही है। ओहियो 
के राज्यपाल ने जून, 2011 में एक कार्यकारी अदेशं जारी किया 
था, जिसमे राजकीय कार्यकारी wifeal पर एेसी कोई निविदा 

निष्पन करने पर प्रतिब॑ध लगाया गया था; जिसमे अमरीका से बाहर
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प्रदान कौ जाने वाली सेवाओं के क्रय हेतु नियत्रणाधीन सरकारी 

कोषं का उपयोग किया जा रहा हो। अमरीकौ काप्रेस मे आरउटसाोर्सिंग 

उद्योग के विरूद्ध करई बिल पेश किए गए है, जिनमें “fan जाब 

होम wae” शामिल है, जिसका उदेश्य अमरीका व्यापार को अन्य 

देशों मे आउटसोर्स कराने के लिए हतोत्साहित करना था “द 
wade इन हाई स्किल्ड इमीग्रेटूस wae” भी पारित किया गया 

था, जिसे वीजा धोखाधड़ी तथा दरुपयोग के संबंध में भारत में 

प्रचालनरत कंपनियों कौ व्यापक जांच के प्रावधान शामिल zi 

(ग) से (3) भारतीय सूचना प्रोद्योगिकौ कंपनियों तथा 
नैस्सककोँम जैसे ओद्योगिक संघों नै भारतीय सुचना प्रोद्योगिकौ कपनियों 
के लिए एच-1बी तथा एल श्रेणी बीजा के लिए शुल्क मेँ संभावित 

वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव कौ ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया 

Zl सरकार US संरक्षणवादी वैधानिक उपायों तथा भारतीय व्यावसायिकों 

के सामने आने वाली वीजा afer के बारे मेँ अपनी चिंता 

को अमरीकी सरकार के समक्ष उठाने के लिए व्यापार से संबंधित 

dont सहित प्रत्येक अवसर का उपयोग करती है। 13 जुन, 2012 
को वाशिंगटन मे आयोजित तीसरी भारत/अमरीका रणनीतिक वार्ता 

दौरान विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ फिर इस मुद को उठाया 
धा। दोनों नेताओं नै इस बात को स्वीकार किया fe दोनों देशों 

के बीच आर्थिक सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक, 

निवेशकों तथा व्यापारियों के अधिक से अधिक आवागमन को 

सुतिधाजनक बनाने के उपाय किए जाने चाहिए। 

(अनुवाद 

निजी aa मे निवेश 

4493. श्री ater अगदः क्या विद्युत मत्री यह बताने कौ 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या विद्युत क्षेत्र मे निजी निवेश पिछले वर्षो कौ तुलना 

मे चालू वित्तीय af मेँ कम हो गया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; 

(ग) क्या कोयले ओर प्राकृतिक गैस की कम आपूर्ति विद्युत 
aa में अनिश्चिता पैदा कर रही है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी aio क्या है तथा सरकार द्वारा 

क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए् जा रहे है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) ओर (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (dia) के विद्युत क्षत्र 
मे निजी निवेश पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर के अनुसार, विगत 
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तीन वर्षो के दौरान निजी क्षेत्र की विद्युत कपनियों द्वारा किए गए 
निवेश मेँ वृद्धि e है। इसका ब्योरा निम्नानुसार हैः 

(करोड रुपए में) 

ay 2009-10 2010-11 2011-12 

निवेश 56476 86646 106975 

ayfaga tara में चालू वित्तीय वर्षं से संबंधित सूचना उपलब्ध 

नहीं है। 

(ग) ओर (घ) कोयले के संबध में, वर्षं 2012713 के लिए 
कोल, इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से 428 मिलियन रन (एमरी) 
कौ आवश्यकता कौ तुलना में, सीआर्ईएल ने 347 मिलियन टन 

कोयले कौ आपूर्ति करने का वचन दिया al स्वदेशी कोयला पर 
अभिकल्मित ada विद्युत bat के लिए स्वदेशी कोयले कौ 
आवश्यकता ओर उपलब्धता के बीच के अतर को पूरा करने के 
लिए पावर यूटिलिरीज को 46 मीटरी टन के आयात का लक्ष्य दिया 
गया 21 अ्रैल-जुलाई, 2012 कौ अवधि के दौरान इसी अवधि 
के दौरान पिछले वर्षं को तुलना में कोयला आधारित उत्पादन मं 
13.1 प्रतिशत की वृद्धि eel तथापि, पावर यूरिलिरीज ने कोयले 
कौ कमी के कारण बिजली के उत्पादन मे 3.2 बिलियन यूनिट 
(aq) को क्षति होने की रिपोर दी। पावर यूटिलिरीज को alae 
कौ पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित 
कदम उठाए गए हैः 

(i) 1 फरवरी 2012 को एक बैठक आयोजित कौ ae 

जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय 

लिए गएः 

* सीआर्एल उन विद्युत संयंत्र के साथ ईधन 

आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करेगा 
जिन्होने डिस्कोम के साथ दीर्घावधि विद्युत 
क्रय करार (पीपीए) किया है ओर जो 
31 मार्च, 2015 को अथवा इससे पहले 
any हो गया है/हो जाएगा। 

* एफएसए 20 वर्षो की अवधि के लिए 
आश्वासन wal (एलओए) में उल्लिखित 

ame कौ apt मात्रा के लिए, जिसमें 

बिना प्रोत्साहन की लेवी के लिए fem स्तर 

80 प्रतिशत ओर प्रोत्साहन कौ लेवी का 
स्तर 90 प्रतिशत erm 

(i) Penis पर, 80 प्रतिशत कौ fer वेल्यू के साथ 

एफएसए पर शीघ्र हस्ताक्षर करने के लिए लगातार 

दबाव बनाया जा रहा है।
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(7) कोयला मंत्रालय/कोल zen लिमिटेड पर देश में 

स्वदेशी कोयले के उत्पादन मेँ वृद्धि करने का दबाव 
बनाया गया। 

(1४) पावर यूटिलिटीज को स्वदेशी कोयले की आवश्यकता 

ओर उपलब्धता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए 
कोयले का शीघ्र आयात करने कौ सलाह दी जा रही 
है। 

देश में गैस के उत्पादन मेँ आई कमी के दृष्टिगत, मौजूदा/नए 
गैस आधारित विद्युत संयत्रों को आवंटन के लिए अतिरिक्त गैस 
इस समय उपलब्ध नहीं है ओर विद्युत मत्रालय,/सीईए ने इस संबध 
में गैस आधारित विद्युत wal के सभी विकासकर्ताओं को सलाह 
जारी की 21 

(हिन्दी 

कुशल जनशक्ति की कमी 

4494. श्री बलीराम जाधव: क्या विद्युत wat यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन के 

लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जनशक्ति के 

बारे में कोई आकलन किया गया 2: 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) सरकार ने विद्युत क्षेत्र मे जनशक्ति कौ कमी पुरा करने 
हेतु क्या कदम sore है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) 
(क) ओर (ख) जी, हां। 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए 
विद्युत कार्य समूह ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना मे विद्युत के उत्पादन 

के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता 

का आकलन किया है। इस समूह ने 12वीं योजना के दौरान 3. 
13 लाख तकनीकी कार्मिकों ओर 0.95 लाख गैर तकनीकी कार्मिकों 

कौ अतिरिक्त आवश्यकता दर्शाई 21 

(ग) सरकार ने, वर्षं 2009 मेँ सभी विशिष्ट क्षत्रं में कुशल 
मानव शक्ति की आवश्यकता को परा करने के लिए कौशल 
विकास पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इस नीति का अधिदेश 

वर्षं 2022 तक 500 मिलियन कार्मिकों को कुशल बनाने का है 

fire विभिन मत्रालयों ओर विभागों के बीच वितरित किया गया 
था जिसमें प्रशिक्षण दिलाने कौ प्रमुख जिम्मेवारी usta कौशल 
विकाश निगम (150 मिलियन), श्रम ओर रोजगार मंत्रालय (100 
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मिलियन) ओर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (50 मिलियन) की 
है। राज्य ओर संघ शासित क्षेत्रों से अपने निजी राज्य कौशल विकास 
मिशन (एसएसडीएम) स्थापित करने का अनुसेध किया गया ठै। 
योजना आयोग ने सूचित किया है कि सभी राज्यों ने अपने 
मुख्यमत्रियों अथवा मुख्य सचिवों के अधीन एसएसडीएम स्थापित 

कर लिए हें! विद्युत मंत्रालय ओर su विद्युत प्राधिकरण (सीईए) 
ने “wie एन आईटी आई" की पहल कौ है। सीईए के पास 
उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमो 

(सीपीएसयु) ने 60 आईटी आई aeie किए है। सेवारत कार्मिकों 
के प्रशिक्षण ओर कौशल विकास के लिए ओर नई offal के 
प्रशिक्षण कौ शुरूआत के लिए देश भर में सीरईए द्वारा 73 Perl 

को मान्यता दी गई है। इनमें से नौ संस्थान नेशनल पावर thin 

इस्टीटयूट के है। 

[ अनुवाद] 

पर्यटन को बढावा दिया जाना 

4495. श्री aed डिएसः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का 2012-13 & दौरान पर्यटन के विकास 
ओर उसे बढावा देने के लिए नई योजना आरंभ करने का विचार 

है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) सरकार ने 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य पर्यटन को बढावा 

देने के लिए किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी 2; 

(घ) क्या सरकार को कोचीन में एक बड़ा eae केन्द्र 

स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; ओर 

(ङ) यदि a, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है? 

पर्यटन मत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) ओर (ख) 
अनंतिम रूप से यह निर्णय लिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय 
योजना के दौरान पर्यटन के विकास ओर संवर्धन के लि पर्यटन 
मंत्रालय कौ 11वीं पंचवर्षीय योजना की मोजृदा स्कीमों को जारी 
रखा जाय। 

(ग) स्वास्थ्य पर्यटन सहित पर्यटन का विकास ओर संवर्धन 

मुख्यतः राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों कौ जिम्मेदारी 

el तथापि, af 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य पर्यटन से संबंधित 
किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।
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(घ) ओर (ङ) केरल राज्य सरकार से कोचीन मँ बडा 
समागम केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं 
हुआ हे। 

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 

4496. श्री एन.एस.वी. चित्तनः 
श्री ए. गणेष्मूर्तिः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा 
art किः 

(क) क्या सरकार के पास tet कोई योजना है कि गरीबी 

रेखा से नीचे रह रहे परिवार के मुखिया कौ मृत्यु होने पर उसे 
वित्तीय सहायता दी जा सके; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई दिशानिर्देश 
निर्धारित किए हे; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी ato क्या है; ओर 

(ङ) इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष 

ओर वर्तमान at के दौरान आवंरित जारी की गई ओर राज्य 
सरकारों द्वारा उपयोग की गई रि क्या है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय 

राज्य सरकारों ओर संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से राष्टीय परिवार 

लाभ स्कौम का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 
पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक 

कौ स्वाभाविक मृत्यु होने के मामले में 5000/- रुपये के अनुदान 
का प्रावधान किया गया em स्कीम में विनिदष्टि गरीबी रेखा के 

नीचे रहने वाले परिवार का जीविकोपार्जन पुरुष या महिला हो 
सकती a, उसे परिवार का सदस्य होना आवश्यक था ak परिवार 

कौ कुल आय मै उसके अर्जन का महत्वपूर्ण योगदान रहा atl 

मुख्य जीविकोपार्जक कौ मृत्यु तब हुई हो जब उसकी आयुं 18-64 
ag के बीच ai वर्षं 1998 में स्वाभाविक कारणों तथा दर्घटनावश 

मृत्यु हाने के मामले में लाभ कौ राशि बद्धाकर 10.000 रुपये कर 
दी गई है। 

(डः) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप मँ मत्रालय द्वारा 

निधियां राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रो को जारी कौ जाती है। ota 
परिवार लाभ स्कौम, राष्टरीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की एक 

उप योजना है। राज्यो/संघ राज्य ast को उप-योजनावार जारी की 
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गई निधियों का व्यौरा नहीं रखा जाता है। ये उप योजनाएं केवल 

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है। 

तथापि, fed तीन asf के दौरान राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के 

sata किए गए व्यय इस प्रकार हैः 

2009-10 15401.94 लाख रुपये 

2010-11 32444.34 लाख रुपये 

2011-12 18980.92 लाख रुपये 

कृषि आधारित उद्योग 

4497. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 

श्री बद्रीराम जाखडः 
श्री नरहरि महतोः 

क्या सक्ष, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश 4 पिकछछले तीन वर्षो के प्रत्येक 

वर्षं ओर वर्तमान वर्षं के दौरान स्थापिते कृषि आधारित उद्योगों की 
राज्य-वार संख्या कितनी है; 

(ख) देश के आर्थिक विकास में लघु ओर कुटीर उद्योगों का 
क्या योगदान है; 

(ग) क्या सरकार ने देश मेँ आय ओर रोजगार सृजन की 

दृष्टि से कुटीर उद्योगों की क्षमता^योगदान के संबंध में कोई 
अध्ययन/आकलन किया है; ओर 

(धा) यदि हां तो तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा क्या रै? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री 
वायालार रवि): (क) देश में स्थापित कृषि आधारित उद्योगों की 
राज्यवार संख्या केन्द्रीय रूप से मत्रालय में नहीं रखी जाती है। 
तथापि, खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा रखी जा 
रही सूचना के अनुसार 31.03.2012 को स्थिति के अनुसार पश्चिम 
बंगाल सहित देश मेँ वित्तपोषित कृषि आधारित ओर खाद्य प्रसंस्करण 
उद्योगों कौ श्रेणी कौ खादी ओर ग्रामोद्योग इकाइयों कौ संख्या 
संलग्न विवरण मे दी गई ti 

(ख) वर्षं 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद ओर कुल 
ओद्योगिक उत्पादन में ge ओर लघु उद्यमो (एमएस्ई) का 
योगदान क्रमशः 8.72 प्रतिशत ओर 44.86 प्रतिशत रहने का 
अनुमान था।
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(ग) सरकार ने देश में आय ओर रोजगार सृजन के संदर्भ 
मं सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कुटीर उद्योगों 
की क्षपता/योगदान के संबध में कोई अध्ययन/माकंलन नहीं कराया 

Zl 

(घ) Wa नहीं उठता। 

विवरण 

कृषि आधारित ओर खाद्य प्रसस्करण उद्योगों की श्रेणी मेँ खादी 
एवं ग्रामोद्योगों की सख्या 

करसं राज्य।/संघ राज्य क्षेत्र saat कौ संख्या 
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1 2 3 

1. जम्मू ओर कश्मीर 3022 

2. हिमाचल प्रदेश 1101 

3. पंजाब 3231 

4. Werte 41 

5. उत्तराखंड 1554 

6. हरियाणा 2356 

7. दिल्ली | 81 

8. राजस्थान 7911 

9. उत्तर प्रदेश 12985 

10. विहार क 6314 

11. सिक्किम 172 

12. अरुणाचल प्रदेश ` 293 

13. नागालैंड 1226 

14. मणिपुर 375 

15. मिजोरम 818 

16. त्रिपुरा 698 

17. मेघालय 1100 

18. असम 4656 

19. पश्चिम बंगाल . 10153 

20. ~ WRGS +,  - 1259 

1 2 3 

21. ओडिशा 3441 

22. छत्तीसगढ़ 1196 

23. मध्य प्रदेश 6155 

24. गुजरात * 1112 

25. महाराष्ट ** 9540 

26. आंध्र प्रदेश 5460 

27. Alen 5812 

28. गोवा 658 

29. लक्षद्रीप 22 

30. करल 3499 

31. तमिलनाडु 4268 

32. Yat 277 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह ` 390 

कुल 101176 

ष्द्मन ओर दीव सहित 

शष्दादरा ओर नगर हवेली सहित 

कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से विजली 

4498. श्री अब्दुल रहमानः क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा 

एक वार विद्युत उत्पादन शुरू कर देने के बाद विभिन राज्यों के 

बीज विद्युत बंटवारे पर alg निर्णय लिया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी or क्या है; 

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार नै कुडानकुलम परमाणु 
विद्युत परियोजना के 1000 Hate कौ दो इकाइयों मे से पहली 
इकाई हारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत की मांग राज्य के लिए की है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; 

(ङ) केन्द्र सरकार की इस Gay में क्या प्रतिक्रिया है?
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विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 
(क) ओर (ख) विद्युत आवेटन के मौजूदा दिशा-निरदेशों के 
अनुसार, कुडानकुलम परमाणु विद्युत Waa (2x1000 Ware) से 
उत्पादित कौ जाने वाली संपूर्णं विद्युत को 05.02.2004 को लाभग्राही 
राजयो को निम्नानुसार आबंटित किया जा चुका हैः 

16 भाद्रपद्, 1934 (शकः) 

क्र.सं. लाभग्राही राज्य आवंटित विद्युत (Amare) 

01. कर्नाटक 442 

02. तमिलनाडु 925 (10% गृह राज्य सहकारी 

सम्मिलित) 

03. केरल 266 

04. पुदुचेरी 67 

05. arated 300 

कुल 2000 

(ग) से (ङ) तमिलनाडु राज्य के अनुरोध, fe कुडानकुलम 
परमाणु विद्युत सयत्र से उत्पादित की जाने वाली aye विद्युत उन्हे 
आबटित कौ जाए, पर विद्युत मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि 
कुडानकुलम परमाणु विद्युत सयत्र (21000 मेगावार) कौ विद्युत 

को, केन्द्रीय मांग उत्पादक Set से wie राज्य क्षेत्रों को 
विद्युत का आबंरन किए जाने के दिशा-निर्देशों के आधार पर 
लाभग्राही राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पहले ही आबंटित किया 
जा चुका है। 

[fet] 

डीक्टरों की कमी 

4499. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः 

श्री ए.के.एस. विजयनः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या अखिल भारतीय srafaa संस्थान (एम्स) टमा 

सेंटर मेँ न्यूरोसर्जन्स सहित विशेषज्ञ डोक्टरों की कमी के कारण 
मरीजों कौ परेशानी हो रही 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी ai क्या है; 

(ग) क्या we मं fag चिकित्सकों के लगभग 40: 

स्वीकृत पद खाली पड हो ओर नये पदों के सृजन कौ मांग पूरी 
नहीं की गई हे; 
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(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी व्यौ तथा इसके क्या कारण हे; 
ओर 

(ड) We am सेंटर मेँ पर्याप्त संख्या में विशेषन्ञ डांक्टरों 
कौ नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 
जय प्रकाश नारायण एपेक्स (जे पी एन ए) टमा केन्द्र में 
न्यूरो- सर्जन सहित विशेषज्ञ डक्टरों के अभाव मेँ कार्य बाधित नहीं 
है क्योकि संकाय के 40 स्वीकृति पदों मेँ से 36 विद्यमान है! 
मेडीसिन के सहायक प्रोफेसर के दो पद ओर अस्थि रोग विभाग 

मेँ सहायक प्रोफेसर का एक पद त्यागकर दिये जाने के कारण 

हाल ही में खाली हुए है। अपर प्राचार्य अस्पताल प्रशासन/अपर 

चिकित्सा अधीक्षक का एक पद् भी रिक्त पडा है। तथापि 
अलग-अलग विभागों के सभी संकाय सदस्य बारी-बारी से जेपीएनए 

टामा केन्द्र को संचालित करते ह। जेपीएनए am केन्द्र मेँ कार्यरत 
संकाय सदस्य अदला-बदली आधार पर एम्स के विभिन विभागों 

की गतिविधियों मे भी शामिल होते है। 

(अनृकाद्] 

श्रीलंका में भूखंड की बिक्री 

4500. श्री एम. आनंदनः 

श्री ताराचंद भगोराः 
श्री के. सुगुमारः 

क्या विदेश मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार श्रीलंका द्वारा भारतीय उच्चायोग को वायदा 
किए गए भूखंड की विक्रौ चीन कौ सरकार के स्वामित्वाधीन वाली 
कंपनी को किए जाने संबधी निर्णय से अवगत 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ 

उठाया है; 

(घ) यदिहां, तो इस पर श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया सहित 

तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(ङ) क्या सरकार नै श्रीलंका मे चीन कौ बढती हुई उपस्थिति 
पर श्रीलंका सरकार से चिता व्यक्त की है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी न्यौ ओर इस पर श्रीलंका सरकार 
की प्रतिक्रिया क्या है?
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विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (घ) सरकार ने एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित 

करने के लिए एक निजी संस्था ded शो वैल्लेस एण्ड हेजेज से 

कोलंबो में भूखण्ड अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव किया था ओर इस 

संदर्भ A आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए श्रीलंका सरकार 

से संपर्क किया om ta लगता है कि इस बीच में मैसर्स शँ 

वैल्लेस एण्ड हेजेज को कोई अन्य संभावित निवेशक मिल गया। 

श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित 

करने के लिए सरकारी संपत्ति अधिग्रहीत करने हेतु भारत के 

उच्चायोग को सहायता करने का प्रस्ताव किया है। 

(ङ) ओर (च) भारत के श्रीलंका के साथ निकट, deny 

ओर मेत्रीपूर्णं संबंध हँ ओर इस देश के साथ साञ्ञा एतिहासिक, 
सभ्यतामूलक ओर सांस्कृतिक संबंध है। सरकार राष्ट्रीय हित को 

प्रभावित करने वाले उन सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती 

है ओर इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। 

एयरलाईइनों को स्लोटों' का आबंटन 

4501. श्री वैजयंत पांडाः क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार व्यस्त हवाई अड्डों पर किसी 

एयरलाइन को आवंटित किए जाने वाले ‘wate!’ पर निर्णय लेने 

के aay में किसी नई नीति को लने का 2; 

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति कौ मुख्य विशेषताओं सहित 

तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) यह नीति कब तक लागू की जाएगी? 

नगर विमानन मंत्री (sit अजित सिंह): (क) से (ग) 

जी, atl आबंटन संबंधी दिशानिर्देशों को नागर विमानन मंत्रालय में 

अंत्तिम रूप दिया जा रहा है। 

(हिन्दी) 

असुरक्षित हवाई ates 

4502. श्री मंगनी लालं मंडलः 

श्री विक्रमभाईं अर्जनभाईं मादमः 
श्री नारनभाई कछादि्याः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विभिन्न हवाई 

aera को "असुरक्षित' घोषित किए जाने के पश्चात् seri 

को स्थगित/रद् कर दिया गया है; 
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(ख) यदि हां, तो पटना हवाई अड्डा सहित हवाई अड्डा-वार 

तत्संबधी व्योरा क्या है; 

(ग) यदि नहीं, तो हवाई अड्डों के रनवे को असुरक्षित घोषित 

किए जाने & बाद भी उडानों का संचालन जारी रखने के क्या 

कारण है; ॑ 

(घ) क्या aS हवाई अड्डों के रनवे कौ लंबाई के विस्तारण 

संबंधी प्रस्ताव अभी भी विचार किए जाने कि लिए लंबित है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा हवाई अड्डा-वार-पर्टी - वार 

उठाए गणएप्रस्तावित कदम क्या हैँ? 

नागर विमानन मत्री ८ श्री अजितं सिंह): (क) से (ग) 

जी नहीं पटना हवाई अड्डा सहित किसी भी हवाई अड्डे पर 

डीजीसीए द्वारा उडान प्रचलन को स्थगित/रोका नहीं गया है। किसी 

भी wisn को असुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। एयरलाइन 

प्रचालकों के उपयोग के लिए एयरोड्मों पर उपलब्ध सुविधाओं कौ 

सूचना प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित कौ जाती है। विमान 

प्रचालकों द्वारा सुविधाओं कौ उपलब्धता तथा प्रचालन कम करने 

के उपायों सहित विमान sea के लिए उनकी saga का 

निर्धारण करने के पश्चात ही विमान प्रचालन किया जाता हे। जो 

एयरोडम भू-भाग तथा भोतिक अवरोधों से धिरे है, उनके लिए कुछ 

प्रचालनात्पक न्यूनीकरण उपाय उपेक्षित होगे। 

(घ) से (च) सरकार ने जम्मू ओर मंगलौर में क्रमशः 1300 

फीट ओर 3100 We तक रनवे का विस्तार करने कौ योजना बनाई 

है। जम्मू हवाई अड्डा सिविल एनक्लेव सहित रक्षा हवाई अड्डा 

है। राज्य सरकार ने इसके लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहीत कौ है 

ओर भूमि कौ अदता बदली करने के लिए सरकार रक्षा प्राधिकारियों 
के साथ समन्वय कर रही है। मंगलोर हवाई अड्डे के मामले मे, 

राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी al 

(अनुकाद। 

भारत पर आर्ट शो 

4503, श्री आर. थामराईसेलवनः क्या विवेश मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल 

ही में चीन में कुछ कला दीर्घाओं में निहाई पर भारत मे कुछ 

घटनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है;
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी eho क्या है ओर इस aay में 

भारत सरकार द्वारा अपने चीनी समकक्ष से क्या अनुरोध किया गया 

है; ओर 

(ग) इस पर चीनी प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है? 

विदेश मंत्रालय में राज्व मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ग) बीजिंग, चीन में उल्लेन्स सेन्टर फर कन्रम्परेरी आर्ट 

(-यूसीसीए) नामक एक निजी कला दीर्घा नै हाल ही मे “ईडियन 

हाईवे" नाम की समकालीन भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन 

किया था। इसमे दिखाई गई कुक कलात्मक वस्तुएं भारत के 

लोकतंत्र ओर हमारे सुरक्षा बलों कौ निन्दा करती है, जिन्हें उचित 

नहीं पाया गया था। इन अनुचित कलात्मक वस्तुओं को हटाने के 

लिए बीजिग स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किए गए अनुरोध को 

निजी कला दीर्घा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ओर इस प्रकार 

वे कलात्मक वस्तुएं हटा दी गई Zz 

कानूनी रूप से व्यवहार्य व्यवस्था 

4504, श्री पी. बलराम नायकः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या we ने कम्प्यूटर द्वारा सृजित मेडिको लीगल 

प्रमाणपत्रं के कानूनी रूप से व्यवहार्य व्यवस्था आनलाइन शुरू कौ 

है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी at क्या है; ओर 

(ग) अन्य अस्पतालों में पर्याप्त बजटीय आवंटन सहित एसी 

सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे 

है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्लान संस्थान ने 

जय प्रकाश नारायण एपेक्स टामा केन्द्र मे कम्प्यूटरीकरण मेडिको 

विधिक प्रमाणपत्र तैयार करने की विधिसम्मत प्रणाली शुरू कौ है। 

इसको अन्दरूनी रूप से विकसित किया गया हैँ यह पूर्णतया 

आनलाइन ओर वेब आधारित दै। इए shade चालित कार्यक्रम 

को तत्काल, सटीक ढंग से ओर con प्रूफ तरीके से बनाया जा 

सकता है। यह साफ्टवेयर किसी भी संगठन में स्थापित करने के 

लिये उपलब्ध है। 

त्रिपक्षीय वार्तालाप 

4505. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या विदेश मंत्री यह बताने 

को कृपा करेगे किः 
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(क) क्या भारत, जापान ओर दक्षिण कोरिया के बीच हाल 

ही में त्रिपक्षीय वार्तालाप की शुरुआत कौ गर्ह है; ओर 

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्तालापों के उदेश्यों ओर इनके 

परिणामों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) उक्त वार्ता के परिणामस्वरूप हमारे देश को कितना लाभ 

प्राप्त होने की संभावना है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) से (ग) नई दिल्ली में 29 जुन, 2012 को रक्षा अध्ययन 

ओर विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक 

एकेडमी (केएनडीए) ओर टोकियो फाउंडेशन के बीच पहली बार 

भारत, जापान ओर दक्षिण कोरिया के विचार wal के बीच एक 

त्रिपक्षीय वार्तालाप आयोजित किया गया em इस वार्तालाप से 

संबंधित सूचना आईडीएसए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

एयरलाइनं हव 

4506. श्री के.पी. धनपालनः 

श्री अर्जुन रम मेघवालः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार देश मे एयरलाइन हब का निर्माण करने 

की योजना बना रही 2; 

(ख) यदि हां, तो इस उद्दश्य & लिए पहचान किए गष 

स्थानों ओर जिस समय तक उनका संचालन शुरू हो सकेगा सहित 

तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(1) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्र या घरेलू उडानो 

के लिए कोई हब नीति बनाने का 2; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है; 

(S) ea नीति में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित मार्गो 

का व्यौरा क्या है; ओर 

(च) छोटे शहरों में हवाई सेवा के विस्तार के लिए विकसितं 

किए जाने वाले प्रस्तावित मूलभूत अवसंरचना का Sta क्या है? 

नागर विमानन ait (श्री अजित सिंह): (क) से (च) 

जी, हां। भारत सरकार ने पूरे देश में विमानन हब बनाने के लिए 

एक नह् पहल शुरू की है। तदनुसार, भारत सरकार देश मे eal 

के विकास पर रक नीति निर्धारित कर रही है।
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[हिन्दी] 

सौर चरखा 

4507. श्री हंसराज गं. अहीरः क्या सृष्टम, लघु ओर मध्यम 
उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) किन tet मेँ सौर चरखा की शुरुआत कौ गर्ह है; 

(ख) क्या देश मेँ स्वदेशी तकनीक से सूत कातने वाले ओर 
चरखों का विकास किया गया ठै; 

(ग) यदि zi, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैः; 

(घ) क्या सरकार का विचार सूत कातने वालों के समान इन 

ati को वस्त्र^खादी sad को देने का है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या रै? 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान wat तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ( sit 
वायालार रवि): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 

ने महात्मा गांधी ग्रामीण ओद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) 

के साथ मिलकर गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, 

तमिलनाडु ओर नागा्लँड मे 6 क्लस्टर मेँ प्रायोगिक आधार पर 

सौर ऊर्जा चालित wea लगाए है। 

(ख) ओरं (ग) केवीआर्ईसी द्वारा विकसित किए गए चरखे 

के नए मोडल के साथ सोलर पैनल, बैटरी ओर मोरर जोड़कर 
एमजीआरईआराई द्वारा सूत कताई सौर चरखों का विकास किया 

गया eI 

(घ) ओर (ङ) इस समय केवीआईसी के पास इसकी 

विद्यमान योजनाओं के तहत कंताईकारों को सौर चरखे उपलब्ध 
कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

( अनुकाद् | 

विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने संबंधी दस्तावेज 

4508. श्री अधलरवि ureter शिवाजीः 

श्री सुरेश कुमार शेटकरः 
श्री धर्मेन्द्र यादवः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(कं) क्या सरकार ने आने वाली विद्युतं परिथोजनाओं के लिए 

मानक बोली दस्तावेज को अत्िम रूप दे दिया है; 
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने घरेलू विद्युत परियोजना sac को 

समस्त ईधन लागत उपभोक्ताओं पर डालने कौ अनुमति दे दी है 

जबकि आयातित कोयला आधारित परियोजनाओं को ईधन मूल्य 

जोखि्मों को स्वयं ही वहन करना पडेगा; ओर 

(घ) यदि हां, तौ उपभोक्ताओं पर समस्त ईधन लागत डालने 

के कारणों सहित तत्संबंधी व्योरा क्या दै? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) सै (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारां 63 के अनुपालन 

मे, विद्युत मंत्रालय न दिनांक 19 जनवरी, 2005 कौ ओर 

समय-समय पर सथासंशोधित दीर्घावरधि (सात वर्षं ओर उससे 
अधिक अवधि के लिए) ओर मध्यावधिक (एक वर्षं से अधिक 
तथा सात वर्षं तक) के लिए प्रतिस्पर्धी बोली कै माध्यम से वितरण 

लाइसेसिग द्वारा विद्युतं की अधिप्राप्ि के लिए दिशानिर्दश जारी किए 

थे। 15 मई, 2012 को विद्युत मंत्रालय ने लघु अवधि (एक वर्ष 

अथवा उसके बराबर की अवधि के लिए) वितरण लाइसेंसिंयों gra 
विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए थ। 

इसके अतिरिक्त, घरेलू कोयले की ईधन उपलब्धता, जोखिम, 
कोयला निर्यात करने वाले देशों में ईधन कौ कोमतों में परिवर्तन 

के कारण कीमत जोखिम, कोयला ब्लाक से संबंधित पर्यावरण एवं 

वनं स्वीकृति 4 विलंब^अस्वीकृति ओर परियोजनाओं कौ समाप्ति के 

विभिन विकल्पों आदि के संबंध मे विभिन्नं पणधारियों से प्राप्त 

संदर्भो की visa मे, मानक बोली दस्तावेजों कौ समीक्षा करने 

ओर उपयुक्त सिफारिश करने के लिए विद्युत मंत्रालय मे एक 
समिति का गठन किया गया है। 

खनन कम्पनियों द्वारा कल्याणकारी योजनाएं 

4509. श्री के.जेएस.पी. रेडडीः क्या खान मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में विभिन भागों में 

खनन कार्य किया जा रहा ठै; 

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों मे खनन कपनियों द्वारा 

शुरू कौ गयी कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों ओर fred तीन 
वर्षो के प्रत्येक वर्ष ओर आदिवासी क्षेत्रा मे खनन कपनियों द्वारा 

शुरू की गई राशि का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या कुछ wal के किसान/आदिवासी अपने राज्यों में 

खनन ओर बोव्साइड खनन के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध 

कर रहे है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा ओर इसके क्या कारण हँ; 
ओर 

(ङ) यदि आवश्यक हो, तो वर्तमान कानून मे संशोधन करके 

भूमि अधिग्रहण से उत्यन होने वाले विवादों ओर समस्याओं के 

निवारण ओर बोक्साइड खनन को रोकने के लिए क्या उपाय किए 

गए है? 

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 

जी, a उपलब्ध सूचना के अनुसार आदिवासी sat सहित देश 

के विभिन भागों मेँ खनन कार्य किया जा रहा है। 

(ख) खनिजों के सवामी के रूप मेँ राज्य सरकारें खनिज 

रियायतें प्रदान करती है जिसमे खनन कंपनियों को आर्वटित खनन 

पट्टे भी शामिल होते है। राज्य सरकार इन कंपनियों द्वारा क्रियान्वित 

कल्याण योजना/कार्यक्रमों कौ मानीटरिग करती है तथा इन कार्यक्रमं 

से संबधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती हं तथापि, केन्द्र 

सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है जिसका 

उदेश्य देश मे ओद्योगिक विकास के लिए देश के प्राकृतिक खनिज 

संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा इसके साथ ही सामान्यतः देश 

के fose ओर आदिवासी क्षेत्रों मे स्थित खनन al मँ रहने वालों 

के जीवन मेँ सुधार लाने हेतु एक सतत ढांचा विकसित करना है। 

खनिज नीति में यह भी प्रतिपादित है कि अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों 

पर आधारित स्टेक होल्डर हित के मोंडलों के विकास के माध्यम 

से स्थानिक तथा देसी (आदिवासी) हितों की सुरक्षा का विशेष ध्यान 

रखा जाता है। 

(ग) ओर (घ) खनन प्रयोजन हेतु भूम में भूस्वामी तथा 
खनिक के बीच cafe सम्मति या अपेक्षित निकायों^राज्य सरकार/संघ 

राज्य कषत्रं द्वारा भूमि अधिग्रहण मे से कोई भी हो सकता हैँ खनन 

गतिविधियों हेतु fein सरकार/संघ राज्य eat द्वारा भूमि 

अधिग्रहण में से कोई भी हो सकता है। खनन गतिविधियों हेतु भूमि 

अधिग्रहण संबधी सूचना खान मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित नही किया 

जाता है क्योकि खनिजों के स्वामी के रूप में राज्य सरकारे खनिज 

रियायते प्रदान करती दै तथा खनिज प्रयोजनों के लिए किसी भी 

प्रकार का भूमि अधिग्रहण राज्य सरकारों ga किया जाता al 

तथापि, सरकार को मै. एपीएमडीसी लि. के पक्ष A विशाखापट्टनम 

जिले मे बोक्साइड हेतु खनन पट्टा प्रदान करने के लिए पूर्व 

अनुमोदन के 13 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावो को पर्यावरण 

तथा पारिस्थितिकी के day मे स्थानीय abt द्वारा जताई गई 

चिताओं को ध्यान मेँ रखते हए आध्र प्रदेश सरकार को वापस लौरा 

दिया गया था। 

(ङ) सरकार ने देश मे बोंक्साइड खनन सहित खनन 

गतिविधियों में स्थानीय लोगों का शामिल करने को सुनिश्चित करने 
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हेतु लोक सभा मेँ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) प्रारूप 

विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैः 

क. सभी गवेषण गतिविधियों के लिए गवेषण वाले क्षत्र 

मे व्यावसायिक अथवा भोगाधिकार अथवा पारपरिक 

अधिकार रखने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को 

उचित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। 

ख. सार्बजनिक aa उपक्रमं एवं निजी क्षेत्र कपनी सहित 

सभी खनन पर्टाधारक जिला स्तर पर बनाए गए 

जिला खनिज फाउंडेशन को वार्षिकं आधार पर 

भुगतान UTI 

1 प्रमुख खनिजों (कोयला को छोडकर) के 

मामले में Wael के समतुल्य राशि। 

2. कोयला खनिजों के म्रामले मेँ लाभ के 26 

प्रतिशत के समतुल्य राशि एवं 

3. लघु खनिजों के मामले मे राज्य सरकार 

द्वारा निर्धारित राशि। 

ग. जिला खनिज फाउंडेशन को दी गईं राशि का कु 

हिस्सा खनन संबंधी प्रचलकों से प्रभावित व्यक्तियों 

को आवृत्ति भुगतान करने के लिए प्रयोग मेँ लाया 

जाएगा। 

घ. सभी खनन कंपनियां, खनन से प्रभावित परिवार के 

प्रत्येक वयक्ति को समतुल्य आधार पर कम से कम 

एक शेयर प्रदान करेगे, जिससे उनमें उद्यम में 

स्वामित्व कौ भावना आ सके। 

ड. सभी खनन कंपनियां, पुनर्वास एवं पुनरस्थापना नीति 

के तहत यथा निर्धारित रोजगार या अन्य Asa 

प्रदान करेगे। 

नतीकरणीय ऊर्जां मेँ निवेश 

4510. श्री असावूद्दीन ओवेसीः क्या नवीन ओर 

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार अगले पांच asi मँ पवन an 

ओर बायोमास Gel सहित नवीकरणीय ऊर्जा में 50 मिलियन डालर 

का निवेश करने काहे; 

(ख) यदि a, तौ तत्संबंधी oh क्या है;
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(ग) क्या सरकार का विचार नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को 

प्राप्त करने के लिए एकल बिन्दु करार के लिए निवेश प्रोत्साहन 

प्रकोष्ठ की स्थापना करके निवेश को आकर्षित करने का है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; ak 

(ङ) ठेसी ऊर्जा के लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए ओर अधिक 

निवेश आकर्षित करने के लिए खरकार BM उठाए गपए/उडाए जा 

रहे कदम क्या है? 

नतीन ओर नतीकरणीय ऊर्जा मत्री (डो. फारुख अब्दुल्ला ): 
(क) जी, नही। अक्षय wot स्रोतों जसे कि पवन सौर ओर 
बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं सरकार द्वारा HS 

राजकोषीय ओर वित्तीय प्रोत्साहन देकर बडे स्तर पर निजी निवेश 

के साथ मुख्यतया निजी क्षेत्र मे संस्थापित की गर्ह हे। 

(ख) चयनित अक्षय संसाधन, परियोजना स्थल ओर प्रोद्योगिकी 
पर निर्भर करते हुए लगभग 5 से 10 करोड रु. कौ रेज A 
उल्लेखनीय पंजी निवेश के साथ अगले पांच वर्षो के दौरान एसी 
परियोजनाओं मे महत्वपूर्ण क्षमता संयोजन at संभावना है, जिनमें 
से अधिकांश निजी क्षेत्र से ett 

(ग) जी, at 

(घ) afer विद्युत एक समवतीं विषय है, अतः मुख्यतया राज्यों 

हेतु है कि वे स्थलों के आवंटन/लीज से संबधित नीतियों सहित 
उनके द्वारा घोषित नीतियों के अनुरूप अक्षय विद्युतं परियोजना 

की संस्थापना करने हेतु निजी विकासकर्तांओं के साथ करार/कट्टिकट 

ali कुक राज्यों द्वारा निवेश संवर्धन वार्ताएं कौ गई है ओर अक्षय 
ऊर्जा मत्रालय ने संभाव्यता स्थलों, नीतियों ओर प्रोत्साहनं के संदर्भ 

में उपलब्ध सूचना का प्रसार करनै के लिए ओर अक्षय विद्युत 

परियोजनाओं के संभावित निवेशकों८विकासकर्ता्ओं को जरूरी 

दिशा- निर्देश देने हेतु एकल संपर्क विन्दु के रूप में सेवाएं उपलब्ध 

कराने के लिए एके निवेश संवर्धन सेल की स्थापना की th 

(ङ) सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने 

हेतु परियोजना मेँ निजी निवेश को बढावा देने हेतु करई कदम Ba 

गए 21 ये कदम निम्नलिखित हैः 

* राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहरनों, जैसे- पूजी^व्याज 
सल्सिडी, त्वरित मूल्यहास, शुन्य/रियायती उत्पादे एवं 

सीमा शुल्क, विद्युत की विक्री के माध्यम से पर्योजनाओं 
से उत्पादित राजस्व पर 10 वर्षो का कर-अवकाश। 

* स्थानीय कारकं को ध्यान मे रखते हुए विद्युत 

अधिनियम 2003 के अतर्गत सभी राज्यों को अक्षय 
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ऊर्जा स्रोतों से विद्युत कौ खरीद करने हेतु न्यूनतम 
प्रतिशतता निर्धारित करने के दिशा-निर्देश। 

* राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 तथा राष्ट्रीय शुल्क-दर 

नीति 2006 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के 

अनुसरण मेँ अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में 
प्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य 

शुल्क-दर्। 

* सीईआरसी द्वार प्रति वर्षं जारी किए जाने वाले 

अधिमान्य शुल्क-दरौ का निर्धारण करने हेतु नियामक 

दिशा-निर्देश। 

* त्वरित मूल्यहास लाभ न पाने ae स्वतंत्र विद्युत 

उत्पादकं द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने रैतु 
पवन विद्युत के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन 

स्कौम। 

* सौर पीवी तथा सौर तापीय सहित सौर ऊर्जा प्रणालियों 
की संस्थापना मे तेजी लाने के लिए जवाहरलाल 

नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कौ शुरुआत करना। 

जनसंख्या स्थिरीकरण 

4511. श्री एन. चेलुबरया want: क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 

जनसंख्या स्थिरीकरण ओर गर्भं निरोधकों कौ बढती हुई मगो को 
पूरा करने पर ध्यान hha कर रही है; 

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी व्योरा क्या 

है; ओर 

(ग) कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य मँ इस संबंध में 11तीं 

पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या कदम उठाए गए ओर अब तक 

कितनी राशि खर्च की गई है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम ननी 
आजाद ): (क) से (ग) जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार का मुख्य 

प्राथमिकता वाला क्त्र है। भारत सरकार परिवार नियोजन के लिए 

अपूर्णं आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु We Ys सेवा प्रदानगी 

तत्र के गठन में सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 

मे यथा संकल्पित जनसंख्या स्थिरीकरण के नीतिगत waa के 

अनुरूप वर्ष 2005 में usta ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का सशक्त 
तरीके से क्रियान्वयन कर रही है। किए गए बंध्यीकरण सहित 
aga सन्निवेशन, ओरल पिल्स प्रयोक्ताओं, कंडोम प्रयोक्ताओं
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* बध्यीकरण के कारण होने वाली किसी भी क्षति को 

है। कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा 

कार्यकलापो म शुरू करना। 
जनसंख्या स्थिरीकरण के मुख्य कार्यकलापों 4 निम्नलिखित 

शामिल है * जन्म sara की पद्धति के रूप मे दीर्घावधिक 
आर्ईयूडी-380क को प्रोत्साहन देना। 

* लाभार्थियों के घर-घर जाकर गर्भनिरोधक प्रदान करने सास्थानिक ग्रसं 
आशा सेवाएं मे * सास्थानिक प्रसवं कौ पर्याप्त वृद्धि देखते हुए स्वास्थ्य 

के लिए आशा (एएसएचए) कौ सेवाएं उपयोग में ओं मे ओं 
सेवाओं मे प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं का 

लाने के लिए एक न्ह स्कौम शुरू कौ गर्ह हे। इस सददीकरण 
स्कीम को 17 राज्यों के 233 जिलों A क्रियान्वित । 

क्रिया जा रहा हे। आशा घर-घर जाकर गर्भनिरोधक * नोन स्केलपल वेसक्टामी पद्धतियों के जरिए पुरुष 

wet में अपने प्रयास के few लाभार्थियों से नाममात्र सहभागिता को बदावा देना। 
धनराशि अर्थात 3 कंडोम dh के लिए एक रुपया . बध्यीकरण के संध ओ Seed 

| मिनीलेप बध्यीकरण के संब्रध मेँ ठोक्टरों का प्रशिक्षण। 
ओसीपी की साइकिल के लिए एक रुपया ओर 
ईसीपी कौ एक गोली के चैके के लिए 2 रुपए वसूल * बंध्यीकरण सेवाओं के प्रावधान 4 वृद्धि करने हेतु 

कर रही है। निजी प्रदायकों को सूचीबद्ध करना। 

भारत सरकार नै परिवार नियोजन कार्यक्रम के अतर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन सेवाओं के 
आल्पावेधि आईयूसीडी, कोपर आईयूसीडी 375 शुरू लिए 2080 करोड रुपए की धनराशि खर्च की गई है। कर्नाटक 
कौ है) सहित राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण 7 मेँ दिया गया हे। 

विवरण 7 

किए me बध्यीकरण, आयू, ara, ओरल पलि प्रयोक्ताओं, कडीम प्रयोक्ता को सख्या 

क्र.सं, राज्य/संघ संवितरित कांडोम संवितरित कुल बध्यीकरण 

राज्य क्षत्र के पीस ओरल free आईयूडी वेसक्टामी ayer कुल 
सनिवेशन मी वध्यीकरण 

2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 = 2011-2012  2011-2012 

1 2 3 4 5 6 7 g 

1. अंडमान ओर निकोबार 64.765 12 232 851 4 1159 1163 

द्वीपसमूह 

2. आध्र प्रदेश 3,71,18370 36.81.706 323425 13 590 5 27 992 5 41.582 

3, अरुणाचल प्रदेश 47 661 18 632 2653 4 973 977 

4, असम 6221354 14.40.973 70098 6173 62 084 68 257 

5, विहार 84 07082 1043 065 319067 6795 4.90.871 4.97 666 

6. चंडीगढ़ 990,974 10 848 3189 97 1722 1819 
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i 2 3 4 5 6 7 8 

7 ode 69.74.292 1333,135 78489 6753 1 26 877 1 33 630 

8. दादरा ओर नगर हवेली 80.217 4201 198 2 1239 1241 

9. दमन ओर दीव 198,992 5871 233 4 405 409 

10. दिल्ली 90 34,038 255251 44003 2705 17.744 20 449 

11, गोवा 2.27 341 50 681 2684 74 5495 5569 

12. गुजरात 43335,118 = 25,18 965 607370 3477 3.23 438 326915 

13, हरियाणा 1.1198.62.299 10.37.133 194489 6919 70.788 77.707 

14, हिमाचल प्रदेश 52.59 051 3 97.020 19697 2344 20514 22858 

15, जम्मू ओर कश्मीर 22.32.985 281318 19057 1061 15,651 16,712 

16. wae 7547323 10.35.470 103245 13042 1,17 365 1 30 407 

17. कर्नाटक 11537257 13.14.480 195487 3894 308876 3,12.770 

18. केरल 50.76.246 1,16.138 55545 1916 95 841 97.757 

19. लक्षद्वीप 15355 1 53 0 47 47 

20. मध्य प्रदेश 1.89 09.874 27,91 ,198 297120 46515 5 49.926 5 96.441 

21. महाराष्ट 2,64.94.362 27.83.192 375466 20908 4.91 523 5.12 431 

22. मणिपुर 141.901 25.370 5418 109 1687 1796 

23. मेघालय  340606 78 493 4707 63 2805 2868 

24. मिजोरम 93.792 54.250 2739 0 1713 1713 

25. ames 1,16.525 14.744 2743 6 2158 2164 

26. ओडिशा 138,60,195 = 24.36.033 142063 3070 139 571 1 A2 641 

27. पुदुचेरी 7,05 488 22 470 2391 6 10 235 10 241 

28. पंजाब 299,18361 13,06 696 225844 8226 62.759 70 985 

29. राजस्थान 78098364 7440694 395367 5841 3,09 134 3,14.975 

30. सिक्किम 2.21 830 70 489 1558 2 0 2 
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| 2 3 4 5 6 7 8 

31, तमिलनाडु 84.96.116 921453 287674 1767 291,151 292,918 

32. त्रिपुरा 571,904 85.105 1267 206 5949 6155 

33. उत्तर प्रदेश 49395546 29.17 641 1355305 11734 321,148 3 32 882 

34, उत्तराखंड 59.30.977 5 74,728 117564 1926 18404 20330 

35, पश्चिम बंगाल 3 09.59 964 8157885 98965 10013 2 08 635 2.18 648 

अखिल भारतं 42.95 47.783 4,42.78 .187 5358139 1.79.609 4608044 47 87.653 

स्रोतः 08.07.2012 के अनुसासर एचएमआईएस पोर्टल 

#: अखिल भारतीय कुल में रेल मंत्रालय ओर रक्षा मंत्रालय के आंकड़े शामिल Zz 

वितरण Il 

वित्तीय af 2007-08 से 2011-12 के लिए परिवार कल्याण के अतर्गत व्यय को दशति वाला विवरण 

(रुपए करोड में) 

क्र.सं राज्य 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 7 

क. उच्च फोकस वाले राज्य 

1. बिहार 24.57 35.23 46.87 46.10 38.86 

2. छत्तीसगद 10.25 13.69 14.23 14.25 26.67 

3. हिमाचल प्रदेश 2.99 3.45 4.15 2.87 2.96 

4, जम्मू ओर कश्मीर 1.66 1.83 1.94 1.96 2.29 

5. ज्ञारखड 9.33 12.80 - 16.22 17.61 

6. मध्य प्रदेश 47.12 47.38 40.73 65.44 62.17 

7. ओडिशा 11.13 12.18 13.72 14.67 14.82 

g, राजस्थान 26.06 36.01 34.74 38.78 30.52 

9, उत्तर प्रदेश 58.59 70.94 49.87 44.27 28.80 

10. उत्तखड 2.38 5.22 3.65 3.47 3.60 

स्प योग 194.07 238.73 209.90 248.03 228.30 

-_-_------------------------- {क पप
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1 2 3 4 5 6 7 

ख. पूर्वोत्तर राज्य 

11. अरुणाचल प्रदेश 0.24 0.32 0.19 0.21 0.21 

12. असम 1.02 4.96 9.20 16.48 10.03 

13. मणिपुर 0.04 0.34 0.20 0.22 0.22 

14. मेघालय 0.00 - 0.03 0.38 0.11 

15. मिजोरम 0.06 0.33 0.30 0.28 0.31 

16. नागालैंड 0.00 0.07 0.05 0.34 0.28 

17. सिक्किम 0.22 0.26 0.16 0.07 0.05 

18. त्रिपुरा 0.00 1.19 0.66 0.72 1.44 

उप योग 1.58 7.46 10.79 18.70 12.65 

ग. गैर उच्च फोकस वाले राज्य 

19. अरुणाचल प्रदेश 35.44 49.71 61.28 30.20 19.05 

20. गोवा 0.04 - 0.12 0.12 0.12 

21. गुजरात 15.59 20.50 20.64 16.23 16.22 

22. हरियाणा 3.61 6.55 6.62 4.96 5.87 

23. कर्नाटक 12.21 19.41 27.82 30.12 22.82 

24. केरल 1.05 3.43 4.86 3.50 3.19 

25. महाराष्ट 25.88 37.96 39.82 38.56 36.22 

26. पंजाब 6.96 8.58 7.99 8.47 7.98 

27. तमिलनादु 17.08 19.39 24.25 26.26 25.50 

28. पश्चिम बंगाल 18.83 27.72 27.14 22.41 22.45 

उप योग 136.70 193.26 220.55 180.82 159.4 

घ. छोटे Weyer राज्य at 

29. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0.01 0.05 0.10 0.05 0.05 

30. चंडीगढं 0.00 0.06 0.09 0.10 0.09 
31. दादरा ओर नगर हवेली 0.05 0.11 0.11 0.11 0.11 

32. दमन ओर दीव 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 
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1 2 3 5 6 7 

33. दिल्ली 1.41 2.89 1.72 1.46 0.96 

34, लक्षद्रीप 0.00 0.01 0.00 0.01 - 

35. पुदुचेरी 0.00 0.00 0.39 0.62 0.72 

उप योग 1.47 3.15 2.44 2.38 1.94 

कुल योग 333.82 442.60 443.68 449.93 402.31 

रिप्पणीः 

वित्तीय वर्षं 2007-08 से 2009-10 के aay मे व्यय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार zi 

वित्तीय वर्षं 2010-11 ओर 2011-12 के संबंध मे व्यय एफएमआर के अनुसार है अतः अनंतिम हे। 

विनियामक dat की स्थापना 

4512. श्री एस.एस. Tags: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र ओर राज्य दोनों स्तरों पर 

स्वास्थ्य विनियामकों कौ स्थापना किए जाने संबधी कोई प्रस्ताव 2; 

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित कार्यो सहित तत्संबधी ब्योरा 

क्या हे; 

(ग) इन विनियामकों के कब तक स्थापित किए जाने कौ 

संभावना है; 

(घ) क्या निजी क्षेत्रों के अस्पतालों को ओर अधिक स्वायत्तता 

दिए जाने का भी प्रस्ताव है; ओर 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) से (ग) नैदानिक प्रतिष्ठानं के विनियमन ओर 

पंजीकरण ओर उससे संबंधित मुदो अथवा तत्संब॑धी आकस्मिता के 

लिए संसद ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण ओर विनियमन) 

अधिनियम, 2010 पारित किया दै। राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद् 

का गठन किया गया है ओर भारत के राजपत्र भै दिनांक 

19.3.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के 

अतर्गत दिनांक 23.5.2012 को नैदानिक प्रतिष्ठान (केन्द्र सरकार) 

नियमावली, 2012 भी अधिसूचित कौ गई है। यह अधिनियम, 

दिनांक 1.3.2012 से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजौरम 

ओर सिक्किम राज्यों एवं संघ राज्य कषतर मेँ लागू हो गया हे। राज्यो 

मे इस अधिनियम को क्रियान्वितं करने के लिए सभी राज्यो को 

प्रारूप राज्य मोडल नियम परिचालित कर दिए गए दैँ। अन्य राज्य 

भी संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अंतर्गत इस 

अधिनियम को अंगीकार कर सकते है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान ओर 

args राज्यो ने इस अधिनियम को अंगाकर कर लिया हे। अन्य 

राज्य सरकारों से भी इस अधिनियम को अगाकर करने के लिए 

अनुरोध किया गया zl 

(घ) ओर (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है ओर राज्यों मं 

निजी क्त्र के अस्पतालों का मोंनीटरन ओर विनियमन मुख्यतया 

राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हे। 

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए wela 

विदेश छात्रवृत्ति 

4513. श्री अशोक daz: 
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) frod तीन ast के प्रत्येक of ओर वर्तमान वर्ष के 

दौरान अनसूचित जनजाति के ort के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति 

योजना (नेशनल ओवरसीज स्कोलरशिप फोर शिद्यूल्ड ae 

स्टूडेंट्स) के लिए चयनित ओर लाभान्वित छात्रं कौ राज्य- वार 

संख्या क्या है; 

(ख) क्या उक्त योजना A स्नातक पाटूयक्रम शामिल नहीं 

है; ओर 

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैँ? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह 

gion): (क) विगत तीन वर्षो तथा चालू af के दौरान 

अनुसूचित जनजाति के ort के लिए. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
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की योजना के तहत चयनित एवं लाभान्वित विद्यार्थियों कौ राज्यवार 

संख्या संलग्न विवरण मेदी गई है। 

(ख) ओर (ग) किसी विषय मेँ स्नातक स्तर का पादूयक्रम 
योजना कै तहत कवर नही किया जाता 21 योजना उसी रूप में 
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केवल मास्टर स्तर, पीएचडी तथा डोंक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों 

में pe विषय मेँ विदेश मेँ उच्चतर अध्ययनं के लिए अननुसूचित 

जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु तैयार 

कौ गर्ह है। 

विवरण 

विगत तीन वर्णो तथा चालू वर्ष अथि 2009-10 से 2012-13 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए wets 
छत्रवृत्ति योजना द्वार waa एव लाभान्वित विद्यार्थियों की राज्य-वार सख्या 

करसं राज्य का नाम चयनित विद्यार्थियों कौ संख्या लाभान्वित विद्यार्थियों कौ संख्या 

2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 

1. आंध्र प्रदेश -- 1 - - 

2. ज्ञारखंड 1 1 1 - 

3. कर्नाटक 1 1 1 - 

4. मध्य प्रदेश - 1 - _ 

5. महाराष्ट । 1 2 - _ 

6. मणिपुर 3 - - - 

7. नगालैड 1 - 1 - 

8. राजस्थान - 3 - 1 

9. उत्तराखंड 1 - - - 

10. पश्चिम बंगाल - I - 1 

कुल् 8 10 3 2 

वर्षं 2011-12 के लिए चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन 21 वर्षं 2012-13 के लिए प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे ZI 

एनटीपीसी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं 

4514. श्री सुरेश कुमार vicar: क्या विद्युत मंत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एनरीपीसी का विचार दक्षिण ante सहित विदेशों 

मेँ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को कार्यान्वितं करने का है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी aio क्या है ओर इस संबंध 

q अब तक क्या प्रगति हुई है? 

विद्युत पंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 

(क) जी, हां। द्विपक्षीय wget को बढाने के लिए एनटीपीसीःनेभे 

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं का कायन्वियन करने के लिए 
श्रीलंका एवं बाग्लदेश की पहचान की है। तथापि, आज तक, 

दक्षिण अफ्रीका में एसे किसी उद्यम का प्रस्ताव नहीं Zi 

(ख) श्रीलंका एवं बांग्लादेश मेँ प्रस्तावों के et नीचे दिए 
गए है 

(i) श्रीलंका: श्रीलंका के त्रिकोमाली क्षत्र मे 500 मेगावार 
(25250 मेगावाट) की कोयला आधारित विद्युत परियोजना 

के विकास के लिए एनरीपीसी, सीईबी (सीलोन 

इलेक्ट्िसिरी बोर्ड) ओर श्रीलंका सरकार के ब्रीच 29 
दिसंबर, 2006 को एक BAR ज्ञापन (एमओए)
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पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके पश्चात, 50:50 
कौ इक्विटी arent मे श्रीलंका मेँ एक संयुक्त 

उद्यम कंपनी (जेवीसी) कौ स्थापना के लिए एनरीपीसी 

एवं सीईबी के बीच सयुक्त उद्यम करार (जेवीए) 
पर 6 सितंबर, 2011 कौ हस्ताक्षर किया गया। 

तत्पश्चात, उपर्युक्त परियोजना का विकास करने के लिए 26 

सितंबर, 2011 को कोलंबो में त्रिंकोमाली पावर कंपनी लिमिटेड 

(रीपीसीएल) नाम से एक जेवी कंपनी शामिल कौ गई है। 

Gi) बाग्लादेश- वर्तमान नीतियों एवं विधानों के अधीन 

संयुक्त उद्यम निवेशो सहित, विद्युत उत्पादन एवं 

पारेषण के aa मे दोनों देशों के बीच fram को 

बढावा देने एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु विद्युत क्षेत्र 

मे सहयोग के लिए, जनवरी, 2010 में भारत सरकार 

एवं बांग्लादेश सरकार के बीच एक समर््ता ज्ञापन 

(एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया Ml 

उक्त के अनुसरण में, विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए 

एनरीपीसी एवं बांग्लादेश पावर डवलपमेट ats (बीपीडीबी) के बीच 

एक Baga ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। जिसमें अन्य बातों 

के साथ साथ बांग्लादेश में संयुक्त उद्यम A 1320 मेगावार (2660 

मेगावाट) की कोयला आधारित विद्युत परियोजना कौ स्थापना कौ 

संभावनाएं शामिल SI 

तत्पश्चात, बांग्लादेश में विद्युत परियोजना (ओं) का विकास 

करने के लिए बांग्लादेश से 50:50 मेँ जेवी कंपनी को बदावा देने 

हेतु 29 जनवरी, 2012 को एनटीपीसी एवं बीपीडीबी के बीच sate 

पर हस्ताक्षर किया गया mM बांग्लादेश मै रामपाल (खुलना 

डिवीजन) में 1320 मेगावार कौ विद्युत परियोजना का विकास करने 

के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) ओर कार्यान्वयन करार 

(आईए) को अंतिम रूप दिया जा रहारहै। 

सौर फोटो वोल्टिक परियोजनाणएं 

4515, श्री विक्रमभाईं अर्जनभाई aren: 

श्री एस. पक्कीरप्पाः 

क्या नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या फोटोवाल्टिक (पीवी) यूनि ओर संकेद्रीत सौर 

ऊर्जा (सीएसपी) यूनि के डेवलपर्स को सरकारी तथा निजी दोना 

क्षेत्रों से वित्त पोषक प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है जबकि 

सरकार द्वारा se सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य 

सोपा गया दै; 
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(ख) यदि a, तो तत्संबधी ato क्या है; 

(ग) क्या कई फर्म जिन्हें सौर ऊर्जा परियोजनाएं दी गई थीं 

वित्तीय व्यवस्था नहीं कर पाई; 

(घ) यदि a, तो तत्संबंधी sho क्या 2; 

(ङ) क्या सरकार ने इन कंपनियों के वित्त पोषक खोजने 

मे सहायता प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैँ; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर सरकार हारा 

इस संबंध मेँ अन्य क्या उपाय किए जा रहे है(किए जाने का प्रस्ताव 

है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मत्री ( डो. फारुख अब्दुल्ला ): 

(क) प्रकाशवोल्टीय (पीबी) एवं data सौर विद्युते (सीएसपी) 

परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं कै लिए 

स्वीकृत ऋण प्राप्त करने मेँ कुछ आरीक समस्याओं का सामना 

करना पडा, तथापि, इसका समय पर निराकरण कर लिया गया। 

उपलब्ध जानकारी के अनुसार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 

(जेएनएनएसएम) के चरण-1 के अंतर्गत चुने गए सभी सौर विद्युत 

परियोजना विकासकर्ता आवंटित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 

वित्तीय व्यवस्था करने A सफल रहे। 

(ख) प्रश्न नहीं saat 

(ग) जी, नहीं 

(घ) WA नहीं som 

(ङ) ओर (च) foe सोर विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण 

में dat का विश्वास aon के लिए मंत्रालय द्वार (i) विभिन 

पणधारियों के साथ dad कौ विचारविमर्शं बैठकों (ii) सौर विद्युत 

परियोजनाओं के नियोजन एवं वित्त पोषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, 

तथा (iii) dat के लिए देश मेँ सफलतापूर्वक कार्यान्विते कौ 

गई सौर विद्युत परियोजनाओं के प्रदर्शन दौरों का आयोजन किया 

गया। 

श्रीलंका नौसेना द्वारा Awa पर हमले 

4516. श्री आर. धामराईसेलवनः क्या विदेश मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल ही मे श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमलों मे 

भारतीय मूल के आठ मुरो के गंभीर रूप से घायल होने कौ 

रिपोर्ट है; । ` ।
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ 

उठाया है; 

(घ) यदि at, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) वर्षं 2012 मेँ अभी तक एसे कितने हमले हुए है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य wat ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) ओर (ख) teh रिपोर देखी गयी हें कि श्रीलंका नौसेना के 
कार्मिकों ने 18 अगस्त, 2012 को भारतीय Twat पर तथाकथित 
हमला किया था, जिसमे एक ASAI घायल हो गया भा। 

(ग) ओर (घ) सरकार भारतीय महुरं के कल्याण सुरक्षा 
ओर wan को उच्चतम प्राथमिकता देती है। जैसे ही भारतीय 
AAR पर हमलों कौ रिपोरं मिलती है, सरकार राजनयिक 
माध्यमों से मामलों को श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ sar 
है। मुद्दे के मानवीय ओर आजीविका संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान 
मे रखते हुए सरकार ने श्रीलंका नौसेना पर दबाव बनाया है क्रि 
वे संयमित कारवाई at ओर हमारे ageml के साथ मानवीय 
व्यवहार किया wae 

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अगस्त 2012 तक भारतीय 
मह्ुभरों पर हमलों कौ तीन घटनाओं कौ सूचना प्राप्त हुई है! 

अल्टासाउंड संबंधी अधिसूचना 

4517. श्री सर्वे सत्यनारायणः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै हाल ही में sees के दुरुपयोग 
के संबंध में कतिपय अधिसूचनाएं जारी कौ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या उपर्युक्त अधिसूचनाओं का इंडियन रेडियो्लोजीकल 
एड इमेजिंग एसोसिएशन सहित विभिन वर्गो ने विरोध किया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है ओर इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ङ) इस विषय मेँ उनकौ चिंताओं से समाधान के लिए 
सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का 

प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ड) पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम & तहत 
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नियमों 4 निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैः- 

* अधिनियम के तहत अपंजीकृत मशीनों कौ जन्ती 

तथा ओर अधिक सजा का प्रावधान करने के लिए 

दिनाक 31 Fe, 2011 के सा.का.नि. 426 (ई) के 

तहत अधिसूचित पीसी एवं पीएनडीरी नियमावली, 

1996 के नियम 11८2) A संशोधन। 

* सुवाह्य अल्टरासाउंड उपस्कर के इस्तेमाल तथा मोबाइल 

जेनेरिक क्लिनिक द्वारा प्रदान कौ जाने वाली सेवाओं 

को विनियमित करने के लिए दिनांक 7 फरवरी, 

2012 के Aah. (ई) के तहत संशोधन अधिसृचित 

किया गया। 

* किसी जेनेटिक क्लिनिक/अल्टरासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग 

संर में अल्दटरासोनोग्राफो करने के लिए अधिनियम के 

तहत ॒ अर्हताप्राप्त प्रत्येक चिकित्या व्यवसायी पर 

प्रतिबंध लगाने, किसी जिले के भीतर एेसे अधिकतम 

दो क्लिनिको/केन्द्रौ के साथ पंजीकृत करने, पीसी 

तथा पीएनडीरी अधिनियम के तहत पंजीकरण शुल्क 

मं वृद्धि तथा कर्मचारी, स्थान, पते तथा संस्थापित 

उपस्कर में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना उपयुक्त 

प्राधिकारी को क्लिनिक तथा सुविधा केन्द्र द्वारा एेसे 

परिवर्तन की प्रत्याशित तारीख के 30 दिन पूर्वं देने 

के लिए दिनांक 4 जुन, 2012 के सा.का.नि. 418(ई) 

के तहत संशोधन अधिसूचित किया गया। 

दिनांक 4 जून, 2012 कौ अधिसूचना सा.-का.नि. 418 (ई) को 
इंडियन रेडियोलोजिकल एंड एसोसिएशन द्वारा माननीय aad, दिल्ली, 
नागपुर, dhe तथा लखनऊ उच्च न्यायालयों मे चुनौती दी गई 
है तथा यह मामला निर्णयाधीन है। 

पूर्णं प्रतिपूरं के लिए स्थायी तकनीकी 

समिति की सिफारिश 

4518. श्री पूर्णमासी रामः क्या स्वास्थ्य ait परिवार 
कल्याण मंत्री 9 दिसम्बर, 2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2543 
के उत्तर के संबंध मे यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) उन मामलों का oto क्या है जिनके संबध मे केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की स्थायी तकनीकी समिति 

द्वारा पूर्ण प्रतिपूर्तिं के लिए सिफारिश at गई; ओर 

(ख) उक्त समिति कौ संरचना क्या है?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) अपेक्षित सूचना संकलित कौ जा रही है ओर 

उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। 

(ख) स्थायी तकनीकी समिति, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 

योजना,/केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या (सीएस(एमए) नियमों के 

अतर्गत पूर्ण प्रतिपूर्ति के मामलों पर विचार करती है, कौ संरचना 
इस प्रकार हैः- 

1. वरिष्ठतम विशेष महानिदेशक/^अपर महानिदेशक , स्वास्थ्य 

सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण 

मंत्रालय नई दिल्ली-अध्यक्ष 

2. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना- सदस्य 

3. संबंधित विशेषन्नता के विभागाध्यक्ष-सफदरजग अस्पताल, 

नई दिल्ली 

4. संबंधित विशेषन्नता के विभागाध्यक्ष-डो. राम मनोरह 

लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली 

5. संबंधित विशेषन्ञता कै विभागाध्यक्ष- cet afer 

मेडिकल कोलिज, नईं दिल्ली 

6. अपर मिदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 

(मुख्यालय), दिल्ली सदस्य सचिव 

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास विभिन अस्पतालों (उपयुक्त 

सूचीबद्ध अस्पतालों से बाहर) से संबंधित विशेषज्ञता के दो सदस्यों 

को सहःयोजित करने का विकल्प है। 

कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण स्कूल 

4519. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण स्कूलों कौ मान्यता के लिप 

मानक ओर प्रक्रिया का व्यौरा क्या है; 

(ख) कमर्शियल पायलर लाइसेंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण 

स्कूल आस्म करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अथवा अनुमोदन का 

ant क्या 2; 

(ग) क्या कुछ मामलों में मानदडों का कथित रूप से 

उल्लंघन हुआ है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है; ओर 

(ङ) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? 

16 भाद्रपद्, 1934 (शक) लिखित उत्तर 374 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) उडान 

प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) के अनुमोदन के लिए मानदड ओर 
प्रक्रियाएं नागर विमानन अपेक्षा के खण्ड 7, सीरीज ‘a’ भाग 1 

मे दी गई है। इस संबध में व्यौरा वेबसाइट www.decacnic.in पर 

उपलब्ध 2 

(ख) वाणिज्यिक पायलट लाहुसंस के लिए उड़ान प्रशिक्षण 

संगठन शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए महानिदेशक 

नागर विमानन सक्षम प्राधिकारी हेै। 

(ग) से (ङ) मैसर्स cage इंटरटेनमेंट लिमिरेड के मामले 
मे मानदडों कौ कथित अवहेलना के एक मामले कौ रिपोर्ट मिली 

है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, नागर विमानन महानिदेशालय (Shirdi) 
द्वारा इस मामले कौ जांच की गई ओर डीजीसीए के दो अधिकारियों 

के खिलाफ अनुशासनिक कारवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया 

Zl 

“प्यांमार के साथ राजनयिक संबंध” 

4520. sit अनुराग सिंह ठाकुरः क्या विदेश मत्री यह 
बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का इरादा हाल ही मेँ स्वतंत्र की गई 

म्यांमार कौ नेशनल Safe लीग कौ नेता आग सान मसू कौ 

के साथ राजनयिक संबध बहाल करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है; ओर 

(घ) सरकार का आग सान सू कौ ओर म्यांमार कौ इस समय 

विद्यमान सरकार के साथ किंस प्रकार से संतुलन स्थापित करने 

का प्रस्ताव है? 

fats मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर) 

(क) से (घ) प्रधानमंत्री ने मई 2012 मे म्यांमा की अपनी 

राजकोय यात्रा के दौरान डाव ओन सान सू की से मुलाकात कौ। 

इस मुलाकात के उपरांत मीडिया को दिए गए अपने वक्तव्य में 

प्रधानमंत्री ने कहा कि “भारत के लोग उनके तथा उनके माता-पिता 

सहित परिवारजनों के साथ अपनी दीर्घकालिक रिश्ते पर गौरवान्वित 

महसूस करते है।" उन्हौने अगले जवाहर लाल नेहरू स्मारक 

व्याख्यान देने के लिए उनको एक आमंत्रण पत्र भी dio प्रधान 

मत्री जी ने ae दुद् विश्वास भी व्यक्त किया कि डाव ओं सान 

सू कौ mim के wend भीन सीन द्वारां शुरू कौ गई राष्ट्रीय 

मेल-मिलाप प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 
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विगत वर्षो में भारत ओर म्यांमा के बीच घनिष्ठ प्रतिवेशी 
aay उच्च स्तरीय आदान-प्रदान ओर आपसी बातचीत के जरिए 

ओर सुदृढ हुए रै। इनमें अक्तूबर 2011 में म्यांमा के राष्ट्रपति की 

भारत यात्रा ओर मई 2012 में प्रधानमंत्री जी की म्यांमा यात्रा 
शामिल है। 

लघु wand सेवा केन्द्र 

4521. श्री tadta सिंहः क्या विदेश मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश मेँ लघु पासपोर्टं सेवा केन्द्र 
आरम्भ करने का है; 

(खः) यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबधी राज्य-वार a क्या 

है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण 2? 

विदेश मत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) से (ग) जी, हां देश A पासपोर्ट सेवा नेटवर्क में ओर विस्तार 
करने के लिए सरकार ने पहले से ही स्थापित 77 wade सेवा 
केन्द्रं के अलावा कई स्थानों पर पासपोर्टं सेवा लघु केन्द्र (मिनी 
पासपोर् सेवा केन्द्र) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अधिसूचित 
14 Gadd सेवा लघु केन्द्र का राज्यवार व्यौरा संलग्न विवरण में 
दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने करीम नगर तथा भीमबरम 

मे दो पासपोर्दं सेवा लघु केन्द्र कौ स्थापना अनुमोदित कश्र दी 

है। सरकार को इन प्रतिनिधियों तथा अन्य dat से कई अनुरोध 
प्राप्त हुए ¢ कि पंजाब सहित अन्य राज्यों मेँ अतिरिक्त पासपोरट 
सेवा केनद्र/पासपोर्टं सेवा लघु केन्द्र स्थापित किए जाए। द नेशनल 
geese फर स्मार्ट गवर्नमेट (एनआईएसजी) ने Wedd Fa 

परियोजना के लिए तिस्तृत परियोजना रिपोर तैयार की थी ओर इसे 
Ua सभी प्रस्तावों कौ जांच करने तथा इस aaa मेँ सरकार को 
सलाह देने का कार्य सौपा गया है। 

विवरण 

7 सितम्बर, 2012 

1 2 3 

5. मणिपुर इम्फाल 

6. मेघालय शिलांग 

7 मिजोरम आईजोल 

8. नागालैंड कोहिमा 

9 Yat पुदुचेरी 

10. सिक्किम गंगटोक 

11. त्रिपुरा अगरतला 

12. पश्चिम बंगाल (3) खडगपुर 

कोलकाता 

सिलीगुडी 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र Wend सेवा लघु केन्द्र 

1 2 3 

1. अरुणाचल प्रदेश इटानगर 

2. बिहार द्रभगा 

3. जम्मू ओर कश्मीर “ लेह 

4 कर्नाटक +, ~ . ..+ गुलबर्ग 

(हिन्दी) 

केन्द्रीय अनुवीक्षण आयोग 

4522. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या महिलां 

ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए 

केन्द्रीय अनुवीक्षण आयोग कौ नियुक्ति की है; 

(ख) यदि हा, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) उक्त समिति कौ es बेठकों कौ संख्या ओर की गई 
सिफारिशों का व्यौरा क्या है; ओर 

(घ) उक्त आयोग कौ fame पर सरकार द्वारा क्या 

कारवाई कौ गई है? 

महिला ओर बाल विकास wae की राज्य पत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) जी नहीं। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। 

( अनुकाद्1 

घुटनों कौ शल्यक्रिया के लिए भुगतान 

4523. श्री सुशील कुमार सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः
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(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के 
dial का प्राइमस अस्पताल मे घुटनों कौ ओर जोडों के विकार 
कौ शल्य-क्रिया कराने के लिए पूर्णं भुगतान हेतु अधिकृत किया 

गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी aio क्या है; ओर 

(ग) यदि नहीं. तो प्राइमस अस्पताल द्वारा Yer कौ शल्यक्रिया 
के लिए age जाने बाली लागत कौ तुलना मे के.स.स्वा.यो. 

के लाभार्थियों (deat) को कितनी राशि कौ प्रतिपूर्तिं की जाती 
है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) कंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) 

के तहत जोड प्रतिस्थापन ओर अन्य आथपिडिक उपचार प्रक्रियाओं 
के लिए were अस्पताल को पैनल में रखा गया है। इस अस्पताल 

` से अपेक्षित है कि वह पैनलबद्धता ओर सीजीएचएस के साथ 

हस्ताक्षरित समल्लौता-ज्ञापन कौ wal का पालन करे ओर स्वीकृत 

सीजीएचएस पैकेज दरों के अनुसार शुल्क ले। घुटने के सभी atl 

के प्रतिस्थापन सर्जरी के लिए सीजीएचएस at निर्धारित दर 

wars प्रत्यायित अस्पतलों के लिए 126500 रुपए तथा 

गैर-एनएबीएच प्रत्यायित अस्पतालों के लिए 1,10.000 रुपए है। 

सीजीएचएस ने ade युक्त जोड़ प्रत्यारोपण के लिए 60,000 रुपए 
तथा ade के लिए 5000 रुपए कौ अधिकतम at भी निर्धारित 

कीरै 

कश्मीर का गलत चित्रण ( लेबलिंग ) 

4524. श्री राजस्या सिरिसिल्लाः क्या विदे मत्री यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इमरान खान 

द्वारा लिखित पुस्तक “ए पर्सनल feet’ मेँ कश्मीर के नक्शे का 
गलत चित्रण (लेबलिंग) किया गया धाः 

(ख) यदि हां, तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) अभी तक इस संबधी में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक 

उपाय किए गए है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर): 
(क) से (ग) इमरान खान लिखित “ पाकिस्तानः ए पर्सनल feet” 

नामक पुस्तक के बाहरी ओर पृष्ठ आवरणों पर उत्तर-पञश्चिम 

भारत, पाकिस्तान ओर अफगानिस्तान के हिस्सों को चित्रात्मक 
पृष्ठभूमि ओर कलात्मक कार्य के रूप में चित्रित किया गया है। 
यह चित्रण केवलं रेखांकन, ओर यहां तक fH अस्पष्ट है sk 
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इसमें कोई राजनीतिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय सीमा को दशनि वाला 
विवरण शामिल नहीं 2) 

( हिन्दी 1 

गुटका८पान मसाला के पदार्थो पर अध्ययन 

4525. राजकूमारी रत्ना सिंहः 

डो. संजय सिंह 

श्री कोडिकुन्नील सुरेशः 
श्री एन. चेलुर्वरया wart: 

श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) सिगरेर-गुरका-पान मसाला ओर अन्य इसी प्रकार की 

वस्तुओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए विभिन वस्तुओं 
के घटकों के feu विनियामक मानहंडौ ओर सीमाओं का व्यौरा 

क्या है ओर देश मेँ इसे लागू करने के लिए क्या तंत्र स्थापित 

किया गया है; 

(ख) उपर्युक्त नियमों ओर मानदंडों के उल्लंघन के मामले 

प्रकाश में आए गत तीन ast मेँ प्रत्येक वर्षं ओर चालू at के 

दौरान दोषी विनिर्माताओं के विरुद्ध अभी तक कौ गईप्रस्तावित 

कारवाई का राज्य/संघ राज्य-वार SAN क्या है; 

(ग) क्या सरकार ने देश A निर्मित सिगरेट गुरका, पान 
मसाला ओर अन्य इसी प्रकार कौ वस्तुओं के घरकों के ओर एेसी 
वस्तुओं के सेवन के दुष्प्रभाव के संबंध में कोई व्यापक विश्लेषण 
ओर अध्ययन कराया 2; 

(a) यदि हां, तो निष्कर्षं सहित तत्संबधी ब्योरा क्या है; ओर 

(ङ) दसं संबंध मे तम्बाकू परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने 
सहित इस पर सरकार द्वारा अनुवतीं कारवाई कौ गई है/किए जाने 

का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद); (कै) हमारे देश मे सिगरेट के अवयवों के लिए 

फिलहाल कोई विनियामक मानक मौजूद नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं 
मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक 

(खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजना) विनियमावली, 2011 के 
विनियम 2.11.5 में पान मसाला के लिए मानक निर्धारित किए गए 

Zl इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के 
तहत 1 अगस्त, 2011 जारी कौ गई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्र
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पर प्रतिबेध एवं रोक) विनियामावली, 2011 में निर्धारित किया गया 

है fe dam तथा निकोटीन का किसी खाद्य उत्पाद मेँ अवयवो 
के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोदावत पान मसाला 

बनाम भारत संघ, 200497 ), एससीसी 68 मे माननीय उच्चतम 

न्यायालय ने निर्णय दिशा दिया है। कि “ap पान मसाला, गुरखा 

अथवा सुपारी को स्वाद एवं पोषण के लिए खाया जाता है इसलिए 
वे सभी (खाद्य अपमिश्रण निवारण) अधिनियम की धारा 2 (Vy) 

के अभिप्राय के तहत पदार्थं है।" वस्तुतः इस मुदे पर माननीय 

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ पठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक 

अधिनियम, 2006 के तहत जारी किए गए दिनाक 1 अगस्त, 2011 

के विनियम के आधार पर yea उत्पाद खाद्य पदार्थ हँ जिनमें 
तंबाकू एवं निकारीन होते है ओर उनके विनिर्माण, बिक्री अथवा 
भंडारण कौ कानून के तहत अनुमति नहीं है। उसी विनियम के 
आधार पर पान मसाला, यदि इसमे dary एवं निकारीन हो, का 

विनिरीन हो, का विनिर्माण या विक्री नहीं कौ जा सकती 21 

इस मत्रालय ने दिनांक 1 अगस्त, 2011 को खाद्य सुरक्षा एवं 

मानक (बिक्री पर प्रतिब॑ध एवं रोक) विनियमावली, 2011 को 

walt से कार्यान्वितं करने के लिए was राज्य क्षेत्रों कौ 
सरकारे को पत्र लिखे 21 मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान, 

महाराष्ट, हरियाणा, edad, Was, गुजरात, चंडीगद तथा 

मिजोरम ने इस विनियम के अनुसार अपने राज्यों मे तंबाकू८(निकोरीन 
वाल We तथा पान मसाले कौ feat पर रोक लगाने के लिए 

अब तक आदेश/अधिसूचना जारी कर दी हे) 

(ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उपधं 

के अनुसार उपर्युक्त विनियमो के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य 

सरकारों के अधीन खाद्य सुरक्षा आयुक्तो कौ है। इसलिए उपर्युक्त 
नियमों तथा मानकों का उल्लंघन करने वाले सूचित मामलों कौ 
संख्या के day में सूचना इस मंत्रालय के पास नहीं है। 

(ग) ओर (घ) अंकुर गुटखा बनाम भारतीय अस्थामा सोसादरी 

(एसएलपी 16308/2007) के मामले मेँ माननीय उच्चतम न्यायालय 

द्वारं दिए गए निर्देश के अनुसरण मै, देश में विनिर्मिते अतर्वस्तुओं 
Teal, तंबाकू. पान मसाला तथा ta अन्या पदार्थो कौ अंतर्वस्तुओं 

तथा एेसी सामग्री के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे मे राष्ट्रीय 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य ओर 

परिवार कल्याण के परामर्शं से एक व्यापक अध्ययन सामग्री तैयार 

की गई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय को पेश की Wi यह 

मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन 21 

(ङः) स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू जांच 
प्रयोगशालाओं कौ स्थापना करने कौ प्रक्रिया शुरू कौ है तथा सभी 
dara उत्पादों कौ अंतर्वस्तुभं तथा निस्सरण कौ जांच करने के 
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लिए चार क्षेत्रीय जांच प्रयोगशालाओं तथा एक शीर्षं प्रयोगशाला 

की पहचान की zh 

[ अनुवाद 

अंग दान दर 

4526. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः 

श्री आनंद प्रकाश परांजपेः 

श्री संजय भोईः 

श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः 

श्री ताराचन्द भगोराः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करगे किः 

(क) क्या विश्व के अन्य देशों कौ तुलना 4 ea a अंग 

दान की दर कम है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ao क्या है ओर कम अग दान 

दर के क्या कारण है; 

(ग) क्या सरकार का देश में अंग ओर उत्तक वैक के लिए 

जेव सामग्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्तावं 2; 

(घ) यदि ह्यं, तो तत्संबंधी उदेश्यो/प्रयोजन का व्यौरा क्या है 

ओर इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आक्टन किया गया 

है; ओर 

(ङ) क्या सरकार नै अग दान करने के लिए नागरिको को 

प्रोत्साहित करने के लिए कोई जागरुकता कार्यक्रम आरभ किया 

है ओर यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नहीं, तो 
इसके क्या कारण हे? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम ननी 
आजाद ): (क) ओर (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 

यथासूचित स्पेन, यूएसए, यूके, इटली, प्रस तथा बेल्जियम जैसे 
देशों मे अगदान कर दरे भारत की द्र की अपेक्षा अधिक ZI 

निम्न अंगदान के मुख्य कारणों में से एक कारण अंगदान के 

प्रति जागरुकता का अभाव तथा मनोवृत्ति है। 

(ग) ओर (घ) सरकार नै सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली 

मे sae बेकिग के लिए ute जैव-सामग्री केन्द्र (राष्ट्रीय ऊतक 

बैक) की स्थापना करने के लिए aad पहले ही शुरू कर दी 
हे। इस केन्द्र को स्थापना करने का मुख्य बल तथा उदेश्य विभिन
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ऊतकों को उपलब्धता मेँ ' मांग' एवं "पूर्ति" तथा गुणवत्ता आश्वासन 

के बीच अंतराल को पाटना 7 

राष्ट्रीय जैव-सामग्री केन्द्र के भवन के सिविल एवं वैद्युत कारय 
पर करीब 2 करोड रुपए कौ राशि पहले ही खर्च कौ जा yal 

Zl 

(ङ) जी a, आम लोगों मे अंगदान के प्रति जागरुकता पैदा 
करने के लिए छठा विश्व॒ तथा प्रथम भारतीय अंगदान दिवस 

समारोह 27 तथा 28 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित 

किए qu द्वितीय भारतीय अंगदान दिवस लोगों के बीच अगदान 

के सदेश पर बल SF तथा इसका प्रसार करने के लिए 28 नवम्बर, 

2011 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली मं 
आयोजित किया गया। 

इसके अलावा, अग तथा ऊतक दान के लिए लोगों मं 

जागरुकता को बद्ाने के लिए सस्थ्य एवं परिवार कलयाण, भारत 
सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से बंगलुरू, हैदराबाद, 
पुदुचेरी, dae, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ तथा तिरुवनंतपुरम 
wed मे “ अंगदान जागरुकता कार्यशालाएं " आयोजित कौ गई। 

तम्बाकू् उत्पादों पर प्रतिबंध 

4527. श्री पी.सी. गरीगोदरः 

श्री सज्जन वर्मा 

श्री रवनीत सिंहः 

श्री अब्दुल रहमानः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण ait यह बताने कौ 

कृपा करगे किः 

(क) क्या क्षेत्रीय कैसर केन्द्रौ (आरसीसी) ने सरकार से 
गुटका ओर पान मसाला सहित विभिन तम्बाकू उत्पादों कौ बिक्री 
पर पुरे देश मेँ प्रतिबंध लगाने का आग्रह कियाहै, यदि हां, तो 
तत्संबंधी व्यौरा क्या है ओर इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया 

हैः 

(ख) उन राज्यों का व्यौरा क्या है जहां निकोरीन ओर तम्बाक् 
वाली वस्तुओं कौ बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है; 

(ग) क्या प्रतिबध लगाए जाने के पश्चात उपर्युक्त राज्यों में 
गुटका, तम्बाकू, पान मसाला ओर इसी प्रकार की वस्तुओं कौ 
अधिक कीमतों पर अवैध विपणन ओर बिक्री के मामले प्रकाश 

H आए हैः; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी oto क्या है ओर दोषियों के 
विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है/कार्रवाई किए जाने 

करा प्रस्ताव है; ओर 
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(ङ) देश भर में गुटका, तम्बाकू, पान मसाला ओर अन्य 
प्रकार के warp उत्पादों पर पूर्णं प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार 

द्वारा क्या उपाय किए गए टैकिए जाने का प्रस्ताव 2? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) 14 क्षेत्रीय कैसर केन्द्रं के निदेशकों ने देश मं 
गुटका ओर अन्य Tarp उत्पादों पर प्रतिबध कौ अपील करते हुए 

सरकार को पत्र लिखे है। उपर्युक्त पत्र देश मेँ उत्पादित Fea, 
aH, पान मसाला ओर एेसे अन्य पदार्था के अवयवो तथा एसे 
पदार्थो के सेवन से हानिकारक प्रभावों के संब॑ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य 

ओर परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडन्लयू), नई दिल्ली 

द्वारा स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्शं से तैयार 

को गई तथा अंकुर गुटखा बनाम भारतीय अस्थमा सोसाइरी 

(एसएलपी 16308/2007) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय 

के femme के अनुपालन में माननीय उच्चतम न्यायालय मेँ प्रस्तुत 

की गई रिपोर्ट के हिस्से ZI 

(ख) मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट, हरियाणा, 

छत्तीसगद, ARES, गुजरात, चंडीगद ओर मिजोरम रज्यो/संघ राज्य 

क्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम, 2006 के अधीन जारी 

दिनांक 1 अगस्त, 2011 के खाद्य सुरक्षा ओर मानक (प्रतिषेध ओर 
विक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 के wae के क्रियान्वयन के 

लिए आदेश।/अधिसूचनाएं जारी कौ हैँ, जो खाद्य उत्पादों मे निकोटिन 

ओर wae के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाती हे। 

(ग) ओर (घ) उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने 

ओर उपर्युक्त विनियमो का प्रवर्तन करने का उत्तरदायित्व खाद्य 

सुरक्षा ओर मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्य 

सरकारों के sata खाद्य सुरक्षा आयुक्तो का है। अतः गुटखे, 
तम्बाकू, पान मसाला ओर एेसे अन्य पदार्थो कौ उच्च मूल्य पर 

विक्री ओर अवैध विपणन से संबंधित सूचना इस मंत्रालय के पास 

उपलब्ध नहीं है। तथापि इस मंत्रालय नै इन विनियमो के कटं 

क्रियान्वयन के लिए waves राज्य sat कौ सरकार को लिखा 

हे। 

(ङ) खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम, 2006 के अतिर्गत 

दिनांक 1 अगस्त, 2011 को जारी खाद्य सुरक्षा ओर मानक (प्रतिषेध 

ओर विक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 में यह निर्धारित है कि 

aarp ओर निकोटिन को किसी भी खाद्य पदार्थं में अवयव के 

रूप में इस्तेमाल नहीं करिया sem) माननीय उच्चतम न्यायालय 

ने गोदावत पान मसाला बनाम भारत संघ 2004 (7) एससीसी 68 

मेँ यह निर्णय दिया है कि “df पान मसाला, गुटखा ओर सुपारी 

जायके ओर पोषाहार के लिए खाए जाते है अतः वे अधिनियम 

(खाद्य अपमिश्रण निवारण) की धारा 2 (वी) के अर्थो में पूर्ण
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खाद्य पदार्थं 21” इसलिए इस मुद्दे पर मानवीय उच्चतम न्यायालय 

के ted के साथ पठित खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम, 2006 
के अंतर्गत जारी एक अगस्त 2011 के विनियम के द्वारा yea 

उत्पाद तम्बाकू् ओर निकोरिन युक्त खाद्य उत्पाद है ओर उनका 
उत्पादन, विक्री ओर भंडारण कानून के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है। 
इसी विनियम के कारण पान मसाले को इसमे warp ओर 
निकोटिन होने पर इसका उत्पादन ओर बिक्री नहीं की जा सकती 
a. : 

इस मंत्रालय ने दिनांक एक अगस्त, 2011 के खाद्य सुरक्षा 
ओर मानक (प्रतिषेध ओर बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम, 2011 को 
wee से क्रियान्वित करने हेतु सभी waives राज्य क्षेत्रों कौ 
सरकार को लिखा है। 

विमानन aa मे संकट 

4528. श्री सी. शिवासामीः 

श्री प्रहलाद जोशीः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या इंटरनेशनल एयर santé एसोसिएशन (आई ए.री, 

ए.) के अनुसार भारत के विमानन क्षेत्र मेँ अनेक प्रकार के संकर 
विद्यमान है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या है ओर इसके क्या 
कारण है 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(घ) इस सबेध मे सरकार द्वारा क्या सुधारत्मक कदम yaw 

गए है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2012 
को आयोजित सत्र मेँ अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आया) 
के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि भारत 
का विमानन सेक्टर बहुआयामी संकट के दौर से गुजर रहा 2 

(ग) इस मंत्रालय में aaa से ta कोई अभ्यावेदन नहीं 
मिला 21 

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रशन नहीं उठता, 

अगोला में बंधक बनाए गए श्रमिक 

4529. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या प्रवासी भारतीय कार्यं 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या हाल ही A अगोला में 1000 से अधिक भारतीय 

श्रमिकों को कथित रूप से बधक बना लिया गया था ओर उस 
कंपनी, जिसमे वह कार्य कर रहे थे, कै द्वारा यात्रा दस्तावेज जन्त 

कर लिए गए थे; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्योरा क्या 2; 

(ग) क्या सरकार ने अगोला सरकार के साथ उच्च स्तर पर 

इस मुद्दे को उठाया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्सब॑धी व्योरा क्या है ओर इस पर अगोला 
सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ओर 

(ङ) Aten मे कार्यरत भारतीयों के संरक्षण के लिए सरकार 

द्वारा क्या कदम sam गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है? 

Wan, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री (श्री 
वायालार रवि): (क) ओर (ख) जी ad सुम्बे, अंगोला में 
ईटीए स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ कार्यरत भारतीय कामगार 

नकद अमरीकी डालर A ओरवटाईम ad न प्राप्त होने कौ वजह 
से 16 अप्रैल, 2012 से हडताल पर चले गए थे। 9 मई, 2012 
को कामगारों ने आपना आंदोलन तीव्र कर दिया। अंगोलन पुलिस, 
सहित, कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित 
करने के लिए बुलाया गया। पुलिस को फायरिंग करनी पडी, जिसके 
दौरान एक कामगार को गोली लग we) हिंसा कौ घटना के पश्चात, 

पुलिस द्वारा 59 कामगारों को कस्ट्डी मे ले लिया गया। उन सभी 
को अब भारत वापस भेज दिया गया है। 

ईटीए स्टार के कर्मचारियों के एक बडी संख्या मे mak, 

जो क वीजा जारी करने के लिए अंगोला के आप्रवासन विभाग 

के पास लंबित थे, अब कामगारों द्वारा प्राप्त हो गया है। बाद में 

परबधन द्वारा ओवरटाइम cal, कल्याण, wade] आदि के संबंध 

मे उपयुक्त उपय करने के पश्चात् परियोजना वापिस सामान्य हो 
गर्ह है। 

(ग) ओर (घ) 27 मई, 2012 को श्री एस.एम. कृष्णा, 
माननीय विदेश मत्री, भारत सरकार ने उनके अंगोलन Seed 

मि. sist चिकोटी से बातचीत की ओर एक तात्कालिक आधार 
पर शातिपूर्वक सभी बकाया मामलों का निपटारा करने का आग्रह 
किया। मिशन के प्रमुख ने भी मि. जोयाक्विम डेविड, मिनिस्ट ate 
जियो्लोजी, weft एंड geet, गवर्नमेट site रिपल्लिक aie 

अगोला ओर मिनिस्ट्री ओंफ wena रिलेशंस, wade aie 
रिपन्लिक ate अंगोला में संबधित प्राधिकारियों से भी मुलाकात 
कौ ओर मामले को उठाया। wade aie रिपन्लिक aie अगोला
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मे संबंधित प्राधिकारियों ने आश्वस्त किया कि के ara में स्थिति 
को Tite करेगे, ताकि भविष्य मेँ एसी घरनाओं से घटित होने 

से बचा जा सके। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के साथ अगोलन 
प्राधिकारियों दारय अब तकं वर्क वीजा के साथ लगभग 650 Tete 

रिलीज कर दिए गए हे 

(ङ) अगोला में रहने वाले८कार्य करने वाले भारतीयों के हितां 

के संरक्षण के उद्देश्य से, भारतीय दूतावास, लुआंडा ने “ इंडिया 

इटरेस्ट ग्रुप" नामक एक गुप स्थापित किया है, fred या तो 

अंगोला मे स्वतंत्र कारोबार करने वाले अथवा व्यावसायिक सेवाओं 
मे लगे विशिष्ट भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। मिशन प्रमुख कामगायं 

सहित, भारतीय समुदाय के कल्याण ओर खैरियत का पता लगाने 

के लिए, ग्रुप के सदस्यों से नियमित रूप से विचार-विमर्श करते 

él 

एयरलाइनों का सुरक्षा sewer ( ओंडिट ) 

4530. श्री Stat. चन्द्रे गौडाः 
श्री देवजी एप. पटेलः 

श्री एस.आर. जेयदुरईः 

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या agq हुए वित्तीय संकट के कारण घाटे मेँ चल 

रही एयरलाइनें अपने-अपने विमान अथवा कार्मिकों पर आवश्यक 

धनराशि खर्च नहीं कर पा रही है ओर् इस प्रकार वे विमान सुरक्षा 
से ania कर रही हैं, क्या डी.जी.सी.ए. का देश मेँ सभी 

एयरलाइनों का सुरक्षा आंकलन (ओंडिट) करने का प्रस्ताव है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) डी.जी.सी.ए. द्वारा इस प्रकार का आंकलन (ओंडिट) कब 

कराया गया था ओर उस समय पर प्रकाश में आयी खामियों का 

एयरलाहंस-वार ART क्या है; 

(घ) आंकलनों मे इंगित की गई खापियों को हटाने के लिए 

सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है; 

(ङ) क्या देश में प्रचालित एयरलाइंस विमानं ओर अपने 

कार्मिकों कै प्रशिक्षण पर आवश्यक धनराशि व्यय नहीं कर रही 

है; ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है ओर इस संबंध में सर्कार EM क्या कदम उठाए गए 

है? 
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नागर विमानन dat (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) 

एयरलाइनों द्वारा विमान संरक्षा के daa में कोई asia नहीं किया 

जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय 
द्वारा नियमित zen आडिर किए जाते 21 डीजीसीए ने वर्षं 2012 

के लिए वार्षिक निगरानी कार्यक्रम तथा विनियामक sifee योजना 

तैयार की है तथा इसे अपनी Sage www.dgcanic.in पर 

प्रकाशित किया हे। 

05 अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों कौ आडिट कौ गई है। 

डीजीसीए दवाय की गई विनियामक आडिट टिप्पणियों का एयरलाईन-वार 

inl इस प्रकार दहैः- 

करसं विमान कंपनी का नाम रिप्पणियीं कौ संख्या 

1. एयर इंडिया add लिमिरेड 77 

2. जेट एयरवेज 23 

3. किगफिशर 35 

4. गो एयर 10 

5. इंडिगो 12 

मुख्य आडिर रिप्पणियां कमी दल कौ उडानयोग्यता, विमान 

aan, fecha, उडानपूर्व चिकित्सीय जांच, to निरीक्षण तथा 
विमान प्रचालन एवं प्रशिक्षण से संबधित हेै। 

(ङ) ओर (च) खभी प्रचालकों द्वारा वायुयान नियम, लागू 

नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) तथा समय समय पर जारी 

किए गए अनुदेशो का अनुपालन करना अपेक्षित हे। प्रचालकों द्वारा 

लागू नियमों एवं नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएञर) का अनुपालन 

सुनिश्चित करने हेतु डीजीसीए द्वारा नियमित आडिर, निगरानी तथा 

मौके पर जांच की जाती है। 

विद्युत प्रशुल्क 

4531. श्री agri सिंहः क्या विद्युत wat यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) मध्य प्रदेश के सासन अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना ओर 

चितरंगी विद्युत परियोजना से सृजित विद्युत के लिए प्रशुल्कं का 

व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या इन परियोजनाओं को संचालित करने वाली विद्युत 

कंपनी इन परियोजनाओं से सृजित विद्युत के लिए fh 

प्रशुल्कं का उद्ग्रहण कर रही है ओर इससे उसे अपत्याशित लाभ 

प्राप्त हुआ है;
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(ग) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; ओर 

(घ) इस ade में सरकार द्वारा क्या सुधारामक उपाय किए 

गए हैँ अथवा feu जाने का प्रस्ताव 2? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) से (घ) सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) को 

1.19 रुपए प्रति यूनिर का मूल्याकन किए गए समानीकृत (लेवलाइन्ड) 

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा रिलायंस पावर लि, 

(आरपीएल) को प्रदान कौ गर्ह थी] मै. चितरंगी पावर लि. से 

आरपीएल द्वारा उद्धूत किए गए समानीकृत प्रशुल्क मध्य प्रदेश के 

लिए 2.45 रुपए प्रति यूनिट ओर उत्तर प्रदेश के लिए 3.702 रुपए 

प्रति यूनि है। दोनों विद्युत परियोजनाओं कौ लागत ओर प्रशुल्क 
तुलनीय नहीं हे। सासन यृएमपीपी ओर feat पावर परियोजना 
अभी चालू की जानी है। 

स्वास्थ्य erat की कमी 

4532. श्री प्रेम दास रायः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार देश में 

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य al 

(पीएचसी) ओर उप-स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी) की कमी है; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या 

है; 

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना में नए सीएचसी, पीएचसी ओर 

एसएचसी स्थापित करमे के लिए सरकार द्वा क्या अनुमान किया 
गया है ओर क्या ये अनुमान भारतीय लोकं स्वास्थ्य मानकं के 
अनुरूप है; ओर 

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण 3? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wat (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) भारत ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2011 

के अनुसार, देशभर में जनसंख्या ad & मुताबिक अपेक्षित, 
विद्यमान ओर कम/अधिक उप केन्द्र (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य 

केन्द्र (पीएचसी) ओर समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र का राज्यवार व्यौरा 
संलग्न विवरण मेँ दिया गया है। सीएचसी, पीएचसी ओर एससी 

के भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) को वर्ष 2012 

मे संशोधित कर दिया गया है। इसलिए नवीनतम आईपीएचएस के 

अनुरूप एससी, पीएचसी, ओर सीएचसी से संबधित कोई आंकड़ा 
अभी उपलब्ध नहीं है। 

(ग) ओर (घ) भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएसएस) 
ने जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी ओर एससी के मामले में 

अवसंरचना, सुविधाओं ओर सेवाओं के लिये कुछ न्यूनतम eta 
तय कौ है तथापि, इसमें नये सीएचसी, पीएचसी ओर एससी के 

गठन के लिये कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है। 

विवरण 

भारत मै 2011 आकादी के अनुसार (गरर्च 2017 को) स्वास्थ्य अवसरचना मे कमी (aria) 

ग्रामीण 33 ग्रामीण dal सीएचसी करसं Tawa Ta पीएचसी 

कौ कुल मेँ अनुमानित 

आबादी जनजातीय आर पी एस आर पी एसै आर पी एस 

आबादी 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. आध्र प्रदेश 5631178 4723312 11892 12522 * 1955 1624 331 488 281 207 

2, अरुणाचल प्रदेश 10,69,165 744996 313 286 27 48 97 # 12 48 * 

3. असम 2678051 3638841 5841 4604 1237 953 938 15 238 108 130 

4, बिहार 9 20.75.02 889,200 18533 9696 8837 3083 1863 1220 770 70 700 

5. SaaS 1960365 7377058 4904 5076 * 776 7५1 35 194 14६ 46 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6. गोवा 551 Al 155 10 17 * 18 19 - 4 5 * 

1. गुजरात , 3467081 7500509 7934 7274 660 1280 1123 157 320 305 15 

8. हरियाणा 1653149 ~ 3306 2508 798 551 444 107 137 107 30 

9, हिमाचल प्रदेश 616780 = 266701 1269 2067 * 210 453 * 92 76 * 

10. जम्मू ओर कर्मर 9134820 1262945 1995 1907 8 325 397 * 81 8 * 

11. ्ारखंड 25036946 77671269 6043 3958 2085 964 330 634 241 18 33 

12. कर्नाटक 37552529 3158558 7931 8870 * 1304 2310 * 326 180 14 

13. केरल 17455506 259,169 = 3525 = 4575 4 586 809 * 146 224 * 

14, मध्य प्रदेश 52537899 13550258 12314 8869 3445 1977 1156 821 494 333 161 

15, महाराष्ट 6154544] 8260697 13410 10580 2830 2189 1809 380 547 365 182 

16. मणिपुर 1899624 842941 492 420 72 7 8 * 19 16 3 

17. मेघालय 2368971 2137702 758 405 353 14 10 ; 2 29 - 

18. मिजोरम 5.29 037 509316 173 370 # 26 57 * 6 9 * 

19, नागालँड 1406861 = 13.18.698 457 396 6 68 126 * 17 21 * 

20. ओडिशा 34951234 8599849 8136 6688 1448 1308 1228 80 32 377 * 

21. पंजाब 1.73 16.800 - 3463 2050 53 आ 446 131 144 129 1 

22. राजस्थान 5,15,40236 79.97.509 11374 11487 * 185] 157 334 46 376 8 

23. सिक्किम 4 55 962 96 608 104 146 * 16 24 # 4 2 2 

24. तमिलनाडु 37189229 586930 7516 8706 * 1249 1204 45 312 385 * 

25. त्रिपुर 2710051 988644 6 62 4 106 7 2 2 UH 15 

26. उत्तराखंड 1025583 267438 = 1440 1765 * 238 239 * 59 5 4 

27. उत्त प्रदेश 15511102 11289 31037 20521 10516 5172 3692 1480 1293 = 515 118 

28. परश्चिप बगल 62213676  44.56160 13036 10356 2680 2148 909 1239 = 531 = 348 = 189 

29. अंडमान ओर निकोबार 244411 28 985 532114 * 8 19 * 2 4 * 

द्रीपसमूह 

30. ashe 29,004 - 5 17 + 0 0 0 0 2 * 

31. दाद्रा ओर नगर हवेली 183,024 1.37,149 54 30 4 8 6 2 2 | 1 

32. दमन ओर दीव 60331 6 693 12 26 * 2 3 * 0 2 * 
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1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 

33 दिल्ली 4,19.319 - 8 4 42 13 8 5 3 0 3 

34 लक्षद्रीप 14,121 13 503 4 14 * 0 4 * 0 3 * 

35 पुदुचेरी 3.9१4.३41 - 18 53 25 13 24 * 3 3 0 

भारत 83.30.87662 87500780 178267 148124 35762 29213 23887 7041 7294 4809 2766 

टिप्पणीः जनगणना 2011 से अनंतिम ग्रामीण आबादी के आधार पर निर्धारित ari के सहारे ओर 2011 कौ ग्रामीण आबादी से जनजातीय आबादी के प्रतिशत के 
प्रतिशत का इस्तेमाल करके कमियों कौ परिगणना होती है। कमि्यों के राल्य-वार आंकड़ों को जोड़कर ओर कुछ राज्यों के मौजूदा आधिक्य को परे रखकर अखिल 
भारतीय कमी निकाली जाती है। 

आर- asad पी- विद्यमान एस- कमी-आधिक्य 

नवीकरणीय स्रोतों से सृजित विद्युत का वितरण 

4533. श्री पी.आर. नटराजनः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सृजित विद्युत का देश 
भर में पृथक पारेषण लाइनों के माध्यम से वितरण किया जा रहा 
है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी राज्य-वार ब्योरा क्या है; ओर 

(ग) इस पर होने वाले व्यय का wean व्यौरा क्या है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊजां मत्री ( डो. फारुख अब्दुल्ला ): 
(के) जी, नही। इस समय अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत 
को राज्य के दटरास्टेट द्रांसमिशन नेरवर्क के माध्यम से पारेषित 
किया जा रहा है जहां पर उत्पादन स्टेशन स्थित है। 

(ख) प्रश्न नहीं som 

(ग) प्रश्न नहीं soa 

( हिन्दी] 

संयुक्त राष्ट् जनसंख्या कोष 

4534. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या स्वास्थ्य ओर 
परिवार कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोष ने विगत कई ast 
के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए अनेक 
मिलियन डालर खर्च किए दै; 

(ख) afe a, तो तत्संबधी ai क्या किस हद तक जनसंख्या 

वृद्धि रुक पायी है; ओर 

(ग) उक्त कोष से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार 
द्वारा क्या कदम उठाए गए sew जाने का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद );: (क) ओर (ख) संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोष का भारत 
सरकार के बजट के माध्यम से मुख्य रूप से वित्त पोषित प्रजनन 

एवं बाल स्वस्थ्य कार्यक्रम मेँ fied चार ast के दौरान योगदान 
का व्यौरा इस प्रकार है। 

ag राशि यूएस डँलर A 

2008 44 00,000 

2009 50,00,000 

2010 31,19 A75 

2011 33.00.000 

कूल 1 58,19 475 

भारतीय जनसंख्या कौ वृद्धि दर कम हो रही है। वर्ष 2011 
की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001-2011 के दौरान 
दशकौय वृद्धि की प्रतिशतता मे स्वतंत्रता से सबसे अधिक कमी 

दर कर UR इसको प्रतिशतता 1981-1991 में 23.87 प्रतिशत से 

कम होकर 19912-2001 कौ अवधि A 21.54 प्रतिशत तक रह 

गई है, अर्थात् इसमे 2.33 प्रतिशतता कौ कमी af do ad 
2001-2011 मे दशकौय वृद्धि 17.64 प्रतिशम कम हो गई है अर्थात् 
इसमें 3.90 प्रतिशतता कौ कमी हुई है। 

(ग) सरकार ने फरवरी, 2000 मे राष्टरीय जनसंख्या नीति 

amg है जिसमे जनसंख्या स्तरीकरण wa करने के लिए 

समग्रवादी दृष्टिकोण की व्यवस्था 21 यह नीति स्वैच्छिक ओर 
सोची-समङ्ली पसंद के लिए ओर प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्यां सेवाओं 

का लाभ उठाते समय नागरिको की सहमति के लिए सरकार की 

प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
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जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए मुख्य aac मेँ निम्नलिखित 

कार्यकलाप शामिल रैः 

* लाभार्थियों के द्वार पर गर्भनिरोधक प्रदान करने के 

लिए आशाओं कौ सेवाओं का उपयोग करने के लिए 

नई शुरू कौ गई इस योजना को 17 Wal के 233 

जिलों मेँ कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा गर्भनिरोधक 

को द्वार पर ही प्रदान करने की अपने प्रयास के लिए 

लाभाधियों से एक नाममात्र कौ धनराशि, अर्थात् 3 

कडोमों के एक पैक के लिए एक रुपया, खाई जाने 

वाली गर्भनिरोधक गोलियों के एक चक्र के feu 

रुपए ओर आपाती गर्भनिरोधक -कौ एक गोली के 

पैकेट के लिए दो रुपया ले रही हेै। 

* भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 

अल्पकालीन आईयूसीडी, सीयू आईयुसीडी 375 शुरू 

किया हे। 

* बंध्यकरण सेवाओं के स्वीकारकर्ताओं ओर इसे प्रदायक 
के लिए मुआवजा के test को बद्धाना। 

* बंध्यकरण के कारण होने वाली किसी दुर्घटना को 

कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा 

योजना शुरू करना। 

* दीर्घकालिक आईयूडी-380-ए को बच्चों के जन्म मेँ 

अन्तर रखने कौ एक विधि के रूप में बढावा देना। 

* संस्थागत प्रसवों में प्रयाप्त वृद्धि को देखते हुए 
स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र मं प्रसवोत्तर परिवार नियोजन 

सेवाओं को सुदृढ करना। 

* नोन स्केल-पेल पुरूष बंध्याकरण कौ विधियो के 

माध्यम से पुरूष सहभागिता को बदावा देना। 

* मिनी लेब बंध्याकरण के बारे मेँ डोंक्टरों का प्रशिक्षण। 

* ब्र॑ध्याकरण सेवाओं के प्रावधान को ae के लिए 

निजी प्रदायकों को सूचीबद्ध करना। 

(अनुकाद। 

प्रजनन अक्षमता के मामले 

4535. श्री ut. चिश्वनाथनः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण पत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडन्लयू) में प्रजनन अक्षमता के 
कितने मामले आए; 
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(ख) गत तीन वर्षो के दौरान आज कौ तिथि अनुसार 

एनओआर्ईएचएफडन्ल्यू को कुल कुल कितना अनुदान दिया गया ओर 

तत्संब॑धी उपयोगिता का व्यौरा क्या 2; 

(ग) निजी क्षेत्रों से सीटीञआईभो की संख्या सहित राष्ट्रीय 

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत एनआईएचएफडन्ल्यू 

से निधियां प्राप्त करने वाले केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं (सीरीआई) 

का ब्योरा क्या 2; 

(घ) एनआर्हृएचएफडन्लयू कौ रोगी दरों को पांच कार्य दिवसं 

के बजाय चयनित दिनों तक सीमित करने के क्या कारण है; ओर 

(ङ) एनआरएचएम के अतर्गत॒एनआईएचएफडन्ल्यू मं 

चिकित्सकों की संख्या मे वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए 

गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान द्वारा 

पिछले तीन वर्षो (2009-10 से 2011-12) के दौरान fae गए 

प्रजनन-अक्षमता संबंधी मामलों कौ संख्या इस प्रकार हैः- 

नये मामले - 2649 

महिला अनुवतीं मामले - 18167 

पुरुष अनुवर्ती मामले - 9067 

कुल - 29883 

(ख) पिछले तीन वर्षो अर्थात् 2009-10, 2010-11 ओर 

2011-12 के दौरान 1 अप्रैल, 2009 को स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण विभाग एनआईएचएफडन्ल्यु को आरंभिक शेष सहित कुल 

136.62 करोड रुपये के अनुदान दिये गये थे जिसमें से उक्तं अवधि 

के दौरान एनआईए्चएफडन्ल्यू ने 133.32 करोड रुपये का इस्तेमाल 

किया) 

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान एनआईएचएफडन्ल्यू 
ने प्रशिक्षण के लिये निजी क्षेत्र सहित कुल 18 केन्द्रीय प्रशिक्षण 

केन्द्रं को निधियां जारी af इन सीटीआई का ब्योरा संलग्न विवरण 

में दिया गया Zz 

(घ) सप्ताह के सभी कार्य-दिवसों में रोगियों की जांच होती 

Zl 

(ङ) एनआईएचएफडन्लयू मेँ wean अभाव संबधी 

मामलों की जांच करने के लिए डोक्टरों को संख्या पर्याप्त 2
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विवरण 

18 केद््धीय प्रशिक्षण asl कौ सूची जिन्हे rar जरी की गई 

करसं सीरीआई के नाम 

1. भारतीय स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, हैदराबाद 

2. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, गुवाहाटी 

3. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, पटना 

4. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, अहमदाबाद 

5. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, केन्द्र, शिमला 

6. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, पंचकुला 

7. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, बेंगलुरू 

8. केरल राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, थाईकोंड 

9, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन ओर ate संस्थान, ग्वालियर 

10. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, भुवनेश्वर 

11. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, मोहाली 

12. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर 

13. जन स्वास्थ्य संस्थान पुनामाली 

14. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ 

15. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, कोलकाता 

16. राज्य स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण संस्थान, रायपुर 

17. चाइल्ड इन नीड संस्था, कोलकाता (एनजीओ) 

18. किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ओर अनुसंधान केन्द्र, 
पुणे (एनजीओ) 

weet फुटवियर thin इस्टिटूयुट 

4536. श्री fans वी. adc: 
श्री प्रदीप माद्धीः 

क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या देश मेँ सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यमो (एमएसएमई) 
के प्रोत्साहन के लिए tee फुटवियर दरैनिग इस्टिट्यूट्स (सीएफरीआई) 
की स्थापना की गई है; 

7 सितम्बर, 2012 लिखित उत्तर 396 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2: 

(ग) इन संस्थानों मे प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण का व्यौरा 

ओर स्वरूप क्या है; 

(घ) इन संस्थानों मे दिए जाने वाला प्रशिक्षण अन्य संस्थानों 

मे दिए जानै वाले प्रशिक्षण से किस प्रकार भिन है; 

(ङ) सीएफरीआई से एमएसएमई aa किस हद तके लाभान्वित 

हुआ है; 

(च) क्या सरक्रार का देश मे एसे ओर संस्थान स्थापित करने 

का प्रस्ताव है; ओर 

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 

मत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 

वायालार रवि): (क) जी, a 

(ख) दो Gea wefan chin इस्टीटयूर (सीएफटीअआई) 

चेन्नई ओर आगरा में स्थापित fea गए है। ये संस्थान फुटवियर 

एवं संबद्ध उद्योगों मे प्रशिक्षण प्रदान करते है तथा एमएसएमई 
saat को डिजाइनिंग सहित सामान्य सुविधा सेवा, तकनीकी 

vara परामश सेवाएं प्रदान करते हे। 

(ग) सीएफटीअईं फुटवियर एवं संबद्ध उद्योगों के लिए 

दीर्घवधि एवं अल्पावेधि प्रशिक्षण पादूयक्रम आयोजित कर रहे हे 

दीर्घावधि पाद्यक्रम जो एक वर्षं अथवा दो वर्षो की अवधि के 

है, फुटवियर प्रोद्योगिकौ ओर डिजाइनिंग से संबंधित है। 1 माह से 

6 माह को अवधि के अल्पाबधि पादूयक्रमों में कम्प्यूटरीकृत शू 

डिजाइनिग, शू अपर क्लिकिग, अपर क्लोजिंग इत्यादि जैसे विषय 
तथा एमएसएमई उद्यमो के लिए आवश्यकता आधारित पाद्यक्रम 

शामिल है। 

(ध) सीएफटीआई स्व-रोजगार पर केन्द्रित फुटवियर् विनिर्माण 

तकनीकों पर सख्त हैड- ओन प्रशिक्षण प्रदान करते है। इसमे नवीन 

उत्पाद विकास पर भी जोर दिया जाता है। ये संस्थान “फुटवियर 

मेन्युफैक्वरिग एवं डिजाइनिंग ” में एक दो वर्षीय डिप्लोमा पादूयक्रमं 

कौ पेशकश भी करता है, जो अतररष्टरीय dened संस्थान, यू. 
के. से अधिकृत है, जो कि फुटवियर एवं टेक्सटा्ईल के क्षेत्र मेँ 

प्रशिक्षण हेतु stata रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। 

(ङ) गत तीन वर्षो के दौरान सीएफरीआई द्वारा प्रशिक्षित
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प्रशिक्षुओं कौ संख्या तथा लाभान्वित इकाइयों कौ संख्या निम्नोक्त 

हैः 

प्रशिक्षित उम्मीदवारों कौ संख्या 

सस्थान का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

सीएफरी आई, आगरा 5022 5336 5603 

सीएफटीअई, चेन 8345 8912 10525 

सहायता प्रदत्त एमएसएमई इकाइयों Hl संख्या 

संस्थान का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 

Auman, चेन्नै 1095 1562 1354 

सीएफरीओआई, आगरा 475 528 569 

(च) ओर (छ) वर्तमान FU ओर संस्थान स्थापित करने 
का कोई प्रस्ताव नहीं है। 

पेटावलैट रीके की प्रभावकारिता 

4537. श्री खगेन दासः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) सरकार द्वार हाल ही मे आस्म किए गए पेटावलैट टीके 

की सुरक्षा पहलुओं ओर प्रभावकारिता का ब्योरा क्या ठै; 

(ख) क्या सरकार ने केरल ओर तमिलनाडु में उक्त टीकां 
के निष्पादन के बारे में आंकड़ों का विष्लेषण किया है; ओर 

(ग) यदि हां, तो aad oto क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ); (क) " पेटावेलैर dada” को इस वेक्सीन कौ निरापदता 
ओर प्रभावकारिता कौ जांच करके भारत के ओषध महानियंत्रक 
द्वारा लाइसेख दिया गया है ओर इनका उसमे विहित उत्तम विनिर्माण 
परिपाटियों के अनुरूप होना अपेक्षित होता है। इसके अलावा 
सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यृआरईपी) के अंतर्गत dada का 
प्रत्येके वैच केन्द्रीय ओषध प्रयोगशाला, कसौली, हिमाचल प्रदेश 

दारा प्रमाणीकरण के उपरांत ही जारी किया जाता हेै। 

प्रकाशित अध्ययन से प्राप्त सूचना के आधार पर पैटाबेलैर 

वैक्सीन सुरक्षित ओर कारगर है) 

(ख) ओर (ग) पैयवेलैर वेक्सीनेशन केरल ओर तमिलनाडु 

में दिसम्बर, 2011 से शुरू किया गया ti पेटावेलैट वैक्सीन कौ 
तमिलनाडु में 14.97 लाख खुराक तथा ओर केरल में 6.85 लाख 

खुराक बच्चों को जुलाई 2012 तक पिलाई गई। 
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(हिन्दी) 

खादी उद्योगों को ऋण 

4538. श्री दिनेश we यादवः 

डो. पी. वेणुगोपालः 

क्या सुक्ष्म, लघु ओर पथ्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने खादी क्षेत्र को व्याज Cedar व्याज 

दर पर ऋण उपलब्ध कराना बंद कर दिया है बद HS का विचार 

है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है तथा इसके क्या 

कारण है; ओर 

(ग) उक्तं निर्णय का बाद खादी क्षेत्र पर कुल बकाया ऋण 

राशि पर क्या प्रभाव पड़ने कौ संभावना है? 

सुक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मत्री (श्री 
वायालार रवि ): (क) जी, नहीं। वर्तमान में केवीआईसी खादी 

के लिए व्याज सन्सिडी पात्रता प्रमाणन (आरईएसईसखी) कौ योजना 

कार्यान्वितं कर रहा है जिसके तहत खादी संस्थान 4% की 
सच्सिडीकृत दर पर बैक वित्त प्राप्त कर सकते हँ ओर व्याज कौ 
शेष राशि की off केवीञआईसी द्वारा कौ जाती हे। 

(ख) ओर (ग) प्रश्नं नहीं उठता है। 

[ अनुवाद] 

बरजरीय आवंटन 

4539. श्रीमती ज्योति qd: क्या जनजातीय कार्य मत्री यह 
बताने की कृपा करेगे किः 

(क) जनजातीय कार्य मत्रालय द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 

के दौरान बजटीय आबंटन तथा धनराशि के उपयोग का वर्ष-वार 

aim क्या है; 

(ख) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उक्त अवधि के 

दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बजरीय arated 

का उपयोग नहीं किया जा सका तथा इस धनराशि को वापस लौरा 

दिया गया है; ओर 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है?
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जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री पहादेव सिंह ] 2 3 4 
खंडेला ): (क) 1 1वीं योजना के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय 

के संबध में aver बजटीय आवंटन तथा निधियों की उपयोगिता ह 2009-10 3205.50 2000.00 1996.7453 के ot निम्नानुसार हैः 

संशि 2010-11 3206.50 3206.70 3236.4818 
वर्ष बजर अनुमान धत अनुमान व्यय 

2011-12 3727.01 3723.01 3623.5628 
1 2 3 4 

(ख) ओर (ग) जी, हां। मंत्रालय 11वीं योजना अवधि के 
2007-08 119-7) 19-7) 192432 दौरान अपने बजटीय आबंटन का उपयोग नहीं कर सका तथा 
2008 -09 2121.00 1970.00 1805.27 निधियां etal दी mi वर्षवार लौराई * राशि को दशनि वाला 

ब्योरा संलग्न विवरण I, 7, तथा we a दिया गया है। 

विवरण 7 

जनजातीय कार्य मत्रालय 
राजस्व योजना (स्वीकृति) 

2007-2008 (मांग स. 93) 

(हजार रु. मे) 

शीर्षं का नाम मुख्य उपमुख्य लघु शीर्ष लोटाया wen हेतु कारण 
शीर्ष शीर्ष शीर्ष सं गया 

1 2 3 4 5 6 7 

जनजातीय उत्पाद्/उपज का बाजार 102 01.00.31 2692 जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास 
विकास नामक नई योजना का आवश्यक अनुमोदन वित्त 

मंत्रालय से केवल जून, 2007 मेँ ही प्राप्त किया 
जा सक था, अतः निधियों की आवश्यकता घटा 

दी गई 

आदिम जनजातीय समूहों का विकास 277 05.00.31 5611 एनजीओ से प्रस्तावों के अभाव के कारण 

अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, 277 09.00.31 50 निधियों के पुनः विनियोग के लिए सांकेतिक 
जनजातीय त्योहार तथा अन्य अनुपूरक जौ वित्त मंत्रालय द्वारा पहले अनुपूरक 

के वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया था, के कारण 

मेटरिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक वैक तथा 277 11.00.31 11655 अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह के अलावा 
अनुसूचित जनजाति के विचार्थियों कौ किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रस्तावों की 
प्रतिभा उन्नयन की योजना अप्राप्ति के कारण 

उत्कृष्ट/उच्च श्रेणी शिक्षा के संस्थान 277 14.00.31 89370 संस्थान से पूर्णं प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण 
कौ योजना 

विदेश मेँ अध्ययनों के लिए अनुसूचित 2225 02 
जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 

2004-05 तथा 2005-06 के दौरान चयनित 10 
अभ्यर्थियाों में से केवल 2 ने पादूयक्रम ज्वाइन 

किये रै 

15.00.31 8641 
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1 2 4 5 6 7 

टाइफेड में निवेश/मूल्य स्मान 20.00.31 92174 जनजातीय उत्पाद्/उपज का बाजार विकास नामक 
नई योजना का आवश्यक अनुमोदन वित्त मंत्रालय 

से केवल जून, 2007 मे ही प्राप्त कियाजा सक 

था, अतः निधियोँं कौ आवश्यकता घटा दी गई 

अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, 800 21.00.26 2650 पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्तं नहीं हुए 

21.00.31 9859 पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए 

निगरानी एवं मूल्यांकन 22.00.50 1400 वर्षं॑के दौरान योजना को प्रचालनात्मक नहीं 

बनाया जा सका। 

राष्ट्रीय जनजाति कार्य संस्थान 25.00.31 800 वर्षं के दौरान योजना को प्रचालनात्मक नहीं 

बनाया जा सका 

25.00.50 2000 

2225 का कुल 238761 

सूचना प्रोद्योगिकौ 2251 00.090 16.99.50 4230 आईटी उपस्कारों कौ खरीद के लिए प्रस्ताव को 

अतिम रूप नहीं दिया जा सका, अतः बचत 

eta दी गह 

कोचिंग एवं संबद्ध योजना तथा 3602 360 04.00.31 2000 संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्तावों के अभाव के कारण 

अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार 

सहित अनुसूचित जनजातियों के 

लिए एनजीओं को सहायता अनुदान 

अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, 02.00.31 10000 पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए 

जनजातीय त्यौहार तथा अन्य 

लघु वन उत्पाद के लिए राज्य 2552 221 07.00.31 2000 प्रस्ताव बहुत विलंब से प्राप्त हुए। वित्त मंत्रालय 

जनजातीय विकास सहकारी निगमां के निर्देशों के अनुसार अंतिम माह के दौरान 

को सहायता अनुदान निर्मुक्तियां तथा अग्रिम कौ प्रकृति अनुमत नहीं 

थी। 

जनजातीय कषेत्रं में महिला साक्षरता 222 02.00.31 2500 पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव के अभाव के कारण 

के विकास के लिए कम साक्षरता 

के विकास के लिए कम साक्षरता 

वाला wicket A शिक्षा परिसर 

2225 का कुल 32500 

2225/2251/3602/3663 का कुल योग 277491 
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विवरण I 

जनजातीय कार्य मत्रालय 

मांग संख्या 93-जनजातीय कार्य मंत्रालय 

अभ्यर्पित (राजस्व-योजना) प्रभारी 

2007-2008 (माग सं. 93) 

(हजार रु. मेँ) 

शीर्ष का नाम मुख्य उपमुख्य लघु शीर्ष राशि लौराने हेतु कारण 
शीर्षं शीर्ष शीर्षं सं 

जनजातीय योजना के तहत योजना 01 104 02.00.31 1384457 रीएसपी को एससीए कै मामले में वर्ष 2006-07 
के लिए wal द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र की 

अप्रस्तुति तथा mal के विकास के मामले मेँ 
पर्यावरण ओर वन मंत्रालय की टिपपणियों के 
साथ परियोजना प्रस्तावों की विलंब से प्राप्ति 

संविधान के अनुच्छेद 275८1) के 02 014 03.00.31 97231 राज्य सरकारों द्वारा पूर्णं उपयोगिता प्रमाणपत्र कौ 
परतुक के तहत योजना अप्रस्तुति के कारण 

लघु वन उत्पाद के लिए राज्य 3601 03 360 01.00.31 15200 प्रस्ताव बहुत विलंब से प्राप्त EU वित्त मत्रालय 

जनजातीय विकास निगम के निर्देशों के अनुसार अत्तिम माह के दौरान 
निर्मुक्तियां तथा अग्रिम कौ प्रकृति अनुमत नहीं 
थी 

मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक वैक 03 360 06.0031 3672 विभिन राज्य सरकारों से प्रस्तावों की अप्राप्ति 

तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के कारण 
के प्रतिभा उन्नयन की योजना 

अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, 03 360 13.00.31 4539 पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए 
जनजातीय त्यौहार तथा अन्य 

कुल 1505099 

विवरण LT 

wer के व्यौरे 
पूजी-योजनां (स्वीकृति) 

मांग संख्या 94 

2008-2009 
जनजातीय कार्य मंत्रालय 

(हजार रु. मेँ) 

योजना का नाम मुख्य उपमुख्य लघु शीर्ष अभ्यर्पित लौरानै हेतु कारण 
शीर्ष शीर्षं शीर्ष सं 

1 । 2 3 4 5 6 7 

aes में निवेशमूल्य समर्थन 4225 2 102 02.00.54 100 इस समय aes की इक्विटी शेयर पंजी मे कोई 
अन्य निवेश इस समय संभव नहीं है, क्योकि 
हमारा निवेश पहले ही काफी अधिक ह (99% 
से अधिक) 
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6 7 

TH अनुसूचित जनजाति वित्त 80 190 
ओर विकास निगमों को समर्थन 

कुल 

13.00.54 500000 ईएफसी अनुमोदन की आवश्यकता के लिए 

500100 

कुल योग 500100 

राजीव गाधी राष्टीय श्िशु-गृह योजना 

4540. श्री इज्यराज सिंहः 

श्री हंसराज गं. अहीरः 

श्री अंजन कुमार एम. यादवः 

क्या महिला ओर बाल विकास मत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या कार्यकारी माताओं हेतु राजीव गाधी राष्टरीय शिशु-गृह 
योजना के तहत दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के 

कारण देश के pes भागों में योजना को स्थगित कर दिया गया 

हैः 

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट सहित तत्संब॑धी राज्य-वार व्यौरा 
क्या है; 

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन मेँ बडे स्तर पर 

भ्रष्टाचार व्याप्त है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ड) सरकार ने इस संबध मे क्या कारवाई कौ है? 

पहिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) जी, नहीं 

(ख) उपरोक्त (क) के जवाब को दृष्टि से प्रश्न नहीं soa 

(ग) से (ङ) मंत्रालय को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ 
& खिलाफ शिशु गृहों के प्रबधन में अनियमितता की शिकायत 

प्राप्त हुई थी, जिसको जांच मुख्य सतर्कता अधिकारी हारा कौ ag! 
इस रिपोर्ट के आधार पर तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के aaa 
के अनुसार, मंत्रालय ने शिकायतों कौ जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
ar aig at 21 

भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडन्ल्यू) ओर इसकौ 
राज्य इकाइयों के मामले मै कुक शिकायतें प्राप्त हुई हं। इनकी 
इस मंत्रालय द्वारा जांच कौ गई ओर आईसीसीडन्ल्यू के स्पष्टीकरण। 

रिप्पणियों पर् विचार करने के बाद शिकायत में लाए गए मुद्दों 
पर् कार्रवाई करने के लिए set एडवाइजरी जारी की ae 

जवाहरलाल नेहरू राष्टीय सौर मिशन 

4541. श्री पी. कुमारः क्या नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा 
मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या दिल्ली के षल्लिक sevice रिसर्च एंड एडवोकेरसी 

संगठन ने किसी निजी कपनी पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर 

मिशन (जेएनएनएसएम) के अतर्गत परियोजनाएं प्राप्त करने के 

लिए नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी str क्या है; ओर 

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया 2? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (Sk फारुख अब्वुल्ला ): 
(क) जी, a 

(ख) दिनांक 1-15 फरवरी, 2012 के अपने अंक में “डाउन 

ट् अर्थ” पत्रिका में एक लेख छपा था जिसमे एनवीवीएन के 
माध्यम से कार्यान्वितं किए जा रहे जवाहरलाल नेहरू राष्टीय सौर 

मिशन (जेएनएनएसएम) क 1000 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना 
स्कीम के दिशा- निर्दशो के उल्ल्यन के संबध में आरोप लगाए गए 

थे। 

(ग) राष्ट्रीय सौर मिशन दिशा- निर्देशो के उल्लंघन के संबंध 

मँ अपनी पत्रिका “डाउन दू अर्थ" के माध्यम से विज्ञान एवं 

पर्यावरण कद्र (सीद) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने 

के लिए एक अतर मत्रालयी समित गठित कौ गई थी। समिति द्वारा 

रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गर्ह है ओर सरकार दवारा इसकी जांच की 
जा रही 21 

ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु स्वच्छ ऊर्जा 

4542. ड. संजय जायसवालः क्या विद्युते मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः



407 प्रश्नों के 

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) ने 

“ग्रामीण विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा” परियोजनाओं के वित्त पोषण 
के लिए जर्मन डवलपमेट बैक के साथ कोई ऋण aH किया 

हैः 
(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ata क्या 2; 

(ग) क्या सरकार का विचार उन्नत ऊर्जां पहुंच के माध्यम 
से ग्रामीण ast मे आर्थिक अवसर तथारोजगार सृजित करने के 

लिए धनराशि का उपयोग करने का ठै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या 2; 

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के तहत परियोजनाओं के 

वित्तपोषण के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना अधिसूचित कौ है; 

ओर 

(च) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य wat (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) ओर (ख) जी, al रूरल इलेक्टिफिकेशन कारपोरेशन 
लिमिटेड (आरईसी) ने “ग्रामीण विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा" शीर्षक 
के sata नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण व्यवस्था 

के लिए 100 मिलियन युरो के ऋण हेतु केएफडन्लयू, जर्मनी के 
साथ 30 मार्च 2012 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किया है। 

(ग) ओर (घ) यह ऋण मुख्यतया ग्रामीण sat A आरईसी 
an वित्तपोषित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के पुनः वित्तपोषण 

के लिए है। ऋण की उपलब्धता से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं 
को बेहतर तरीके से वित्तपोषित करने मेँ आरर्ईसी कौ क्षमता मे 

सुधार हुआ Zl 

(ङ) ओर (च) केएफडन्लयू के साथ anda के करार के 

अनुसार, यह राशि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 31.12.2017 
तक पुनः वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु उपलब्ध ZI 
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(हिन्दी) 

Wanda लोगों की प्रति व्यक्ति आय 

4543. श्री जगदानंद सिंहः क्या जनजातीय कार्य मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या अन्य सामान्य जातियों कौ तुलना में जनजातीय 

लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है; ओर 

(ख) यदि हां, तो सरकार हारा जनजातीय लोगों की ओसत 
प्रति व्यक्ति आय aah के लिए क्या कदम उठाए गए है 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geer): (क) सांख्यिकी एवं कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त 

सुचना अनुसार सामाजिक समूहवार प्रति व्यक्ति आय के aims 

नहीं रखे जाते हैँ। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे कौ जनसंख्या 

(सामाजिक समूहवार) कौ राज्यवार प्रतिशतता संलग्न विवरण दी 

गई हे। 

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के 

आर्थिक उत्थान में ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार 

मंत्रालय इत्यादि जैसे अन्य मंत्रालय के प्रयासों को पूरा करता Zl 

जनजातीय कार्य मंत्रालय गरीबी रेख से नीचे (बीपीएल) की 

अनुसूचि जनजातियों कौ रोजगार कौ रोजगार सह आय सृजनकारी 

गतिविधियों के लिए “जनजातीय उपयोजना को विशेष सहायता 

(टीएसपी को एससीए) ” के शीर्षक वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित 

कर रहा है। इस कार्यक्रम का अंतिम उदेश्य माग आधारित आय 

सृजन को बढ़ावा देना है ओर जनजातीय लोगों कौ anise एवं 
सामाजिक स्थिति को उठाना है। 

विवरण 

गरीबी रेखा से नीचे (सामाजिक समूह-वार) की जनसख्या कौ राज्य-वार प्रतिश्धतता-2004-05 

क्रम सं राज्य ग्रामीण शहरी 

एसरी एससी ओबीसी अन्य एसटी एससी ओबीसी अन्य 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. आंध्र प्रदेश 30.5 15.4 9.5 4.1 50.0 39.9 28.9 20.6 

2. असम 14.1 8.8 8.6 4.2 27.7 1 25.4 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 

3 बिहार 53.3 64 37.8 26.6 57.2 67.2 41.4 18.3 

4 छत्तीसगढ़ 54.7 32.7 33.9 29.2 41.0 52.0 52.7 21.4 

5 दिल्ली 0.0 0.0 0.0 10.6 9.4 35.8 18.3 6.4 

6. गुजरात 34.7 21.8 19.1 4.8 21.4 16.0 22.9 7.0 

7. हरियाणा 0.0 26.8 13.9 4.2 4.6 33.4 22.5 5.9 

8. हिमाचल प्रदेश 14.9 19.6 9.1 6.4 2.4 5.6 10.1 2.0 

9. जम्मू ओर कश्मीर 8.8 5.2 10.0 3.3 0.0 13.7 4.8 7.8 

10. ज्ञारखंड 54.2 57.9 40.2 37.1 54.1 57.2 19.1 9.2 

11. कर्नाटक 23.5 31.8 20.9 13.8 58.3 50.6 39.1 20.3 

12. केरल 44.3 21.6 13.7 6.6 19.2 32.5 24.3 7.8 

13. मध्य प्रदेश 58.6 42.8 29.6 13.4 44.7 67.3 55.5 20.8 

14. महाराष्ट 56.6 44.8 23.9 18.9 40.4 43.2 35.6 26.8 

15. ओडिशा 75.6 50.2 36.9 23.4 61.8 72.6 50.2 28.9 

16. पंजाब 30.7 14.6 10.6 2.2 2.1 16.1 8.4 2.9 

17. राजस्थान 32.6 28.7 13.1 8.2 24.1 52.1 35.6 20.7 

18. तमिलनाडु 32.6 31.2 19.8 19.1 32.5 40.2 20.9 6.5 

19. उत्तर प्रदेश 32.4 44.8 32.9 19.7 37.4 44.9 36.6 19.2 

20. उत्तराखंड 43.2 54.2 44.8 33.5 65.4 65.7 46.5 25.5 

21. पश्चिम बंगाल 42.4 29.5 18.3 27.5 25.7 28.5 10.4 13.0 

अखिल भारतीय 47.3 36.8 26.7 16.1 33.3 39.9 31.4 16.0 

आख्यान एससी = अनुसूचित जातिया, = अनुसूचित जनजातियां, ओबरीसौ = अन्य पिच्छा ot 

( Fae] 

विदेशी दूतावासों द्वारा भारत के प्रति भेदभाव 

4544, श्री मानिक रैगौरः क्या विदे मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत में 
विभिन दूतावासों मं कार्यरत भारतीयों को उनके विदेशी समकक्ष 
कौ तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या 
कारण है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस Gay मे क्या कदम उठाए गए ese 

का प्रस्ताव है? 

विदेश मत्रालय मे राज्य मत्री ८ श्रीमती परनीत कौर); 

(क) से (ग) मंत्रालय को नई दिल्ली मेँ एक दूतावास में कार्यरत 
भारतीय राष्टिकां कौ ओर से किए गए एक Ua अभ्यावेदने के बारे 
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मेँ हाल ही में अवगत कराया गया दै। मंत्रालय ने संबंधित दूतावास 

का इस संबंध में ध्यान आकर्षित किया zi 

टौगयासर समुदाय 

4545, श्री वरुण meat: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार रौगयास समुदाय का पुनर्वास करने तथा 
उन्हे बिधिक पहचान दिलाने के लिए कोई कदम sar रही है; ताकि 

बे लोग गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) संबधी ore तथा बैक 

ऋण प्राप्त कर सके; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण ठै? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री महादेव सिंह 

weer): (क) रौँगयास समुदाय देश मे अनुसूचित जनजाति के 
रूप में अधिसूचित नहीं है। मंत्रालय को किसी भी राज्य सरका/संघ 

राज्य क्षेत्र प्रशासन से उनको अनुसूचित जनजाति के रूप मे शामिल 

करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं som 

भारतीय विदेश सेवा हेतु भर्ती 

4546. डां. शशि wet: क्या fader मत्री यह बताने at 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार के पास भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) 

की भरतीं हेतु कोई अलग परीक्षा कराने का प्रस्ताव है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या 2? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मत्री (श्रीमती परनीत कौर): 

(क) जी, नहीं। 

(ख) भारतीय विदेश सेवा (आर्ईएफएस) के लिए भर्ती संघ 

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वार्षिक संयुक्त सिविल सेवा 

परीक्षा के माध्यम से कौ जाती है ओर वह संस्थान सरकारी सेवा 
के अधिकारियों के लिए आवश्यक योग्यताओं का मूल्यांकन करने 

ओर प्रतिभा की पहचान करने के लिए अपेक्षित क्षमता ओर अनुभव 
से युक्त है। 

अफगानिस्तान मे कोल खनन पर Aas ज्ञापन 

4547. श्री प्रेम दास रायः क्या fader मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 
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(क) पिछले तीन वर्षो ओर चालू वर्षं के दोरान भारत के 

प्रधानमंत्री तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ओर भारतीय विदेश मंत्री 

तथा उनके अफगानी समकक्ष के बीच हुई deal का वर्ष-वार 

an क्या है; ओर 

(ख) इनमें किन-किन मुदं पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय 

लिए गए? 

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) इन aaa का वर्षवार विवरण निम्नलिखित सूची मेँ दिया 

गया हैः- 

2012 

* प्रधानमंत्री 4 30 अगस्त, 2012 को तेहरान, ईरानं 

में गुर निरपेक्ष आदोलन शिखर सम्मेलन के अवसर 

पर राष्ट्रपति हमीद करजाई से मुलाकत भी। 

* अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 28 जून, 2012 को 
अफगानिस्तान विषयक दिल्ली निवेश शिखर सम्मेलन 

में भाग लेने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान 

विदेश मंत्री से मुलाकात कौ। 

* अफगानिस्तान के विदेश मत्री ने 1 Fs, 2012 को 

भारत-अफगानिस्तान सहभागिता परिषद कौ उद्धघाटन 

aan में भाग लेने के लिए अपनी दिल्ली यात्रा के 

दोरान विदेश मंत्री से मुलाकात की। 

2011 

* प्रधानमंत्री ने 11} नवम्बर, 2011 को मालदीव A सारकं 

शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति करजई से 

मुलाकत को। 

* प्रधानमंत्री ने 4-5 अक्तूबर, 2011 को weld 

करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे मुलाकत 

की, जिसके दौरान भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक 

सहभागिता करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 

* प्रधानमंत्री ने 12-13 मई, 2011 को अपनी काबुल 

यात्रा के दौरान wets करस्जई से मुलाकत कौ। 

* प्रधानमंत्री ने 2-3 फरवरी, 2011 को राष्टरपति करजई 

की दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे मुलाकत कौ। 

* विदेश मंत्री ने 3-9 जनवरी, 2011 को अपनी काबुल 

यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के wea wwe 

तथा विदेश मंत्री से मुलाकात कौ।
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2010 

* अफगानिस्तान के विदेश मत्री ने 23-24 अगस्त, 

2010 को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 

तथा विदेश मत्री से मुलाकात AT 

* विदेश मंत्री ने काबुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए 

19-21 जुलाई, 2010 को अपनी काबुल यत्रा के 

दौरान राष्ट्रपति करजरई तथा अफगानिस्तान के विदेश 

मत्री से मुलाकात atl 

* राष्ट्रपति woe तथा अफगानिस्तान के विदेश मत्री 

ने fry, भूटान मे सारकं सम्मेलन म जाते हुए 

tect करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान 

24 अप्रैल, 2010 को प्रधानमंत्री से मुलाकात कौ। 

2009 “ 

* विदेश मंत्री ने राष्ट्पति करजरह के शपथग्रहण समारोह 

में भाग लेने के लिए 18-19 नवम्बर, 2009 को 

अपनी अफगानिस्तान यात्रा के दौरान राष्टृपति करजई 

तथा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात कौ। 

* अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने 25-28 जुलाई, 

2009 को अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 

तथा विदेश मत्री से मुलाकात कौ 

* प्रधानमत्री ने 11-12 जनवरी, 2009 को राष्टृपति 

करजई की दिल्ली यात्रा के दौरान करजई से मुलाकात 

क्री। 

(ख) विभिन बैठक से दोनों के नोताओं को द्विपक्षीय संबंध 

मे मजवूत बनाने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं omnia मुदो 
पर विचारो का आदा-प्रदान करने का अवसर मिला। इन विचारविमर्शं 

से अन्य बातों के साथ-साथ अफगानिस्तान कौ सरकार तथा लोगों 

को अफगानिस्तान के लिए भारत के अविचलित समर्थन के बारे 

मे पुनःआश्वस्त करने, अफगानिस्तान के लोगो के लाभ के लिए 

हमारी विकास सहायता में विस्तार करने, अफगानिस्तान के लिए 

भारत कौ दीर्घावधि प्रतिबद्धता को 2014 के बाद तक बद्धान, 

विभिन ast मे आपसी सहयोग मेँ विस्तार करने, अफगानिस्तान 

मे तथा अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय एवं अन्तर्सष्टीय व्यापार 

एवं निवेश संवर्धितं करने तथा अक्तूबर, 2011 मे Tesla करजई 

की भारत यात्रा के दौरान अफगानिस्तान तथा भारत & बीच हमारे 

Gael के स्वरूप को पूर्णतया सहायता आधारित विकास सहभागिता 

से व्यापक बनाकर रणनीतिक सहभागिता करार तक ले जाने में 

सहायता मिली है तथा इसे अफगानिस्तान एवं भारतं के बीच 

हस्ताक्षरित करार के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया 

Zl 
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[feat] 

aga पंचवर्षीय योजना के दौरान wet 

विकास हेतु धनराशि 

4548. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः 
श्री सैयद शाहनवाज Ter: 

क्या पयर्दन पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना 

के दौरान पर्यटन के विकास/बदावा देने के लिए धनराशि के आवंटन 

को बढाने का 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा राज्य सरकारों 

के मध्य बदी gs धनराशि के वितरण का राज्य-वार व्यौरा क्या 

है; ओर 

(ग) उक्त योजना के दौरान पर्यटन के विकास/बढावा देने हेतु 

सरकार द्वारा बनाई गई अन्य योजनाओं का व्यौरा क्या है? 

पर्यटन wat ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) से (ग) जी 

हां, 12वीं योजना के लिएु पर्यटन पर कार्यकारी समूह ने iat 

पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित 5156.00 करोड रु. कौ तुलना 

मे 12 वीं पंचवर्षीय योजना मे पर्यटन के विकास/संवर्धन के लिए 

22800.00 करोड रु. की अनुशंसा कौ है] TF 2012-13 के लिए 

1210.00 करोड रु. कौ राशि आवंटित कौ गई है। 

तथापि, पर्यटन मंत्रालय, wide wa eal को उनके 

परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के 

लिए निधियों कौ उपलब्धता पारस्परिक प्राथमिकता ओर दिश- निर्देशों 

के अनुपालन कौ wd पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता हे। 

Ieee राज्य क्षेत्रों के लिए कोई निधियां निर्धारित नहीं कौ 

Te Zi 

( अनुवाद] 

za सेरम के रूप मेँ सोडियम पेटोधाल का इस्तेमाल 

4549. श्री अधीर चौधरीः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का ध्यान Za सेरम के नाम से आमतौर 

पर जाने बाले सोडियम पेयोथाल के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल 

प्रभावों की ओर आकृष्ट किया गया है। जिसका इस्तेमाल जानकारी 

प्राप्त करने के लिए नाकं विश्लेषण मे te व्यक्तियों पर किया 

जाता है जो जानकारी देने के अनिच्छुक रहते हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या नाको विश्लेषण के लिए सोडियम पंरोथाल के 

इस्तेमाल पर कुक देशों A प्रतिबंध है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर
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(ङ) इस संबंध मेँ सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम 
उठाए गणए्रस्तावित है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wat (श्री गुलाम नबी 
आजाव): (क) ओर (ख) जी, a सभी संवेदनाहरण ओषधौ 
कौ तरह थिओपटल (dere) से हृदयवाहिका ओर श्वसनी 
अवसाद होता है जिसके परिणाम स्वरूप हाइपोटेशन, एण्निया ओर 
वायुमार्ग अवरोध (एयरवेज आन्सटृक्शन) होता है। 

(ग) से (ङ) राष्टरीय मानसिक स्वास्थ्य ओर तत्निका faa 
संस्थान द्वारा यथा सूचित विगत 20 वर्णो से ज्यादा के दौरान सोडियम 
Wert के इस्तेमाल के सबंध में कोई पवमेड संसाधन नहीं है। 

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा यथा सूचित ओर 
विधिक सेवा भारत-2010 के अनुसार नारको विश्लेषण जाच देश 
मं 5.5.2010 से पहले प्रयोग मे थी। भारत के उच्चतम न्यायालय 
ने दिनांक 05.05.2010 ने यह निर्णय दिया कि नारको, पोलीग्राफ ओर 
om मेपिग जांच संविधान के अनुच्छेद 20८3) का उल्लंघन करती हे। 

बाल पुनर्वास केन्द्र 

4550. श्री प्रदीप met: 

श्री किशनभाईं वी. ua: 

क्या पहिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार देश के महानगरों मेँ बाल 
qa केन्द्र स्थापित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा एेसे केन्द्र 
के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है; 

(ग) देश मेँ एसे केन्द्र की राज्य-वार/संघ राज्यक्ेत्र-वार संख्या 
कितनी हैः 

(घ) विगत तीन वर्षों ओर चालू वर्ष के दौरान देश में एसे 
केन्द्रौ से लाभान्वित बच्चों कौ राज्य-वार/संघ राज्यकषेत्र-वार संख्या 
कितनी है; ओर 
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(ङ) ये केन्द्र किस हद् तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने 
में सक्षम रहे है? 

महिला ओर बाल विकास wart की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए 
सुरक्षित माहौल बनाने के लिए, वर्ष 2009-10 से समेकित बालक 
सरक्षण SATA नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वितं कर रहा 
S| समेकित बालक संरक्षण स्कीम के sata te बच्चों के 
पुनर्वास तथा सामाजिक पुनर्गठन के लिए मेटो wed सहित शहरी 
तथा अर्धं शहरी क्षेत्रों मे विभिन प्रकार के गृहो विशेष दत्तक ग्रहण 
एजेन्सियों (एसएए) तथा मुक्त आश्रयो कौ स्थापना तथा उनके 
Tatar के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कौ जाती है। इन 
संस्थाओं का Seer है, आश्रय, भोजन तथा चिकित्सा देखभाल, 
परामर्श सेवाएं, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाएं 
आदि तथा दत्तक, प्रायोजन तथा पालन-पोषण देखभाल जैसा भी 
aed के लिए उपयुक्त हो, के माध्यम से परिवार आधारित 

गैर- संस्थागत देखभाल अवसर प्रदान करना 

(ग) वर्षं 2011-12 के दौरान समेकित बालक सरक्षण स्कीम 
के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए विभिन प्रकार के गृहो, 
मुक्त आश्रयां तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) कौ 
राज्य/सघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण मेँ दी गई है। 

(घ) ओर (ङ) समेकित बालक संरक्षण स्कोम के अंतर्गत 
गत तीन aa तथा चालू वर्षं के दौरान इन गृहो, मुक्त आश्रयां 
तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजन्सियो (एसणएए) के तहत शामिल किए 
गए बच्चों कौ राज्य/संघ राज्य क्षत्र-वार संख्या संलग्न विवरण 
मं दी गई है तथा राज्य wena राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 
आवधिक रिपोर्टो के माध्यम से भेजी गई सूचना के अनुसार 
लाभान्वित को सेवाएं लाभान्वितों को समेकित बालक संरक्षण स्कीम 
के मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती है। 

विवरण J 

वर्ष 2011-12 के tr समेकित बालक सरक्षण स्कीम के अतरत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के गृहः 
मुक्त आश्रयं तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्पियां (एसएए) का रान्य^सध राज्य क्षेत्र-कार संध्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम गृह मुक्त आश्रय विशेष दत्तक ग्रहण 

एजेंसियां (एसएर) 

1 2 3 4 5 

1. आध्र प्रदेश 102 17 23 
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1 2 3 4 5 

2. असम 7 3 5 

3. विहार 14 - 2 

4. Saale 13 - - 

5, गुजरात 57 - 9 

6. हरियाणा 9 - 1 

7. हिमाचल प्रदेश 22 2 1 

8, ल्ञारखंड 16 - 3 

9. कर्नारक 63 15 23 

10. केरल 28 3 14 

11. मध्य प्रदेश 24 - 14 

12. महाराष्ट 91 4 17 

13. मणिपुर 13 1 ] 

14. मेघालय 18 - - 

15. मिजोरम 4 - 4 

16. नागालैंड 12 1 4 

17. ओडिशा 27 - 18 

18. पंजाब 15 - 5 

19. राजस्थान 63 2 5 

20. सिक्किम 5 - 1 

21. तमिलनाडु 41 14 18 

22. त्रिपुरा 11 3 9 

23. उत्तर प्रदेश 61 18 5 

24. पश्चिम बगाल 55 22 14 

25. चंडीगढ़ - 1 - 

26. दिल्ली 25 13 - 

27. पुदुचेरी 6 2 - 

कुल 802 121 196 
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वितरण I 

लिखित उत्तर 420 

गत तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष तथा चालू at के दौरान विभिन प्रकार के गृहो, मुक्त आश्रयो तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएए) 

के तहत शामिल लाभान्वितों कौ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार तथा at वार संख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

(04.09.2012 तकत) 

1 2 3 4 5 6 

1. आश्र प्रदेश 4644 6667 6841 - 

2. असम 1010 TB 835 336 

3. बिहार - 815 719 - 

4. छत्तीसगद् 415 - 415 - 

5. गुजरात 5534 4762 2035 - 

6. हरियाणा 364 371 371 - 

7. हिमाचल प्रदेश - - 1733 - 

8. anaes - - 674 - 

9. कर्नाटक 4392 3831 4283 2655 

10. केरलं 1254 1431 1230 - 

11. मध्य प्रदेश - - 741 - 

12. महाराष्ट - 54158 4394 4900 

13. मणिपुर 630 605 542 - 

14. मेघालय - 86 446 - 

15. मिजोरम - 265 152 - 

16. नागालैंड 100 - 642 - 

17. ओडिशा 680 3163 1479 - 

18. पजाब - - 446 ~ 

19. राजस्थान 4620 150 3974 - 

20. सिक्किम - - 238 - 

21. तमिलनाडु 2772 2697 2912 - 

22. त्रिपुर - 383 548 ~ 

23. उत्तर प्रदेश - - 4800 - 
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1 2 3 4 5 6 

24. पश्चिम बगाल 10425 11232 6279 3211 

25. चंडीगद - - 300 ~ 

26. दिल्ली - 1904 2822 - 

27. पुदुचेरी - 267 267 - 

कुल 36840 93560 50118 14327 

बी.आर.जी.एफ. के तहत धनराशि के आवंटन हेतु 

दिशा-निर्देशों में संशोधन 

4551. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल Wet: क्या पंचायती 
राज Wat यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट सरकार से ग्राम पंचायत 

के लिए पिडा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत धनराशि के आवंटन 
संब॑धी दिशा- निर्देशों को संशोधित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त 
हुआ है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कारवाई at गई eat 
जा रही ठै? 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 
किशोर चन्द्र देव): (क) जी नही। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं som 

( हिन्दी] 

अभिघात केन्द्रं की स्थापना 

4552. श्री पशुपति नाथ सिंहः 
श्री भूदेव चौधरीः 
श्री सुशील कुमार सिंहः 
श्री एल. राजगोपालः 
श्री दिलीप सिंह yea: 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार aed पंचवर्षीय योजना के 

दौरान देशभर में नए सरकारी अस्पतालों मे अभिघात सुविधा केन्द्र 
स्थापित करने का है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा इस way में 

राज्य-वार/संघ क्षेत्र पहचाने गए अस्पतालों का ब्योरा क्या है एवं 

इस प्रयोजन हेतु अपनाए गए मापदण्डों का व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या सरकार को इस संबंध A बिहार ओर sites सहित 

कुछ राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार 

ने राज्य- वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारवाई की है/करने का प्रस्ताव 

हे; ओर 

(ङ) अभिघात पीदितीं को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के 

लिए सरकार द्वारा waa सेवाओं a अभिघात gal के मध्य 
उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गष 

tsar का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आच्राद): (क) जी atl 

(ख) से (ड) सरकारी अस्पताल के चयन & लिए मानदंड 

राष्ट्रीय राजमार्गो (स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर-प्रदेश दक्षिण, पूर्व-परशचिम 
गलियारों को छोडकर) अर्थात् ¢) राजधानी वाले wed को जोड़ने 

वाले राजमार्गो (1) राजधानी वाले शहरों को छोडकर दो as शहरों 

को SISA वाले राजमागोँ (iii) विमानपत्तन/समुद्रपत्तन वाली राजधानी 

को जोडने वाले राजमागों (iv) राजधानी वाले शहरों के ओद्योगिक 
नगर- क्षेत्र को जोड़ने वाले राजमार्गं तथा (+) जनजातीय पिट एवं 

geet क्षेत्र से गुजराने वाले wean पर स्थित Fem है। 

कुछ राज्यों अर्थात् aes, गुजरात, नागालैंड तथा पंजाब ने 

12 वीं योजना दौरान अभिघात परिचर्या सुविधा केन्द्र कौ स्थापना 
के लिए अस्पतालों को शामिल करने हेतु उनकी एक सूची दी 

al अस्पतालों के चयन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। 

एम्बुलेस सेवाओं तथा नामोदिष्ट अभिघात केन्द्र के बीच प्रभावी 

समन्वय विकसित करने हेतु सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
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एनएचएआई तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया 

जाएगा। 

[ अनुवाद 

एम.सी.आई, डी.सी.आई., पी.सी.आई. ओर आई.एन.सी. 
मे भ्रष्टाचार 

4553. श्री Wun, आरुन रज्ञीदः 
योगी आदित्यनाथः 

श्री हमदुल्लाह सईदः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या हाल मेँ सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परषिद् 

(एमसीआई), भारतीय <a परिषद (डीसीआई), भारतीय भेषज 

परिषद (पीसीआई) तथा इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (आईएनसी) में 

भ्रष्टाचार के कथित मामलों कौ ओर आकृष्ट किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है तथा विगत तीन 

वर्षो तथा चालू वर्षं के दौरान अब तक पसे कितने मामलों कौ 

रिपोर्ट 2: 

(ग) उक्त अवधि वे adh कितने मामलों कौ जांच कौ गई 

है, कितने अधिकारी/डाक्टर दोषी पाये गए हैँ तथा सरकार द्वार 

उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गई ten का प्रस्ताव 2; 
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(घ) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों वाले केक एमसीआई 

के अधिकारियों & विश्व चिकित्सा संघ (उन्लयूएमए) मे मनोनीत 

किए जाने पर ध्यान दिया है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्सब॑धी ato क्या है तथा सरकार ने 
इस day में क्या सुधारात्मक उपाय किए tae का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नली 
आजाद): (क) जी, al 

(ख) ओर (ग) oR संलग्न विवरण में दिए mF 

(घ) ओर (ङ) डो. केतन देसाई पूर्वं अध्यक्ष, भारतीय 

aaa परिषद, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 
है, को वर्षं 2009 में जब वे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अध्यक्ष 

के पद पर थे, seq के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित fw 

जाने की रिपोर्ट eit) उनको वेनकूवर, कनाडा मेँ 13-16 अक्तूबर, 

2010 को होने वाली बैठक कै दौरान अध्यक्ष, उनल्ल्यूएमए का WAR 

संभावना था। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने डो. केतन देसाई 

को उन्ल्युएमए का WIR सौपने कौ कार्रवाई को रोकने के लिए 

उनल्ल्युएमए से अनुरोध किया क्योकि भारत में उनको अभ्यारोपित 

किया गया था। उसी समय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने भी इस 

मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ उठाया था तथा इस 

अन्वेषण अभिकरण से यह अनुरोध किया था कि उनको उक्त बैठक 

में भाग लेने के लिए देश से बाहर न जाने दिया जाए्। 

विवरण 

भ्रष्टाचार के सूचित मामले 

काडसिल का नाम 

वर्षं के दौरान सूचित 
किए गए मामले 

पिछले तीन वर्षो ओर जांच. पडुताल किए 
गए मामलों 

को संख्या 

की गई/की जाने वाली 

प्रस्तावित कारवाई 

एनसीआई 115* 

डीसीआई 01 

पीसीआई शून्य 

आईएनसी 01 

दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित 
अनुशासनात्मक कारवाई कौ गई/करने कौ सिफारिश 

की गई है। 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले कौ जांच कौ जा 

रही हे। 

केन््रीय अन्वेषण ब्यूरो ने न्यायालय में एक पूरक पत्र 

दाखिल कर दिया Zi 

* 03.01.2011 से 31.08.2012 तक 

** जिन मामलों A प्राथमिकं yeas की गई हे।
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एनआरएचएम के कार्यक्षेत्र का विस्तार 

4554. श्री अनन्त वेंकटरामी रेडडीः 
श्री अर्जुन रायः 
श्री आर. थामराईसेलवनः 
श्री वीरेन्द्र कुमारः 
श्री अर्जुन राम मेघवालः 
श्री हषं वर्धनः 
श्री ए. साईं प्रतापः 
श्री सी. शिवासामीः 
श्री सुखदेव सिंहः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम) के कार्यकषेत्र, परिधि ओर कवरेज का सभी wed 
ओर am 4 विस्तार करने कां विचार है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; 

(ग) इस प्रयोजन हेतु चयनित।चयन हेतु प्रस्तावित शहरो ओर 
नगरों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; ओर 

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई 

है/करने का प्रस्ताव है तथा देश मे सभी wed व नगरों तक 

एनआरएचएम का विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) शहर में रहने वाले लोगों विशेषकर 
गरीबों ओर अति संवेदनशील लोगों की स्वास्थ्य संबधी जरूरतों के 

aay में राज्यो को दी जाने वाली सहायता में विस्तार करने का 

प्रस्ताव भारत सरकार के पास है। प्रस्ताव संबंधी व्यौरे तैयार किए 
जा रहे है। 

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं sad 

एनआरएचएम के अन्तर्गत थेराप्युटिक टैबलेर॒स 
का वितरण 

4555, डो. संजीव गणेश Ade: 
श्रीमती सुप्रिया सुलेः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम) के तहत विद्यालयों मे deem टैबलेट्स का 
वितरण करने काहे; 
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(ख) यदि a, तो acest waaay राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा 

क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित^उपयोग 

की गई 2; 

(ग) क्या सरकार ने विभिन राज्यों मे वितरित टैबलेट्स के 

प्रतिकूल प्रभावों के कुछ मामलों का संज्ञान लिया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी a क्या है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद): (क) जी हां! तथापि, यह स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 

अंतर्गत एक नया प्रस्ताव नहीं है। 

(ख) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए सरकारी, सरकारी 

सहायता प्राप्त ओर म्यूनिसिपल स्कूलों में पद् रहे बच्चों के लिए 

जब भी अपेक्षित हौ, सगो, अल्पता ओर विकलागता की द्विवार्षिक 

स्वास्थ्य जांच ओर द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य सुविधा jal के 

साथ एम्पर्क रखना आवश्यक Zi 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सीय (थेरास्पूटिक) 

गोलियों कौ अल्पतम नुस्खा स्कूले स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक भाग 

al स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अतर्गत जांच के दौरान बच्चों को 
छोरी-छोरी बीमारियों के उसी समय उपचार के लिए राज्य सरकारों 

द्वारा विकसित अनिवार्य ओषध सूची मेँ से ओषधे दी जाती है। इन 
अनिवार्य ओषध afaat को विशेषज्ञो से परामर्शं लेते हुए तैयार 
किया जाता ZI 

किशोरों (स्कूली बच्चों समेत) मे पोषणिके अल्पता को दूर 

करने के लिए किशोरों (स्कूल में 10-19 वर्ष) ओर किशोरियों 
(स्कूल मे ओर स्कूल से बाहर 10-19 वर्षो कौ) के लिए हाल 

ही मे साप्ताहिक लौह व फलिक अम्ल पूरक कार्यक्रम शुरू करने 

का प्रस्ताव किया गया t इस कार्यक्रम में 52 सप्ताह के लिए 
देश-रेख मेँ लौह व फोलिक अम्ल कौ पूरक खुराक ओ दो वर्ष 

मे एक बार एत्बेन्डेजोल (ats मारने कौ दवा) गोली खिलाए जाने 

का प्रस्ताव है। 

राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं मँ कार्यक्रम 

कार्यान्वयन के लिए धन के लिए अनुरोध करते हैँ। राष्टरीय ग्रामीण 

स्वास्थ्य मिशन जिसमें स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शापिल है, के 
अंतर्गत पृथक कार्यक्रमो८संघटकों के लिए धन का आबंटन किया 

जाता है। चिकित्सीय गोलियों के लिए पृथक आवंटन नहीं किया 

जाता है, अतः स्कूल स्वास्य कार्यक्रम के अतिर्गत चिकित्सीय 

गोलियों को पृथक रूप से अबंटन८व्यय की आशा नहीं की जाती 

है।
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(ग) ओर (घ) os परिस्थितियों मे जब खाली पेट खाई 
जाएं तो लौह a wifes अम्ल की गोलियों (आईएफए) से कुछ 
मात्रा में मतली ओर उल्टी हो सकती है आरईएफए के मामले मे असम 
मे मतली ओर उल्टी के कुक मामलों ओर एक मामले मे मेअन्डेजोल 
अनुक्रिया जिसकी पुष्टि नहीं कौ mg, कौ सूचना दी गई हे। 

मतली व उल्टी के रूप मेँ दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए 
मध्याह्न भोजन के पश्चात ओर अथवा यह सुनिश्चित करके कि 

सकृ स्वाय कार्यक्रम वर्ष वार अनुमोदन ओर उपयोग 
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बच्चे का पेट खाली नहीं है, उसे प्रत्यक्ष देख-रेख में लोह व 

फोलिक अम्ल कौ गोलियां छिलाई जाएगी। मतली रालने के लिए 

लौह व फोलिक अम्ल कौ गोलियों के तकनीकी विनिर्देशनों को 

संशोधित क्रिया गया है। साप्ताहिक लौह a फोँलिक अम्ल पूरक 
खुराक कार्यक्रम को हटाने से पहले इसी के बारे में जनता को 

शिक्षि करने के लिए जन-प्रचार आधारित सम्प्रेषण साधन (रेडिया, 

दूरदर्शन व मुद्रण) तैयार किए गए है। 

विवरण 

2012-13 मेँ शुरू की गई 

(ला सपए् 4) सप्ताहिक लोह व फोलिक 
अप्ल कौ पूरक BT (लाख म॑) 

रन्य 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2012-13 

स्वीकृत एशि व्य स्वीकृतगशि व्यय स्वीकृतरशि व्यय स्वीकृत एशि अष्एफए भ्वेदजल 

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

क. अधिक ध्यान केद्रित किए जाने वाले राज्य 

1. बिहार 1,531.85 17631 1,200.00 = 60282 150000 = 19190 2,539.74 = 12900 = 247.21 

2. छत्ती सगदं 0.00 0.00 86.50 3.31 18.50 1.68 1,527.78 40.76 4.22 

3. हिमाचल प्रदेश 260.54 90.94 = 452.35 = 23792 275.84 = 19.39 = 49.53 = 28.00 0.00 

4. जम्मू ओर कश्मीर 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 66.50 6.94 2.45 

5. स्ारखंड* 115.50 0.90 505.38 164.29 215.42 = 11107 1.372.08 = 795.60 = 140.25 

6. मध्य प्रदेश 0.00 0.00 50.00 20.22 50.00 22.93 0.00 38.35 78.14 

॥ ओडिशा 686.84 9779 783.77 360.15 788.69 == 586.51 1,569.61 = 343.20 = 33.00 

8. राजस्थान 140.00 = 12623 20200 = 42.81 = 24060 = 202.30 = 423.66 = 387.00 38700 

9. उत्तर प्रदेश 57.17 43867 680.32 = 64694 = 729.36 = 3605 13,723.57 = 219.50 = 137.54 

10. उत्तराखंड 177.16 109.61 = 28259 = 21930 = 51870 = 37640 = 64102 = 171.37 = 15.06 

कुल योग 3,483.06 1,140.45 4,257.91 2,287.76 = 4337.11 1,720.23 2228349 2,321.96 793.44 

ख. पूर्वोत्तर राज्य 

11, अरुणाचल प्रदेश 10.08 5.52 31.20 15.60 8.83 = 22.36 0.00  109.82 3.83 

12. असम 0.00 0.00 1,337.54 0.00 236.94 44651 1991.43 1.513.41 

13. मणिपुर 40.00 9.96 18.00 4.72 3.00 4.03 85.62 27.40 7.70 

14. मेघालय 39.16 577 28.६9 1499 ` 21.79 1.31 12662 38.01 8.69 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. मिजोरम 8.70 6.30 5.00 5.00 63.28 33.90 27.85 

16. Aes 15.00 0.00 50.44 0.00 41.87 25.39 = 313.83 24.29 53 20 

17, सिक्किम 39.82 2.43 11.79 18.20 8.85 8,40 38.89 6.30 0.60 

18. त्रिपुरा 27.32 41.87 10180 26.05 128.77 16.80 18.87 3.64 1.43 

कुल योग 180.08 71.85 1,584.66 84.56 = 53.33  558.70 2,603.12 1,722.87 75.45 

ग. अधिक ध्यान ahead न किए जाने वाले रान्य 

19. ay प्रदेश 0.00 0.00 1,083.85 29.29 101436 46349 2395.61 312.00 58.00 

20, गोवा 0.50 0.05 28.40 18.85 8.20 9.11 68.28 13.00 3.00 

21. गुजरात 500.00 1,087.66 800.00 785.61 800.00 = 155.77 1500.00 = 334.00 55.90 

22, हरियाणा 128.46 9५५ 141.00 1.06 {48.14 73.14 = 182.26 83.00 

23. कर्नारक 0.00 0.00 1,100.00 0.00 820.70 440.78 737.98 = 261.00 40.00 

24. केरल 28584 31113 24200 24633 = 950.00 = 30635 57749 193.44 12480 

25, महाराष्ट 0.00 0.00 3941.83 3696.87 3277.29 3493.99 2,037.69 1,837.99 1,281.13 

26. पंजाब 200.00 0.00 690.00 0.00 630.00 401 .84 1,105.27 65.00 50.00 

27. तमिलनाडु 0.00 0.00 206.03 0.00 1,194.17 20.14 1,186.69 396.46 8211 

28, पश्चिम ae 1,113.01 845.98 1,610.00 70.50 182.34 114.09 3,488.15 87.73 = 303.92 

कुल जोड 2,444.12 2254.76 9943.11 4,848.51 8,625.20 5478.71 13 279.42 4,483.62 1,998.86 

ड छोटे Taya राज्य क्षेत्र 

29, अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 0.00 0.00 4.00 3.49 52.85 11.04 44.16 6.33 11.96 

30. चंडीगढ़ 0.60 0.00 110.26 0.00 129.64 78.02 48.15 4.00 

31. दादरा ओर नमर् हवेली 0.00 0.00 4.50 0.00 62.66 34.75 53.79 24.30 4.53 

32. द्म 1.25 0.00 0.50 0.00 4.66 4.27 11.56 7.00 0.40 

33. दिल्ली 0.00 0.00 536.66 0.00 0.00 0.00 5.90 

34, wars 4.86 0.00 20.00 2.54 13.18 0.00 5.50 

35. पुद्चेरी 9.00 4.27 25.50 10.18 5,20 3.34 5.44 44.00 1.70 

कुल योग 15.71 4.21 701.42 1621 268.19 = 1314 = 174.50 85.63 18.59 

कुल योग 6122.97 3471.33 14.902.44 7247.04 13,743.83 7,889.04 38 240.53 8,614.08 = 2,886.34 

शेष पूर्वोत्तर राज्यो८संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंतिम अनुमोदन वित्तीय वषं 2012-13 के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन मे अपेक्षित परिवर्तनं के लिए 

लंबित है।
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घरेलू हिसा 

4556. श्री निशिकांत aa: 
श्री एम.बी. राजेशः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने की कृषा 
करेगे किः 

(क) क्या देश में भावनात्मक, यौनिक ओर शारीरिक हिसा 
सहित घरेलू हिंसा के मामले बदे है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा विरात तीन 
वर्षो में प्रत्येक वर्षं ओर चालू at के दौरान te कितने मामलों 
की रिपोर्ट है; 

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया ठै; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है तथा इसके क्या 
परिणाम निकले है; ओर 

(ङ) सरकार ने इस aay में क्या कदम उठाए teen का 
प्रस्ताव है? 

महिला ओर बाल चिकास मंत्रालय की राज्य मंत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) राष्ट्रीय अपराध रिका 
ब्यूरो मँ उपलब्ध अघतन आंकड़ों के अनुसार वर्षं 2009, 2010 
ओर 2011 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 
2005 के arid क्रमशः 7803, 11718 ओर 9431 मामले दर्ज 
किए गए, जो मिली-जुली प्रवृत्ति दशति है। 

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सरवेक्षण-3 (2005-06) 
के आंकड़ों के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की 35.4% 
महिलाएं तथा किसी भी आयुं मेँ विवाहित लगभग 40% महिलाओं 
के साथ शारीरिक या योन हिसा ei सभी महिलाओं में से 
6.7% के साथ शारीरिक ओर योन दोनों प्रकार की घरेलू हिंसा हुई 
el इसके अलावा, आंकड़े दशति है कि महिलाओं के विरुद्ध 
शारीरिक ओर यौन दोनों प्रकार की घरेलू हिसा wed क्षेत्रो की 
तुलना A ग्रामीण क्षत्रं मे अधिक होती है। 

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षण अधिनियम, 2005 को 
26 अक्तूबर, 2006 से लागू किया गया। सरकार ने राज्य सरकारों 
ओर संघ राज्य प्रशासनों से समय' समय पर अधिनियम के कारगर 
क्रियान्वयन के लिए संरक्षण अधिकारियों कौ नियुक्ति करने, सेवा 
प्रदाताओं का पंजीकरण करने तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि को 
अधिसूचित करने के लिए कहा है। महिला एवं बाल विकास 
मंत्रालय के साथ परामर्शं करकै' सरकार “के गृह मंत्रालय ने सभी 
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राज्य सरकारों ओर संघ राज्य प्रशासनं को अन्य बातों के साथ-साथ 
महिलाओं के संरक्षण को कड्ाई से लागू करने का ena देते हए 
एक व्यापक एडवाइजरी जारी कौ है। uel को महिलाओं के 
विरुद्ध अपराध के लिए कानून लागू करने के तंत्र को संवेदनशील 
बनाने हेतु राज्यों को gaa दिया गया है। 

रिक्त चिकित्सा die 

4557. श्री के. सुगुमारः 
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः 

श्री स्वे सत्यनारायणः 

क्या स्वास्थ्य ait परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 
कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में सफद्रजंग अस्पताल ओर 
राम मनोहर लोहिया से संबद्ध कुक चिकित्सा कोंलेजों सहित रिक्त 
पूर्व-स्नातक ओर स्नातकोत्तर चिकित्सा सीय को संज्ञान में लिया 
हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्सं्धी व्यो क्या है ओर इसके क्या 
कारण है ओर सरकार द्वारा इनको भरने के लिए क्या सुधारात्मक 
उपाय किए गणएुप्रस्तावित है; 

(ग) क्या भारतीय आयुरविज्ञान परिषद (एमसीञई) ने देश में 
कुछ चिकित्सा कलेजो मे पूर्व-स्नातक ओर स्नातकोत्तर dei को 
कम किया है; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर कोलेज-वार 
ओर राज्य/संघ राज्यक्षत्र-वार इसके क्या कारण है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजादे ): (क) ओर (ख) सभी चिकित्सा कलेजो की स्नातकपूर्वं 
सीरं सामान्यतया प्रति वर्षं पूरी क्षमता तक भर जाती है। तथापि, 
वर्षं 2012-13 के मौजूदा शैक्षिक वर्ष के दौरान नई दिल्ली स्थित 
सफद्रजंग अस्पताल ओर राम मनोहर लोहिया अस्पताल मे अखिल 
भारतीय कोटे के अतर्गत ग्यारह स्नातकोत्तर sel को इन diet से 
चयनित अभ्यर्थियो के त्यागपत्र कौ वजह से अभ्यर्पित किया गया 
था। 

(ग) ओर (घ) वर्ष 2012-13 के मौजृदा शैक्षणिक ad के 
अनुसार, एमबीबीएस कौ 1300 सीरो वाले बारह चिकित्सा कोलिजों 
कौ भारतीय safes परिषद द्वारा नवीनीकरण अनुमति प्रदान नहीं 
की गई है जिसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस कौ 1300 He कम 
हो गई है। भारतीय आयुरविज्ञान. परिषद द्वारा स्नातकोत्तर सीयों मे 
कोई कमी नहीं कौ गई है।
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एअर इंडिया द्वारा विपानों को पट्टे पर देना 

4558. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेडडीः 
श्री ओम प्रकार यादवः 

डो. Wet कुमार पाटसाणीः 

श्री रूद्रमाधव रायः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एअर इंडिया के गंभीर ae कौ प्रवृत्ति को देखते 

हुए सरकार के पास इसका निजीकरण करने तथा इसके विमानां 

को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हँ; 

(ख) यदि a, तो तत्संबंधी a क्या 2; 

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग नै एअर इंडिया के अनेक 

पायल ओर इसकी सहयोगी कंपनियों के विरुद्ध बडा अर्थदंड 

लगाया है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है ओर इसके क्या कारण है; 

(ड) अब तक कितने wae को इामलाईइनर विमान उडाने 

के लिए चुना गया है तथा उनके चयन के लिए क्या मापदण्ड 

अपनाए गए है; ओर 

(च) सरकार द्वारा एर इंडिया ओर इसकी सहयोगी कंपनियों 

के अतिरिक्त स्टाफ को कार्यामुक्त करने तथा इसके विमानो को 

पट्टे पर देने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाने का प्रस्ताव 

ठै? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी नही। 

(ख) प्रश्न नहीं som 

(ग) जी नहीं। 

(घ) प्रश्न नहीं som 

(ङ) द्मिलाईनर विमानों को ser के लिए अब तक 65 

पायल का चयन किया गया है। उनके चयन के लिए अपनाया 

गया मानदंड यह है कि 1.5.2012 कौ स्थिति के अनुसार पायलट 

की आयु 53 वर्षं से कम होनी चाहिए ओर प्रशिक्षण के पश्चात 

एअर इंडिया में कम से कम पांच वर्षं कौ सेवा होनी चाहिए्। 

(च) जनशक्ति के इुस्टतम उपयोग को तर्कसंगत बनाने के 

लिए ओर adams योजना (रीएपी) के रूप मेँ एञर इंडिया 

16 भाद्रपद, 1934 (शाक) लिखित उत्तर 434 

ने कंपनी के उन सभी स्थायी तथा नियमित कर्मचारियों जो भीरतीय 

वेतनमान मे है ओर जिन्होने कपनी के उन सभी स्थायी तथा 
नियमित कर्मचारियों जो भारतीय वेतनमान मेँ हैँ ओर जिन्होने कपनी 
में कम से कम 15 वर्षं की अविन सेवा कौ है तथा जो स्कीम 
के समाप्त होने कौ तिथि तक कम से कम 40 at कौ आयु 
पूरी कर चुके है, के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 
(वीञआरएस) अनुमोदित की है। अपने कार्य कौ अपेक्षाओं के भाग 
के रूप में नागर विमानन महानिदेशालय से लादसंस/अनुमति धारक 
कर्मचारी जैसे कि विमान इंजीनियर, पायलट, सिम्धूलेटर अनुरक्षण 
इंजिनियर, अनुमोदित विमान डिस्पैचर, सेवा इंजीनियर आदि इसके 
पात्र नहीं 2) प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (dts) 
का कुल लक्ष्य लगभग 5000 कर्मचारी a 

इपलूएंजा ए एचवनएवन के लिए स्वदेशी टीके 

4559. श्री नित्यानन्द प्रधानः 

श्रीमती सुशीला सरोजः 
श्री कामेश्वर aor: 

श्री महेश्वर हजारीः 

श्रीमती ऊषा वर्माः 
श्रीमती सीमा उपाध्यायः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) देश मे इपलूएंजा एएचवनएनवन के लिए स्वदेशी टीकां 

के विकास हेतु स्वदेशी टीके निर्माताओं के लिए निर्धारित धनराशि 

तथा जारी की गई धनराशि कपनी-वार कितनी है; 

(ख) क्या देश मे gan एएचवनएनवन के लिए स्वदेशी 

ani के विकास मे कोई विलंब देखा गया है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी sto क्या है ओर इसके क्या 

कारण है; 

(घ) इंप्लूएंजा एएचएनएनवन के लिए स्वदेशी टीकां के 

विकास कौ वर्तमान स्थिति क्या है; ओर 

(ङ) देश में seq एएचएनएनवन हेतु स्वदेशी टीकों कौ 

विकास प्रक्रिया तीव्र करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए 

गए/प्रस्तावित है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद );: (क) तीन वैक्सीन विनिर्माण कंपनियों नामतः (1) 

पैनेसिया बायोटेक लिमिटेड (2) मैसर्स भारत बायोरेक इंटरनेशनल 

लिमिटेड तथा (3) fed dhe इस्टीट्यूर ate इंडिया लिमिरेड 

मे से प्रत्येक को देशी gan wa wa वेक्सीन के विकास 

के लिए 10.00 करोड रुपए कौ राशि अग्रिम के रूपमे दी गई!
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(ख) जी नही। 

(ग) प्र नहीं sami 

(घ) ओर (ङ) इफ्लूएंजा एएच1एन। वैक्सीन कौ देश मेँ 

विनिर्माण एवं विपणन किए जाने कौ अनुमति 21 

ईको-पर्यटन नीति 

4560, श्री समीर भुजबलः 
श्रीमती ज्योति ad: 

क्या पर्यटन Wat यह् बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ईको-पर्यटन नीतिं का विकास 

करने मेँ तथा ईको-पर्यटन बोड के गठन में दिलचस्पी दिखाई है; 

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी oto क्या है ओर एेसे राज्यों 

के नाम क्या टै तथा इस संबंध में कितनी प्रगति a ठै; 

(ग) क्या सरकार ने देश मे ईको-पर्यटन जिलों को संकल्पना 

का विकास किया हैः; 

(घ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इस day में 
किन-किन जिलों की पहचान कौ गई है; ओर 

(ङ) इको-पर्यटन परियोजनाओं हेतु वेनद्रीय वित्तीय सहायता 

के अतर्गत राज्य सरकारें द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा 

धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र सरकार के 

पास क्या तंत्र उपलब्ध है? 

पर्यटन मत्री ( श्री सुबोध कांत सहाय ): (क) ईको-पर्यटन 

परियोजनाओं का विकास, संवर्धन एवं कार्यान्वयन मुख्यतः संबंधित 
राज्य सरकारो/संघ रान्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। 
तथापि, पर्यटन मंत्रालय दिशा-निर्दशों के अनुसार, अपनी विभिन्न 
योजनाओं के अंतर्गत निधियों कौ उपलब्धता ओर पारस्परिक 
प्राथमिकता कौ शर्तं पर, उनके साथ परामर्शं से पहचान कौ गई 

ईको-पर्यटन परियोजनाओं सहित पर्यटन परियोजनाओं के लिए 

वित्तीय सहायता प्रदान करता ZI 

(ख) मध्य प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ओर तमिलनाङु 

Wa कई राज्यों ने अपनी स्वयं की ईको-पर्यटन नीतियां तैयार की 

है। मध्य प्रदेश, सिक्किम ओर कर्नाटक के अपने स्वयं ईको-पर्यटन 
विकास até है। 

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने देशं में ईको-पर्यटन जिलों कौ 

संकल्पना का विकास नहीं किया है) 
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(घ) प्रश्न नहीं sea 

(ङ) विभिन wales राज्य क्षेत्रं द्वारा गठित राज्य स्तरीय 

निगरानी समितियां ईको-पर्यटन सहित पर्यटन परियोजना के 

क्रियान्वयनं की निगरानी करती 31 पर्यटन मंत्रालय अपने अधिकारियों 

द्वारा fea जाने वाले स्थल निरीक्षणं, राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षत्र 

प्रशासनों के साथ कौ जाने वाली समीक्षा बेठकों ओर पर्यटन मंत्रियों 
के क्षेत्रीय सम्मेलनं के माध्यम से ईको-पर्यटनं सहित पर्यटन 

परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता 21 

(हिन्दी) 

मरीजों के परिचरों के लिए आश्रम कां प्रबंध 

4561. श्री विलास पुत्तेमवारः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय संस्थान आयुर्विज्ञान 
संस्थान (Ura) सहित सरकारी अस्पतालों मं मरीजों के परिचरों 

के लिए आश्रम उपलब्ध कराए ह तथा यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा 
क्या है ओर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दै; 

(ख) क्या सरकार को योजना सरकारी अस्पतालों में मरीजों 

के परिचरों के लिए धर्मशाला जैसे आश्रम बनाने की है; ओर 

(ग) मरीजों के परिचरों को समुचित रूप से आश्रमदेने के 
लिए सरकार ER क्या कदम sar जा रहे है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण wait (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है ओर सरकार 
की यह प्राथमिक जिम्मेवारी होती दै कि वह रोगियों के परिचारको 
आश्रय सहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान Bll जहां तक तीनों सरकारी 
अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डँ. आरएमएल अस्पताल 
ओर एलएचएमसी ओर श्रीमती एस.के. अस्पताल का संबंध है; 
रोगियों के परिचारको के लिये आश्रयो की व्यवस्था पर्याप्त है। डो 
आरएमएल अस्पताल में चार मंजिला धर्मशाला निर्माण कौ परियोजना 

स्वीकृत हो चुकौ है ओर निर्माण का कार्य आस्म हो गया है। 

जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (wa) का 
day हे; इसमें रोगी ओर उमके परिचारको के लिए तीन धर्मशालाएं 
हे। 

[अनुवाद] 

हवाई -अडडढों पर एडीबीएस प्रणाली 

4562. श्री गजानन ध. नारः 

श्री धर्मेन्द्र यादवः
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श्री अघलराव पाटील शिवाजीः 

श्री sata अडसुलः 

डं. किरोडी लाल मीणाः 

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सुदूर एवं दुर्गम क्षत्रं में 

उड् रहे हेलीकोप्टरों कौ स्थिति कौ जानकारी रखने के लिए हवाई 

अड्ढों पर स्वचालित निर्भर उपग्रह प्रसारण (एडीनीएस) प्रणाली 
का विकास करने ar 2: 

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोक्त प्रणाली, विदेशी प्रौद्योगिकी की 
सहायता से विकसित की जा रही 2; 

(ग) यदि हा, तो क्या एेसी प्रणाली का विकास करने के 

लिए किसी सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है; 

(घ) a a, तो तत्संब॑धी ato क्या है तथा इस संबंध में 
अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने कौ संभावना है; 

(ङ) क्या एएआई 4 हेलीकप्टरौं के लिए शीघ्र समूह 
निकटता चेतावनी प्रणाली लगाना भी अनिवार्य कर दिया है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी तथ्य क्या है? 

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) 

जी, नहीं! भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का ओयिमैटिक 
डिपेन्डेन्स ससर्विलांस "त्राडकास्ट (एडीएस-बी) सिस्टम का विकास 

करने कौ कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है। एडीएस-बी, wen जैसी एक 
नई सर्विलांस प्रोद्योगिकौ है, जिसे अतररष्टीय नागर विमानन संगठन 

(इका) कौ अपेक्षाओं के अनुसार करई देशों ने कार्यान्वित किया 
हे। 

तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्जन प्रक्रिया के 

माध्यम से एडीएस-बी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है ओर देश 

मे 14 स्थानों पर इस प्रौद्योगिकी को लगा रही है। 

(ङ) ओर (च) एवियोनिक्स से संबंधित मामला होने के 

कारण नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विनियामक है। 

नागर विमानन अपेक्षा (सीणएार) सेक्शन 8 सीरीज ‘at’ भाग 4 

के अनुसार, उपकरण उड़ान नियम (आरईएफआर) के अनुरूप 

प्रचालन करते समय 31.12.2012 के बाद as में शामिल sik 
3175 fom. से अधिक अधिकतम प्रमाणित टेक ain मास वाले 

या 9 से अधिक अधिकतम यात्री सीरिग क्षमता वाले हेलीककप्टरों 

को एक भू-समीपता चेतावनी प्रणाली से सज्जित किया जाएगा, 
जिसमें एक आगे देखने वाला टेरेन अवायडेन्स Ga है। तथापि, 
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यह अपेक्षा देश A पहले से प्रचालनरत हेलीकप्टसँ के लिए 01. 

01.2014 से लागू होगी। 

विदेश मत्री की चीन यात्रा 

4563. श्री diam, पाटिलः क्या विदेश मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या चीन में भारत के विदेश मत्री के साथ हाल की 

एक बैठक मेँ चीनी विदेश मंत्रीने दो देशों के बीच बढते व्यापार 

एवं वाणिज्य संबंधों का ओर विस्तार करने के लिए भारत a 

संभवतः d= में चौथा मिशन खोलने का मुद्दा उठाया था; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इस पर भारत 

सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; 

(ग) क्या चीन ने भारतीय नगरों के साथ सिस्टर सिरी संबध 

स्थापित करने मेँ रुचि ली 2; 

(घ) यदिहां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है तथा इस पर सरकार 

al क्या प्रतिक्रिया है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 

(क) ओर (ख) भारत ओर चीन एक दूसरे के देश में अतिरिक्त 
प्रधान कोँसलावास खोलने की संभावना पर बातचीत केर रहे ZF 

(ग) ओर (घ) मार्च 2012 में चीन के विदेश मंत्री की 

भारतीय यात्रा के दौरान यह खहमति es थी कि “दोनों दशो के 

बीच प्रान्तीय ओर स्थानीय स्तर पर सहयोग को बढावा देने के लिए 

भारत का विदेश मंत्रालय ओर चाइना इंटरनेशनल wer सिटीज 

एसोसिएशन एक व्यापक करार निष्पन्न at” 

ara मरीना परियोजनाणए 

4564. श्री विष्णु पद रायः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर मेँ उतरने के बाद विदेशी पर्यरक याच 

मरीना के लिए प्रस्थान करेगे यावे याच मरीना में asx द्वीप 

सीधे पहुचते है; 

(ख) यदि ह्यं, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; 

(ग) क्या नौसेना से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पूरव 

रक्षा मत्रालय अर्थात् नौसेना मुख्यालय, थल सेना, वायु सेना, 

तटरक्षक, सचल गोदी से अनुमति प्राप्त कौ गई है; ओर
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(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण 2? 

पर्यटन मत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) 
पर्यटन गंतव्यं तथा उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्यतः संबंधित 

राज्य सरकास/संघ राज्य क्षेत्र (at) प्रशासन की जिम्मेदारी है। 
तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनके साथ परामर्शं से पहचान कौ गई 
पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों कौ उपलब्धता, पारस्परिक 

प्राथमिकता ओर योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन कौ शर्तं पर, 

केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। 

अंडमान ओर निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि याच 
मरीना परियोजना में वाइपर द्वीप के समुद्रतट पर विकसित किये 
जाने वाले मरीना मे 50 याच पार्क करने के लिए विचार किया 

गया 21 सुरक्षा बलों कौ संयुक्त कमांड, अंडमान ओर निकोबार 
कमांड ने agen द्वीप पर मरीना के विकास के लिए अपनी सहमति 

प्रदान कर दी है। विदेशी जहाजों के आने की ओपचारिकताओं पर 
विचार विमर्शं की आवश्यकता होने पर सुरक्षा दुष्टिकोण से 

परिसम्पत्तियों पर चौकसी करने से संबंधित कार्यकारी मामलों को 
निपराया जाएगा। 

[feat] 

अनिवासी भारतीयों से विवाह करने संबंधी कानून 

4565. कमारी सरोज पाण्डेयः 
श्री सुदरन भगतः 

क्या प्रवासी भारतीय कार्यं मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे 

किः 

(क) क्या सरकार ने उन भारतीय महिलाओं, जिन्होने किसी 

अनिवासी भारतीय या किसी विदेशी नागरिक से शादी की ओर या 

तो अपने पति द्वारा त्याग दी गई ओर तिवाहोपरांत प्रताडिति कौ 
गई, को विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई कानून बनाया 

है, ओर 

1. स्थापित ओवेन बिक्री केन्द्र 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2? 

Wen, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री 

तायालार रवि ): (क) जी Fell 

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 

[ अनुवाद) 

टाइफेड 

4566. श्री लक्ष्मण Ss: 

श्री यशवंत लागुरीः 

क्या जनजातीय कार्यं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो तथा चालू at के दौरान देश में 
जनजातियों द्वार उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए भारतीय 

जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लि. (टइफेड) के 

बिक्री केन्द्रो/कसाइनमेट fast bal की राज्य-वार संख्या क्या है; 

(ख) उक्त अबधि के दौरान उपर्युक्त fast dai मे हस्तशिल्पियां 
कौ भागीदारी का राज्य-वार ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या ओडिशा के हस्तशिल्पियों को राज्य मेँ उनकी 

संख्या/जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है; ओर 

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए 

गए है? 

जनजातीय कार्यं मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री महादेव सिंह 

खंडेला ): (क) aghs ने विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के 

दौरान देश में जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित सामान के विपणन 

के लिए निम्नलिखित नए ओवन बिक्री केन्द्र खोले है तथा 
सरकार/अन्य एजैसियों के साथ asia किया हैः- 

ay राज्य 

2009-10 मध्य प्रदेश 

दिल्ली 

ओडिशा 

* |. i "| ॥ KRESS he 

मेँ स्थापित fant केन्द्र 

भोपाल 

दिल्ली होर, आईएनए, नई दिल्ली 

भुवनेश्वर 
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2010-11 हिमाचल प्रदेश शिमला 

महाराष्ट मुह 

मध्य प्रदेश aK 

2011-12 हिमाचल प्रदेश मनाली 

गुजरात सूरत 

राजस्थान जयपुर 

2012-13 (03.09.2012 तक) दिल्ली होटल “दी apie”, नई दिल्ली 

मध्य प्रदेश खजुराहो 

कुल 11 (ग्यारह) 

2. सरकारों ^अन्य एजेंसियों के साथ angi: 

वर्ष राज्य मे प्रेषण विक्री केन्द्र 

2009-10 मध्य प्रदेश मृगनयनी, इंदौर 

ञ्ारखंड faut, जमशेदपुर 

राजस्थान नीमराण पैलेस 

2010-11 बिहार सोनाली, पटना 

2011-12 तमिलनाडु पूमपुहार, कोयंबदूर 

केरल कावेरी, wate 

गोवा डीएफएस, गोवा 

2012-13 (03.09.2012 तक) शून्य शून्य 

कुल 7 (सात) 

(ख) इन बिक्री dal में कारीगर कौ कोई सीधी भागीदारी 

नहीं tt तथापि, इन fart dat के माध्यम से प्रदर्शित या बेचे 

गए सभी उत्पाद संपूरणं देश मेँ स्थित पैनलबद्ध जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं 
से प्राप्त होते ZI 

(ग) ओडिशा में &4 जनजातीय कारीगरो८आपूर्तिकर्ताओं को 
पेनलबद्ध किया गया है जिनसे उत्पादों की खरीद की जारहीहै। 
ये सभी कलाकृतियां उडीसा में अपने पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के 
माध्यम से SES द्वारा प्राप्त हो रही है जिन्हे संपूर्ण देश में स्थित 
अपने स्वयं के बिक्रौ केन्द्रं ओरं प्रेषण के आधार पर बिक्री केन्द्र 

के माध्यम से प्रदर्शित किया तथा aa जाता है। 

(घ) जनजातीय कारीगरों को पर्याप्त अवसर देने के लिए, 
asks जनजातीय निवासियों वाले जिलों मे जनजातीय कारीगर मेला 
(टीएएम मेला) आयोजित करता है तथा विभिन शिल्पं जैसे 
जनजातीय चित्रकारी, डोकरा (धातु) शिल्प, साई ग्रास, प्रलाक्षा 

शिल्प, गोरा-परूटा कार्य इत्यादि मेँ हस्तशिल्य विका प्रशिक्षण प्रदान 
करता Cl Shs राष्ट्रीय जनजातीय sre एक्सपो जिसे “ आदिशिल्प " 

कहा जाता है तथा “आदिचित्र" नामक चित्रकारी प्रदशर्नियों जहां 
राईफेड के साथ पैनलबद्ध जनजातीय कलाकारों की चयनित 
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चित्रकारियां बिक्री के लिए प्रदर्शित की जाती हँ, भी आयोजित 
करता है। ashe जनजातीय कारीगरों से प्राप्त जनजातीय उत्पादों 
के प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए विभिन देशों A एक्सपो प्रमोशन 
aia फोर tiie (sities) eet 2s प्रमोशन SES 
(आईटीपीओ) के माध्यम से अंतर्सष्ट्रीय प्रदर्शनियो/व्यापार मेलोँ में 
भाग लेता है। टाइफेड ने दिल्ली wale, आईएनए मेँ एक शो रूम 
तथा दिल्ली होट, पीतमपुरा दिल्ली मँ 8 स्टाल दिल्ली पर्यटन एवं 

परिवहन विकास निगम, नई दिल्ली से पट्टे पर लिए है जहां 
जनजातीय कला प्रदर्शित कौ जाती है तथा इन्हे बेचा जाता है। 
पैनलबद्ध कारीगये को लाइव डमोस्दरेशन तथा उपभोगताओं को 
प्रत्यक्ष रूप से उनकी कलाकृतियों को बेचने के लिए भी आमंत्रित 
किया जाता हेै। 

बेरोजागर युवाओं को प्रशिक्षण 

4567. श्री मनोहर तिरकीः 
श्री महेन्द्र सिंह पी. “ier: 
श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः 

श्री अशोक तंवरः 

क्या सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने कौ कृपा 
करेगे किः 

(क) क्या खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग देश मेँ पूर्वोत्तर क्षत्र 
सहित बेराजगार युवाओं एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण देता है; 

(ख) यदि a, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं तथा चालू 
वर्ष के दौरान दिए गए एसे प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्योरा क्या 2; 

(ग) देश में आज कौ तिथि तक सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम 
उद्यम aa (एमएसएमई) मे उद्यमियों कौ लिंग- वार तथा रा्य-वार 

संख्या कितनी है; 

(घ) क्या सरकार ने एमएसणएमई क्षेत्र मे महिला उद्यमियों कौ 

संख्या बढाने के लिए कोई पहल कौ है; 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 
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(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है? 

gen, लघु ओर मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी 
मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कायं मत्री (श्री 

तायालार रवि): (क) जी a 

(ख) गत तीन वर्षो ओर चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री 
रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत उद्यमिता विकास 
कार्यक्रम सहित खादी ओर ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) कौ 
योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों कौ संख्या संलग्न 
विवरण- में दी ag हे। 

(ग) वर्ष 2006-07 के संदर्भ में gen, लघु ओर मध्यम उद्यम 
(एमएसएमई) कौ चौथी अखिल भारतीय गणना जिसके लिए 
आंकडे 2009 तक एकत्र किए गए ओर नतीजे 2011-12 में 
प्रकाशित हुए के अनुसार देश मे एमएसएमई aa में लिंगवार ओर 
राज्यवार उद्यमं की संख्या संलग्न विवरण मे दी गर्ह 2 

(च) ओर (ङ) जी at प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 
(पीएमजीपी) के तहत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 
महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लापार्थीं ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना 

लागत का 25 प्रतिशत ओर शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत ओर शहरी 

aal मे 25 प्रतिशत है। सामान्य वर्गं के लाभार्थियों के मामले मे 
लाभार्थं योगदान 10 प्रतिशत ओर महिलाओं सहित विशेष श्रेणियों 
से संबधित लाभार्थियों के मामले में 5 प्रतिशत 21 

व्यापार संबधी उद्यमिता सहायता ओर विकास (रीआररईएडी) 

योजना के तहत महिलाओं को व्यापार संबंधी प्रशिक्षण, सूचना ओर 
परामर्शं दिए जाते zi 

एनएसआईसी, केवीआईसी ओर wie बोड के माध्यम से 
अतरर्रष्ठीय मेलो में भाग लेने के लिए सहायता का स्तर सामान्य 

श्रेणी के उद्यमियों at तुलना 4 महिलाओं सहित विशेष श्रेणियां 

के मामले में अधिक 2 

(च) प्रश्न नहीं उठता। 

विवरण I 

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीओआईसी) की योजनाओं के तहत प्रशिक्षण दिए गए व्यक्तियों कौ संख्या 

क्र.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
(31.08.2012 तक) 

1 | 2 3 4 5 6 

1. जम्मू ओर कश्मीर 642 440 238 108 
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1 2 3 4 5 6 

2. हिमाचल प्रदेश 475 571 1025 105 

3. पजाब 1400 758 1384 0 

4. चंडीगद् 51 25 0 0 

5. उत्तराखंड 4192 3995 4615 602 

6. हरियाणा 989 1034 272 0 

7. दिल्ली 2168 2094 3683 642 

8. राजस्थान 2926 2981 2741 947 

9, उत्तर प्रदेश 7276 13836 5364 1267 

10. बिहार 2344 3076 3190 209 

11. सिक्किम 524 567 502 0 

12. अरुणाचल प्रदेश 2238 3012 2785 386 

13. नागालैड 829 1495 1571 0 

14. मणिपुर 122 660 826 0 

15. मिजोरम 1803 1168 3157 410 

16. त्रिपुरा 854 1067 1894 0 

17. मेघालय 800 700 788 0 

18. असम 5053 6724 9205 388 

19. पश्चिम बगाल 12691 7237 5774 472 

20. ज्ारखंड 549 374 1421 0 

21. ओडिशा 3745 4266 5286 795 

22. oda 1710 2142 2050 594 

23. मथ्य प्रदेश 4110 3465 4352 714 

24. गुजरात * 1536 1918 1347 82 

25. महाराष्ट ** 17954 19980 24578 5226 

26. आंध्र प्रदेश 4614 7395 4933 1046 

27. कर्नाटक 8729 6655 6180 825 

28. गोवा 87 127 0 0 

29. लक्षद्वीप 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

30. केरल 5438 5230, = 4984 1303 

31. तमिलनादु 9252 7436 4307 1908 

32. पुदुचेरी 51 137 0 0 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0 0 0 0 

कुल 105152 110571 108452 17429 

ष्दमन ओर da सहित 
*्दाद्रा ओर नगर हवेली सहित 

विवरण I 

देश म एमएसटएम् क्षेत्र मँ लिग-कार राज्य-कार उद्यमो की सख्या 

(लाख मं) 

क्र.सं. राज्य/संघ करसं खन्यत ज्मोकी महिलाञ्चमो उद्यमों कौ महिला उद्यमो 

राज्य क्षेत्र कुल की 

संख्या संख्या 

1 2 3 4 

1 जम्मू ओर कश्मीर 1.33 0.15 

2. हिमाचल प्रदेश 1.72 0.12 

3. पंजाब 10.14 0.81 

4. चंडीगढ़ 0.29 0.06 

5. उत्तराखंड 2.23 0.18 

6. हरियाणा 5.20 0.18 

7. दिल्ली 1.28 0.19 

8. राजस्थान 9.68 0.61 

9. उत्तर प्रदेश 24.22 0.83 

10. बिहार् 7.98 0.49 

11. सिक्किम 0.02 0.01 

12. अरुणाचल प्रदेश 0.25 0.06 

13. नागालैंड 0.18 0.04 
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॥ 2 3 4 

14. मणिपुर 0.49 0.02 

15. मिजोरम 0.13 0.02 

16. तिपुरा 0.28 0.02 

17. मेघालय 0.50 0.17 

18. असम 2.34 0.24 

19. पश्चिम बंगाल 21.23 2.10 

20. Ras 4.43 0.25 

21. ओडिशा 9.97 0.92 

22. sila 3.01 0.14 

23. मध्य प्रदेश 12.57 1.16 

24. गुजरात * 15.34 0.80 

25. पहाराष्ट् ** 15.38 0.94 

26. आंध्र प्रदेश 15.36 1.16 

27. कर्नाटक 12.49 2.13 

28. गोवा 0.59 0.10 

29. लक्षद्वीप 0.01 0.00 

30. केरल 14.44 2.69 

31. तमिलनाडु 20.55 3.57 

32, पुदुचेरी 0.14 0.03 

33. अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह 0.07 0.00 

कुल 214.38 20.21 

ष्द्मन ओर दीव सहित 

‘ere ओर नगर हवेली सहित 

संस्कृति को प्रोत्साहन 

4568. श्री Wada गंगाराम आ वलेः क्या जनजातीय कार्य 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) म॑त्रालय द्वारा नागालैँड कौ जनजातियों को नृत्य महोत्सवं 

के माध्यम से संस्कृति के मुख्य क्षेत्र मेँ लाने तथा उन्हें बढावा 

देने के लिए क्या कदम उठाए गए है; ओर 

(ख) fred तीन वर्षो के प्रत्येक वर्षं के दौरान हर वर्ष 

दिसम्बर में आयोजित राज्य के वार्षिक नृत्य महोत्सवो मेँ गए एवं 

am लिए विदेशी नृत्य समूहो की संख्या एवं नाम क्या टै? 

जनजातीय कार्य मत्रालय मे राज्य मत्री ( sit महादेव far 

weer): (क) ओर (ख) सूचना एकत्र कौ जा रही है ओर 

सभा पटल पर रख दी जाएगी।
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( हिन्दी] 

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार हज आवेदन 

4569. श्री कौशलेन्द्र कमारः क्या विदेश मंत्री यह बताने 
कौ कृपा करेगे किः 

(क) चालू at & दौरान क्षेत्रीय waded कार्यालय 
(आरपीओो)-वार हज के लिए कितने प्राप्त हुए; 

(ख) क्या सभी staat पर कार्रवाई at गई तथा संबधित 
आवेदकों को ued जारी किए गए; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबेधी आरपीओ-वार व्यौरा क्या है ओर 
यदि नही, तो इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या संबंधित आवेदकों को पासपोर्ं जारी करने में विलंब 
के संबंध मे सरकार को कोई शिकायत मिली 2; 

(ङ) यदि a, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 
कारण हैँ; ओर 

(च) इस Fae मे सरकार दारा क्या सुधारात्मक कदम उटाए 
गए है/उटाए जा रहे है? 

विदेश मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर); 
(क) से (ङ) वर्ष 2012 से भारत की हज समिति ने भावी हज 
आवेदकों से आवेदन पत्र के साथ वैध पासपोर्द की एक प्रति भेजना 
अनिवार्य बना दिया है। इस तरह वर्ष 2012 में 25 अप्रैल, 2012 
तक हज प्राधिकारियों के पास 1.25.000 हज यात्रियों के anata 
कोटे कौ तुलना मेँ हज के लिए वैध-पासपोर्दं समेत 3 07 000 
आवेदन पत्र जमा किए mu चूकि, हज के लिए आवैदन करने 
वालों को सामान्य पासपोरटं जारी किए जाते है, अतः हज यात्रियों 
को जारी किए गए weet के बारे मँ अलग से कोटं आंकडा 
नहीं रखा जाता है। संबंधित आवेदकों से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों 
पर कारवाई कौ गई ओर निर्धारित समय-सीमा तक meade जारी 
किए गए। उन मामलों मे जहां पुलिस जांच रिपोर्ट समय पर प्राप्त 
न & थी, हज आवेदकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के 
आधार पर केवल सऊदी अरब की यात्रा के लिए अल्पाबधिक 
वैधता वाले पासपो्टं जारी किए गपए। 

(च) चूकि, हज आवेदन पत्र प्रस्तुते करने से पूर्वं एक वैध 
पासपोटं का होना अनिवार्यं कर दिया गया है, अतः सभी maid 
कार्यालयों को सलाह दी जा रही है कि वे संशोधित प्रक्रियाओं के 
वारे मे जन जागरूकता बढ़ाएं ताकि हज यात्रा पर जाने के इच्छुक 
लोग समय पर आवेदन कर सके ओर हज 2013 हेतु आवेदनं करने 
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के लिए पासपोर् प्राप्त कर सके। इसके अलावा, wad कार्यालयों 

को यह भी सलाह दी जाती है कि वे संभावित हज आवेदकों की 

सहायतार्थं नोडल अधिकारी नियुक्त wt तथा सुविधा पटल खोले। 

(अनुकाद] 

पायलट चालक दल सदस्यों को सुविधाएं 

4570. श्री रूद्रमाधव रायः क्या नागर विमानन मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार का विचार पायलय/चालक दल के सदस्यों 

को eat के समय दी जा रही सुविधाओं/भुगतान किए जा रहे 
भत्तो जैसे पीएलआरई आदि तथा बोर्डिग/लोजिंग आदि पर गौर करने 
के लिए तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो पायलटो/^चालक दल के सदस्यो को 
Gans के रूप में किए जा रहे फिजूल खर्च को किस 
तरह से रोकने का सरकार का विचार है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह); (क) जी नही। 

(ख) प्रश्न नहीं sod 

(ग) न्यायमूर्ति धर्माधिकारी समिति ने अपनी सिफारिश मोरे 

तोर पर चार क्षेत्रों अर्थात लैवल Afr, कैरियर उन्नयन पारिश्रमिक 
एवं वेतन ढांचा तथा अन्य संबधित मुद्दे जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
योजना, पेंशन योजना, then तथा अन्य ad आदि पर की 

है। सरकार ने उक्त रिपोर्ट स्वीकार कर ली है ओर उसे लागू करने 
के लिए एञर इंडिया को भेज दिया है। 

जीवन-रक्षक ओषधियों की कमी 

4571. ॐ. एम. तम्तिदुरईः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या देशभर के अधिकतर wai राज्य त्र में 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ओषधालयों में 
जीवन-रक्षक ओषधियोँ एवं अन्य एटीबायोरिक्स की कमी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ato क्या है ओर इसके क्या 

कारण रहँ; ओर 

(ग) देश मे सभी सीजीएचएस ओषधालयों मेँ जीवन-रक्षक 

दवाओं एवं एंटीबायोरिक्स कौ पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने 
के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित रहै?
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (sit गुलाम नबी 
आजाद ): (क) जी नहीं 

(ख) WA नहीं soa 

(ग) अस्पताल सेवा परामर्श निगम (एण्वएससीसी) ओर 

चिकित्सा भंडार संगठन (एमएसओ) के माध्यम से केन्द्रीय अधिप्रापण 

के अतिरिक्त सामान्य तौर पर निर्धारित कौ जाने वाली 272 ओषधं 

को सीधे निर्माताओं/वितर्कों से बट्टा दर से अधिप्राप्त किया जाता हे। 

कैसर रोधी व॒ अन्य महंगी जीवन रक्षक ओषधों को केन्द्रीय 

सरकार स्वास्थ्य योजना (चिकित्सा wer डिपो) के माध्यम से 

प्राथमिकता के आधार पर अधिप्राप्त किया जाता है ओर लाभार्धियों 

को उनकौ आपूर्ति कौ जाती है। 

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरोग्य (वेलनेस) केन्द्रं में 

अनुपलब्धता अनिवार्य ओषधों अथवा जो ओषधे के.स.स्वा. योजना 
की फार्मलरी में नहीं होती है, को gee किया जाता है तथा नको 
अधिकृत स्थानीय कैमिस्टो के माध्यम से अधिप्राप्त किया जाता है। 

आपाती आवश्यकता के मामलों मे सीधे अधिकृत स्थानीय 

कैमिस्यों से ओषर्धों को एकत्र करने के लिए प्राधिकार पर्ची के 

माध्यम से ओषधं को जारी करमे के लिए भी प्रावधान Zi 

[fet] 

बच्चों पर टीवी धारावाहिकों का प्रभाव 

4572. श्रीमती मीना सिंहः क्या महिला ओर बाल विकास 

मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे 
धारावहिकों(शो में दिखाए जा रहे हिंसात्मक दृश्यों को देखने के 
कारण बच्चों मे हिसा कौ बदती प्रवृत्ति कौ ओर सरकार का ध्यान 

आकृष्ट किया गया है; 

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार कौ क्या प्रतिक्रिया हैः 

(ग) स्कूलों मेँ बच्चों को नैतिक पाठ पाने तथा se भारतीय 
संस्कृति को अपनाने के लिए कहकर बच्चों के बेहतर भविष्य के 

लिए शिक्षा प्रणाली मं किन आवश्यक सुधारों को शामिल किए 

जाने की संभावना है; ओर 

(ध) इस dae मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है? 

महिला ओर बाल विकास मंत्रालय की राज्य मत्री 

( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) te कोई रिपोर्ट/अध्ययन की 
जानकारी सरकार को नहीं दी गई 2 
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(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) ओर (घ) wala पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 के भाग के 
रूप में नैशनल फोकस ग्रुप द्वारा तैयार किए गए शाति के लिए 
शिक्षा पर स्थिति दस्तावेज दर्शाता है कि शातिपूर्णं अभिमुखीकरण 
के लिए नैतिक विकास अग्रगामी है ओर शैक्षिक उदेश्यों में शाति 
की शिक्षा शामिल है। एनसीएफ, 2005 मे संपूर्णं स्कूली जीवन-पाद्यक्रम 

कक्षा का माहौल, स्कूल WA, पाठ्यपुस्तक पठन-पाठ, गुरु-शिष्य 
Gay आदि में मूल्यों को समेकित करने का सुञ्ञाव दिया गया है 
न कि इसे अनिवार्य विषय के रूप मेँ शुरू किया जाने के feral 

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद को vert छात्रों 

के साथ अपने दिन- प्रतिदिन के Won के माध्यम से शातिपरक 

सोच ओर मूल्यों को बढाने के लिए शिक्षकों ओर शिक्षकों के 

प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करती आ रही है। इसके ae प्रयासों मेँ 
शिक्षकों ओर शिक्षकों के प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम ओर राज्य में शाति के लिए शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु 

आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैँ। “ शाति के पथ” विषय पर शिक्षकों 
के लिए एक संसाधन पुस्तक का प्रकाशन व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 
शांति के मूल्यों को संवर्धित करने के लिए वर्ष 2010 के दौरान 
एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किया गया हेै। 

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा “ स्कूलों A मूल्यों हेतु शिक्षा” संब॑धी 

aa के विकास पर विचार करते हुए केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड 

ने भी इस वर्षं (2012-13) से [वीं ओर वीं कक्षाओं तथा श्वी 

ओर वीं कक्षाओं पे अतिम मूल्यांकन में मूल्य आधारित प्रश्न 
शुरू करके स्कूल आधारित मूल्यांकन को सुदृढ किया zi 

( अनुकाद 

महिलाओं की स्थिति 

4573. श्री सुरेश कलमाडीः 
श्री नवीन जिन्वलः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने at कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या देश में वर्षं 1989 से महिलाओं कौ स्थिति का 

मूल्यांकन करने हेतु व्यापक अध्ययन करने के लिए उच्चस्तरीय 

विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या 2; 

(ग) क्या उपर्युक्त समिति ने महिलां कौ समसामयिक 

जरूरतों के आकलन पर आधारित नीतिगत हस्तक्षेप किया है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ot क्या 2; ओर 

(ङ) इस पर सरकार द्वारा कौ गयीप्रस्तावित अनुवतीं कारवाई 
क्या है? 

महिला ओर बाल विकास म्र॑त्रालय at राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा तीरथ ): (क) ओर (ख) जी, al सरकार ने 
ay 1989 से महिलाओं कौ स्थिति को wae हेतु एक अन्य 
व्यापक अध्ययन कराने के लिए तथा महिलाओं कौ आवश्यकताओं 
के समसामयिक मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय 

करने हेतु महिलाओं कौ स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का गठन 
fan 21 

समिति का गहन इस प्रकार किया गया 2:- 

lL न्यायमूर्ति रूमा पाल -अध्यक्ष 

2. प्रो, बीना अग्रवाल -सदस्य 

3. डो. अमीता सिंह -सदस्य 

4 डो. पाम राजपूत -सदस्य 

5 सुश्री रीता सरीन -सदस्य 

6. * डो. मनोरमा सिंह -सदस्य 

7. डां. शाता कृष्णन् - सदस्य 

8 ड. निर्मला देवी -सदस्य 

9. सुश्री मनीया ए पिन्यो -सदस्य 

10. श्रीमती विजयलक्ष्मी कोल -सदस्य 

11. सुश्री प्रतिमा धामी | -सदस्य 

12. श्रीमती सुमन कुमार -सदस्य 

13. श्रीमती अनुसुईया शर्मा -सदस्य 

14. डो. सिमरित कौर -सदस्य 

15. सुश्री नाहीद सोज -सदस्य 

16. डा. awe. एलिजाबेथ -सदस्य 

17. सुश्री नंदिनी थोकचोम -सदस्य 

18. सुश्री रजिया अब्दुल रहीम परेल -सदस्य 

19. श्रीमती दीपा जैन सिंह -सदस्य सचिव 
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उपर्युक्त उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थं fag निम्नलिखित हैः- 

1. उच्च स्तरीय समिति भारत मेँ महिलाओं कौ स्थिति 

पर लगभग 1989 के बाद के प्रकाशित आंकड़ों, 
रिपोर्यो, लेखों ओर अनुसंधान का अध्ययन करने के 

लिए गहन साहित्य सर्वेक्षण करेगी। 

2. उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं कौ हालिया 
सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी स्थिति 

पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट मे महिलाओं के 
समग्र सशक्तीकरण हेतु इन पहलुओं के परस्पर 
संबंध का उनके प्रभावे के अनुसार उल्लेख किया 

जाएगा ओर उपाय Gare जाएगे। 

3. उच्च स्तरीय समिति अन्य बातों के सोथ-साथ महिलाओं 

की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य ओर पोषाहारीय, 

कानूनी ओर राजनीतिक स्थिति, ग्रामीणशहरी का 
अलग-अलग, आर्थक ओर सामाजिक स्थिति (उदाहरण 

गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा के नीचे, अनु. 
जाति/अनु.जनजाति, अविवाहित महिला, अक्षम महिला, 

प्रवासी महिला) सहित महिलाओं कौ समग्र स्थिति 

की जांच करेगी ओर जहां कहीं संभव हो we 
अल्पसंख्यक का दर्जा देगी (उदाहरण मुस्लिम/अन्य)। 

विश्लेषण मे विभिन क्षेत्रों में aid को ध्यान में 
रखा जाएगा ओर घर एवं परिवार के बाहर दोनों में 

असमानता पर ध्यान ahaa किया जाएगा। यह 
समिति मोजूदा नीतियों ओर समानता संबधी कानूनी 
बदलाव, सुरक्षा ओर महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण 
के प्रव का भी मूलयांकन करेगी तथा नीति ओर 
कानून में असमानता ओर क्रियान्वयन मेँ कमियोँ कौ 
पहचान करेगी। 

(ग) ओर (घ) उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 
27 फरवरी, 2012 के संकल्प द्वारा किया गया था ओर दो वर्षं 
के अदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने कौ अपक्षा है। 

(ङ) प्रश्न नहीं soa 

मरीज-बिस्तर अनुपात 

4574. ot नीरज शेखरः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) लोक स्वास्थ्य के wae में भोरे समिति द्वारा सिफारिश 

किया गया मरीज-वबिस्तर अनुपात तथा देश के ग्रामीण एवं शहरी 

art क्षेत्रं मे सरकारी अस्पतालों मे वास्तव मे पाया गया अनुपात 
अलग-अलग कितना 2;
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(ख) केन्द्र सरकार के अस्पतालों तथा राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य 
मिशन (एनआरएचएम) के अधीन आने वाले अस्पतालों में 

मरीज-बिस्तर अनुपात अत्यधिक रहने के क्या कारण है? 

(ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 
मिशन के अतिर्गत अस्पतालों में उच्च मरीज- बिस्तर अनुपात 
सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद); (क) से (ग) सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता मे 1946 
मे प्रकाशित स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति कौ fad के 
अध्याय 1 (खंड 2) मेँ अन्य बातों के साथ-साथ “हारस्िपिटल 
एकोमोडेशन' नामक शीर्षक के अंतर्गत यह कहा गया है कि “तीन 
मिलियन की जनसंख्या के लिए प्रदत्त अस्पताल विस्तरो कौ कुल 
संख्या 17000 होगी या यह प्रति हजार जनसंख्या पर 5.67 का 

अनुपात होगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सीबीएचआई) द्वारा 
नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ओंफ ईण्डिया-2011 में संकलित सूचना के 
अनुसार, प्रति सरकारी अस्पताल बिस्तर पर सेवित ओसत जनसंख्या 
1512 2 

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्यो मे पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या 
सेवाएं करना राज्य सरकारों कौ जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार 
राज्य सरकारों के प्रयासों को केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों के जरिए 
सहायता प्रदान करके पूरा कसती हे। 

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तायुक्त 
एवं वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए जन-स्वास्थ्य 
प्रणाली को नवीनीकृत करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 
सहायता प्रदान करने के लिए वर्षं 2005 में शुरू किया गया है। 
मिशन के तहत, wales राज्य sat को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी 
प्राथमिक जन-स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली को सुदं करने के 
लिए निधियां दौ जाती ei 

इसके अलावा, देश में सामान्य तौर पर वहनीय/विश्वसनीय 
तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या कौ उपलब्धता मे असंतुलनों को 
ठीक करने तथा अल्प-सेवित राज्यों A गुणवक्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा 
के लिए सुविधाओं कों sen के उद्देश्य से प्रधानम॑त्री स्वास्थ्य 
सुरक्षा योजना अनुमोदित कौ गरई। 

इस योजना मेँ बिहार (पटना), मध्य प्रदेश (भोपाल), ओडिशा 
(भुवनेश्वर), राजस्थान '( जोधपुर), छत्तीसगद् (रायपुर) तथा उत्तराखंड 

(ऋषिकेश), राज्यों में we जैसी ठह संस्थाओं -प्रत्येक मे wa 
जैसी एक-एक संस्था कौ स्स्थापना तथा 13 मौजूदा चिकित्सा 
संस्थाओं के उन्नयन की परिकल्पना कौ गई 21 

( हिन्दी 

जनजातियों का विकास 

4575. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 
श्री यशंवत लागुरीः 

क्या जनजातीय कार्यं मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि क्या 

जनजातियां स्वयं से जुडी विकास योजनाओं का वास्तव मे लाभ 

sa रही है, कोड अध्ययन कराया 2; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी परिणाम क्या हे; 

(ग) क्या सरकार ने आकलित किया है कि ada क्षेत्रो में 

जनजातियां अन्य क्षेत्रं की तुलना मेँ विकास योजना का अधिकतम 

लाभ Bar रही है; 

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है; ओर 

(ङ) इस अंतराल का पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 

उठाए गए हैँ? 

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री महादेव सिंह 

Geet): (क) ओर (ख) योजना आयोग 4 जनजातीय उपयोजना 

को अनुसूचित जनजाति उपयोजना ओर विशेष केन्द्रीय सहायता के 

लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे मेँ मूल्यांकन अध्ययन राष्ट्रीय 

ग्रामीण विकास संस्थान, (एनओआईआरडी), हैदराबाद को सौपा है। 

यह area अध्ययन रिपोर्ट के बारे मेँ राज्य सरकारों से sat 

रिप्पणियों(फीडवैक हेतु परामर्श कर रहा है। “संविधान के अनुच्छेद 

275 (1) के तहत केन्द्रीय क्षेत्र योजना-अनुदान के तहत जनजातियों 

के कल्याण ओर प्रशासन के स्तरों के उननयन का संवर्धन" पर 

इस मंत्रालय द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन भी किया जा रहा ZI 

(ग) जी, Aen 

(घ) ओर (ङ) उपर्युक्त (ग) के मदेनजर प्रशन नहीं उठता। 

{अनुवाद 

खसरे के कारण मृत्यु 

~ 4576. श्रीमती मेनका met: क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 2008 में wat 

के कारण मृत चार में से तीनं बच्चे भारत के थे; 

(ख) यदि a, तो क्या सरकार नै food तीन वर्षो के दौरान 
पूरे देश मेँ किसी खसरा रीकाकरण अभियान को प्रायोजित किया 

है; 

(ग) यदि हां, तो टीकाकृत बच्चों कौ संख्या तथा व्यवस्थित 

आंकड़े राज्य-वार क्या है; ओर
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(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ संयुक्त वार्षिक 

खसरा रिपोर्ट, 2009 के अनुसार भारत समेत दक्षिण पूर्वं एशिया 

aa मे वर्षं 2008 में खसरे के कारण तीन-चोथाई मौतें ai 

(ख) भारत सरकार ने 14 राज्यों में चरणवार ढंग से 361 
जिलों को तथा 31.1 करोड aed को केवर करने के लक्ष्य के 

साथ वर्ष 2010-11 के दौरान खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किया 

है। इस खसरे अभियान का लक्ष्य 9 महीने से 10 वर्ष से कम 
आयु के बीच के सभी बच्चों पर ध्यान Shea करना है। ये राज्य 

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, 

ORGS, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, 
नागालैंड ओर त्रिपुरा है। आज तक aaa टीकाकरण अभियान 14 

राज्यों के 197 जिलों में पूरा ओर खसा टीकारण अभियान के दौरान 
4.81 करोड बच्चों को कवर किया जा चुका हे। 

(ग) अब तक रोग-प्रतिरक्षित बच्चों की राज्यवार संख्या संलग्न 

विवरण में दी गई 21 

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रशन नहीं 
उठता। 

विवरण 

रोग ॒प्रतिरक्षित वच्चो कौ राज्यवार सख्या 

क्र.सं राज्य 2010-11 2011-12 कुल 

1. असम 206 188 5.414.120 5 620 308 

2. अरुणाचल प्रदेश 22.123 236 570 258 693 

3. हरियाणा 1 339 036 3.539.173 4,878 209 

4, मणिपुर 91.545 400 018 491 563 

5. राजस्थान 2,060 837 1 665 459 3,726 296 

6. मध्य प्रदेश 1.278.545 3.344.318 4 622 863 

7. विहार 2 463 528 8.925.411 11.388 939 

8. छत्तीसगद 1 906 A29 2,576 447 4 A82 876 

9. गुजरात 1,686,711 1 361 654 3 048 365 

10. ज्ञारखड 721 S78 5 377 566 6.099.144 

11. त्रिपुरा 233 929 289 015 522 944 

12. नागालैंड 26.090 303.779 329 869 

13. मेघालय 40.706 536 373 577,079 

14, उत्तर प्रदेश 2,132 661 2,132,661 

कुल 12,077 245 36,102 564 48 179 809 



461 Wat के 

(हिन्दी) 

डोक्टरों का प्रवर्जन 

4577. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या स्वास्थ्य ओर 

परिवार कल्याणं मंत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अस्पतालो(चिकित्सा संस्थानों 4 

कार्यरत अनेक डक्टिर अपने पद से त्यागपत्र देकर नियुक्ति कर 

रहे हैः; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान कितने मेडिकल अधिकारियों 

ने त्यागपत्र दिए तथा इसके क्या कारण है; 

(घ) क्या इस प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौ 

गयी कोशिशों के वांछनीय परिणाम प्राप्त हुए है; ओर 
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(ड) यदि नहीं, तो सरकारी aa मेँ प्रतिभाशाली sted को 

कार्यरत रखने के लिए किन अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम ननी 

आजाद ): (क) जी wet) ala सरकार के अस्पतालें/८चिकित्सीय 

संस्थाओं के ae डोक्टरों ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पदों से 

त्यागरपत्र दिया 21 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) उत्तर संलग्न विवरण 1 के अनुसार zi 

(घ) स्थिति में सुधार हो रहा हेै। 

(ङ) उत्तर संलग्न विवरण a अनुसार है। 

विवरण 

food तीन वषो के दौरान त्याग-पत्र देने वाले चिकित्या अधिकारी^डीक्टर 

कारण 

ate स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण व जन स्वास्थ्य उप-सर्वर्ग 

2009 2010 2011 

01 06 03 

2012 कूल 

{2 22 

केद्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण उप- सवर्ग 

2009 2010 2011 

01 03 --- 

2012 कल i] 

04 

केद्रीय स्वास्थ्य सेवा का सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी (जीडीएकओ का उप- सवर्ग) 

2009 2010 2011 

11 10 04 

2012 कूल 

03 28 

अखिल भारतीय आयुर्विचचान सस्थान 

2009 2010 2011 

07 03 04 

2012 कुल 

03 17 

पूर्वोत्तर इंदिरा गाधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विजञान सस्थान, शिलग 

2009 2010 2011 

02 शून्य 03 

2012 कूल 

02 07 
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राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तत्निका विज्ञान सस्थान, बगलौर 

2009 2010 2011 

02 02 --- 

स्नातकोत्तर चिकित्सया शिक्षा एव 

2012 कल 

--- 04 

अनुसधार सस्थान, चडीगद् 

2009 2010 2011 2012 कूल 

--- 02 --- 06 08 

वितरण-पा 

सरकारी aa मं सवात्तम प्रतिभा बनाए रखने के लिए 

निम्नलिखित कदम उठाए गए है 

(1) शिक्षण विशेषो की सेवानिवृत्ति कौ आयु 62 वर्ष 
से बदाकर 65 वर्षं कर दी गर्ह है, 

(2) गेर-शिक्षण ओर जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ कौ सेवा-निवृत्ति 
कौ आयु 60 वर्षं से बढाकर 62 वर्षं कर दी गई 
है, ओर 

(3) गतिशील सुनिश्चित प्रोनयन योजना को वरिष्ठ 

प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के पदों तक बदा दिया 

गया है जिनके अतिर्गत वरिष्ठ प्रशासमिक ग्रेड तक 
केद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों कौ प्रोन्नति रिक्त 

पदों को सम्बद्ध किए बिना समयबद्ध आधार पर की 

जाती ZI । 

(4) wd वेतन आयोग के अनुसार वेतनमानों ओर डोक्टगों 
के पारिश्रमिक में सुधार हे 

(5) Osta स्वास्थ्य सेवा के डोक्टरँ के लिए अध्ययनावकाश 

की अवधि को 2 वर्षं से बाकर 3 वर्षं कर् दिया 
गया है। 

gents 

4578. श्री सैयद ज्ञाहनवाज हुरौनः क्या नागर विमानन 
मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) आज कौ fof के अनुसार देश में राज्य-वार् कितने 
हेलीपैड हैँ; 

(ख) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक तथा चालू at के दौरान 
सरकार द्वारा हेलीपैडो के अनुमोदित प्रस्तावो कौ संख्या का उनकी 
वर्तमान स्थिति सहित व्यौर क्या है; ,.. 

(ग) लंबित प्रस्तावों के नाम सहित व्यौरा क्या है तथा कारण 
है र „ र fe श "~ + 

; ओर we 
# . 

(घ) जारी परियोजनाओं पर ad da करने तथा लंबित 

प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 
उठाए गण/जा रहे है? 

नागर विमानन मत्री ( श्री अजित सिंह): (क) आज कौ 

तिथि के अनुसार देश में राज्य-वार अनुमोदित हेलीपेडौ कौ सूची 
डस प्रकार हैः 

सरफेस हेलीपैड 

राज्य हेलीपेडों की संख्या 

उत्तर प्रदेश 1 

गुजसत 2 

उत्तराखंड 8 

आंध्र प्रदेश 2 

महाराष्ट 4 

जम्मू ओर कश्मीर 7 

महाराष्ट 3 

कर्नारक 1 

(ख) पिछने तीन वर्षो के प्रत्येक af एवं चालू वर्षं दौरान 
अनुमोदित हेलीपैडों के प्रस्तावों का ब्योरा इस प्रकार 2: 

वर्षं राज्य हेलीपैडों की संख्या 

1 2 3 

2009 आध्र प्रदेश . 1 

2010 उत्तर प्रदेश 1 
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1 2 3 

गुजरात 1 

कर्नाटक 1 

2011 Ws 

2012 महाराष्ट 2 

16 भाद्रपद, 1934 (शक) 

(ग) te कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। 

(घ) प्रश्न नहीं soa 

( अनुवाद 

रक्ताल्पता का पता करने के लिए नया उपकरण 

4579. श्री नवीन जिन्दलः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार नै हाल में विकसित हस्त-प्रचालित सुई 

रहित बैटरी चालित उपकरण पर गौर किया है जो रक्ताल्पता का 

पता लगाता है तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इसकी 

निगरानी सुकर करता है; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार 

की क्या प्रतिक्रिया है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) ओर (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् 

ने यह सूचित किया है कि देश में एक ya टांसक्यूटेनियस 

हिमोग्लोबिन मीटर हाल ही मे विकसित किया गया है जो सूई रहित 
व बैटरी चालित उपकरण है। यह अनीमिया कौ व्यापक जांच के 
लिए उपयोगी है। हालांकि इसे अभी आरंभ नहीं किया गया है। 

बच्चों पर पोषाहार कार्यक्रम करा प्रभार 

4580. श्री नरहरि महतोः 

श्री नुपिन्द्र नाथ रायः 

क्या महिला ओर बाल विकास मंत्री यह बताने कौ कृपा 

करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बच्चों पर विभिन पोषाहार 

कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन 

कराया darn का विचार दहै; ओर 

लिखित उत्तर 466 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है? 

महिला ओर बाल विकास म॑त्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा dima): (क) ओर (ख) योजना आयोग के 

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान 
परिषद के माध्यम से वर्षं 2009 में आई.सी.दी.एस. कार्यक्रम का 

मूलयांकन कराया। 

योजना आयोग ने अगस्त, 2010 A उक्त मूल्यांकन अध्ययन 
की प्रारूप रिपोर जारी कौ जिसके अनुसरण में महिला ओर बाल 

विकास मंत्रालय नै प्रारूप रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए इस 
पर अपनी विस्तृत रिप्पणियां दीं। प्रारूप ford में शामिल कुछ 

निष्कर्षो से उनकी वास्तविकं अशुद्धता के कारण महिला ओर बाल 
विकास मंत्रालय सहमत नहीं था। आज तक, महिला ओर बाल 

विकास मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट कौ प्रति प्राप्त नहीं हुई ZI 

इन कार्यक्रमों का मासिक विश्लेषण, तिमाही एवं वार्षिक 

रिपोर्टो, संबधित कार्यक्रम प्रभाग द्वारा ओपचारिक दौर, राज्यों के 

साथ आवधिक समीक्षा scat, योजना आयोग द्वारा मध्यावधि 

मूल्यांकन आदि के माध्यम से सतत मानीटरन किया जाता el 

( हिन्दी] 

विद्युत संयंत्र आधुनिकीकरण 

4581. श्री रामकिशनः 
श्री wera प्रसाद महतोः 

क्या विद्युत मंत्री यह बताने कौ कृपा करगे किः 

(क) क्या सरकार हारा देश में विद्युत संयंत्र के आधुनिकोकरण 

हेतु विद्युत उत्पादन मेँ आत्मनिर्भर देशों से सहायता मांगी गई है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ah क्या है ओर यदि नहीं, तो 

इसके क्या कारण है; 

(ग) क्या देश में विद्युत उत्पादन कपनियों कौ टरबाईन 

अत्याधुनिक नवीनतम प्रौद्योगिकी से नहीं बनी हः ओर 

(घ) यदि a, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य पत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): 
(क) ओर (ख) मांगी गई विदेशी वित्तीय सहायता का व्यौरा संलग्न 

विवरण में दिया गया 

(ग) ओर (घ) ताप विद्युत स्टेशनों के लिए बायलरों ओर 
टरवाइन जनेय जैसे मुख्य संयंत्र उपकरण के डिजाइन में 

प्रगतिशील सुधार किया गया है ताकि दक्षता ओर निष्पादन में सुधार
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लाया जा सके। ईधन दक्षता को बढाने ओर ग्रीन हाउस गैसों के 

उत्सर्जन को कम करने कौ दृष्टि से सुपर क्रिरिकल तकनीक पर 

आधारित बडे आकार के यूनिरों को शामिल किया गया हे। सुपर 
क्रिरिकल aan ओर aan waited के उत्पादन के लिए देश 

मे अपेक्षित क्षमता के सृजन हेतु कदम भी उठाए गए है) 

भेल ने सुपर क्रिरिकल टरबान जनरेटरों के लिए tad dha, 
जर्मनी के साथ सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त, देश मेँ सुपर 
क्रिरिकल टरबाईन जनरेटरों के लिए उत्पादन सुविधाओं कौ स्थापना 

हेतु कई नए संयुक्त वेचर भी स्थापित किए गए हैँ, जिसका व्यौरा 
निम्नांकित है- 

संयुक्त वचर क्षमता (मेगावार/वर्ष) रिप्पणियां 

एल व री-एम एच आई 4000 मेगावार ° उत्पादन शुरू हो चुका है। 

एलस्टम-भारत फोर्ज 5000 मेगावर ° टरबाइनों के उत्पादन के लिए सभी उत्पादन gland 
जून 2013 तक पूरी कौ जाएंगी। 

तोशिबा-जेएसडन्लू 3000 मेगावार ° सभी उत्पादन सुविधाएं अप्रैल, 2013 तक पूरी कौ जानी 
él 

बीजीआर-हिताची टरबाईन जनरेटर प्रतिवर्षं 5 टरबाइन जनरेटर ° सभी उत्पादन सुविधाएं जुलाई, 2014 तक पूरी कौ 
wed लिमिटेड (3000 मेगावार) जानी है। 

किवरण Gi) बोकरो “st” टीपीएस, यू-1, 2 व 3 (3 x210 

देश मे विद्युत सत्रों के आधुनिकीकरण हेतु मोगी गई 
विदेशी वित्तीय सहायता का Sant 

(1) केएफडल्लू डेवेलपमेट लैक-जर्मनी 

द्विपक्षीय विकास सहयोग के अंतर्गत, केएफडन्लू डवलपमेर 
वैक जर्मनी ने निम्नलिखित ताप यूनिरों के ऊर्जा दक्षता नवीकरण 
एवं आधुनिकौकरण (आर व एम) के लिए 90 मिलियन यूरो के 
साफट ऋण कौ व्यवस्था कौ हैः 

0) नासिक diva, यू-3 (201 मेगावाट) एमएसपी 

जीसीपएल। 

Gi) कोलाघार टीपीएस यू-3 (201 मेगावार) उन्लूबी 

पीटीसीएल। 

उपरोक्त के अतिरिक्त, केएफडन्लू ठेवलपमेट da जर्मनी ने 
निम्नलिखिते सात (07) यूनियों के लिए विस्तृत परियोजना feat 

(डीपीआर) की तैयारी कौ लिए 1.3 मिलियन यूरो का अनुदान 
भी दिया है। 

0) नासिक रीपीएस यू-3 (210 मेगावाट) एमएसपी 
जीसीएल 

Gi) कोलाघार टीपीएस यू-1, 2 व 3 (३ > 210 मेगावार) 

उन्लूबीपीडीसीएल 

मेगावार) डीवीसी 

नासिक ओर कोलाघार टीपीएस पर उपरोक्त यूनिरों की 
डीपीञआर यूटिलिरियों द्वारा तैयार एवं स्वीकृति कर ली गई हैँ। बोकारो 
“at” टीपीएस पर 3 यूनिर कौ डीपीआर 21.3.2012 को परामर्शक 

द्वारा तैयार कौ me डीवीसी से डीपीआर की स्वीकृति की प्रतीक्षा 
हे। 

(2) विश्व वैक, युएसए 

“कोयला प्रज्वलित उत्पादन पुनर्वास भारत" परियोजना के 
ania विश्व de ने निम्नलिखित ताप विद्युत स्टेशन पर 640 

मेगावार ताप क्षमता के ऊर्जा दक्ष आर व एम को शुरू करने 
के लिए 180 मिलियन अमरीकौ डालर का आईबीआरडी ऋण तथा 

45.4 मिलियन अमरीकौ डालर के बराबर वैश्विक पर्यावरण सुविधा 

(SUH) अनुदान प्रदान किया 2: 

0) Say बीपीडीसीएल का बंडल टीपीएस यूनिट-5 (210 
मेगावार) 

Gi) एमएसपीजीसीएल का कोराडी रीपीएस यूनिर-6 (210 

मेगावार) 

Gi) एचपीजीसीएल का पानीमत टीपीएस यून 3 व 4 (2 
x 110 मेगावार)
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45.4 मिलियन अमरीकी डालर के sien अनुदान मेँ से, 

विस्तृत परियोजना रिपोरों को तैयार करने, विभिन तकनीकी 
अध्ययन करने, विद्युत यूरिलिटियों at संस्थागत क्षमता को सुदृढ 

करने आदि के लिए तकनीकी सहायता घटकं हेतु 7.5 मिलियन 

अमरीकी डालर अलग Ta गए ZI 

aga रीपीएस के यूनिर-5 (210 मेगावार) के आर एंड एम 
को शुरू करने के लिए बीरीजी पैकेज & लिए ईपीसी इका Fad 

दूसन हैवी इंडस्ट्रीज व geen कपनी लिमिटेड को सौपा गया 

है ओर यह अनुबंध 29.2.2012 को हस्ताक्षरित किया गया emi 

कोराडी रीपीएस के यूनिर 6 (210 मेगावार) का आर व एम 

शुरू करने के लिए, ब्ीटीजी पैकेज के लिए बोली प्रक्रिया प्रगति 
q Zé 

पानीपत टीपीएस के यू 3 a 4 (2:.160 मेगावार) का 

नवीकरण एवं आधुनिकौकरण एचपीजीसीएल द्वारा शुरू नहीं किया 

जाएगा क्योकि परामर्शक द्वारा तैयार कौ गई डीपीआर के अनुसार 
आर व॒ एम परियोजना तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। 

3. जापान कोल एनजी सेंटर ( जेसीओएएल ) जापान 
भारत- जापान द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत कोयला प्रज्वलित विद्युत 

संयत्रों मेँ दक्षता ओर पय्विरण सुधार कै अध्ययन के लिए 3.4. 
2010 को नई दिल्ली में हुई भारत-जापान उच्च स्तरीय ऊर्जा 

बातचीत की बैठक के दौरान एक arate ज्ञापन हस्ताक्षरित किया 
गया था। जापान कोयला ऊर्जा HR (जेसीओएएल) ने दक्षता ओर 
पर्यावरणीय सुधार पर पूर्ण जच के लिए 3 यूनिये अर्थात एपजेनको 
का विजयवाड़ा टीपीएस यूनिट-1 (210 मेगावाट), जीएसईसीएल का 

बनकबोरी टीपीएस-1 (200 मेगावट) ओर एनटीपीसी का कहलगोँव 

एसरीपीएस यूनिर 2 (210 मेगावाट) को अंतिम रूप दिया था ओर 

अतिम रिपोर्ट पेश को गई थी। 

तीन fel मे ऊर्जा दक्षता उन्मुखी नवीकरण एवं आधुनिकौकरण 
कार्यो के लिए विस्तृत जच अध्ययन करने हेतु 11.6.2012 को 
au ओर जेसीओएएल के बीच दूसरे चरण का समद्मोता ज्ञापन 

हस्ताक्षरित किया गया zl 

4. जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेसी ( जेआईसीए ) जापान 

निम्नलिखित राज्य क्षेत्र विद्युत स्टेशन के dae में जेआईसीएल 
द्वार नवीकरण एवं आधुनिकौकरण अथवा भारत मेँ राज्य क्षेत्र के 
पुराने गैर प्रभावी कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन के पूर्ण 

बदलाव पर एक अध्ययन शुरू किया गया थाः 

(क) ओबरा ए टीपीएस ae संख्या ! से 8 (यूपी) -पूर्ण 

बदलाव। 
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(ख) सतपुरा ठीपीएस यूनि संख्या 1 से 5 (मप्र) -पूर्ण 
बदलाव। 

(ग) भूसावल रीपीएस यूनिट संख्या 2 वै 3 (महाराष्ट) -पूर्ण 
बद्लाव। 

(घ) पलं रीपीएस ge संख्या 3 से 5 (महाराष्ट) - पूर्णं 

बदलाव अथावा आर व॒ एम। 

उनके अवलोकन कौ अंतिम रिपोर 21.06.2012 को प्रस्तुते कौ 

गर्ह हे। 

ठेका आधार पर स्वास्थ्य कार्थिक 

4582. श्री अर्जुन राम मेघवालः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 

(एनआरएचएम) के अतिर्गत विभिन्न पदों पर ठेके के आधार पर 

कीर्मिकों को रखने लिए सभी राज्यों मेँ एक समान रूप से पालन 

करने के लिए कोई दिशा-निर्देश विकसित किए है ओर यदि हां 

तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर यदि नही, तो इसके क्या कारण 

हेः 

(ख) विभिन्न पदों पर ठेके के आधार पर रखे गए व्यक्तियों 

की राज्य-वार८संघ राज्य क्ेत्र-वार संख्या कितनी है; 

(ग) क्या सरकार का विचार एनआरएचएम में ठेके के आधार 

पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों को 

निर्देश जारी करने का है; 

(घ) क्या कुर राज्य सरकार एेसी प्रणाली का पालन करती 
है जो कि देके के आधार पर काम कर रहे लोगों के हित में 
नहीं हँ, तो यदि है, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर सरकार द्वारा 

एनआरएचएम को सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम 
उठाए मए है; ओर 

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा मे क्या उपचारात्मक उपाय किए 

गए हैः 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नी 
आजाद );: (क) जन स्वास्थ्य राज्य का विष्य है ओर afta 
को विभिन पदों पर संविदा आधार पर लगाने समेत सभी कार्मिक 

व प्रशासनिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौ सरकारों के 

शेत्राधिकार के अंतर्गत आते है; जो अपनी-अपनी आवश्यकताओं 
& अनुसार स्टाफ को संविदा आधार पर लगाती है; तथापि, केन्द्र 

सरकार नै व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए है ओर सांविदाय स्टाफ 

को लगाने के बारे मे कतिपय wd रखी ZI
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(ख) waa ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत संविदा के 

आधार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण FZ 

(ग) सरकार te किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। 

(घ) ओर (ड) इस मंत्रालय की जानकारी मे tet कोई 

सूचना नहीं आई है। जैसा कि उपर्युक्त (क) मेँ बताया गया हे, 
चूकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए कार्मिकों को 
सांविदाय आधार पर लगाने समेत सभी कार्मिक व प्रशासनिक मामले 

संबधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौ सरकारों के क्षत्राधिकार् के भीतर 

आते हे! 

विवरण 

31.3.2012 को wets arty स्वास्थ्य मिशन के अतर्गति प्रदान किए me मानवे संसाधन 

क्रसु Ta गज्य कषतर जीदीएभे अर्ध चिकित विशेष एए पपर आयुष क्ट आयुष अर्ध- 

पिकित्क 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. विहार 1664 414 119 8109 1619 1386 0 

2. छत्तीसगढ़ 0 0 0 281 338 80 0 

3. हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 136 29 

4 जम्मू ओर कश्मीर 272 692 41 1949 569 435 358 

5. areas 21 317 192 4461 862 0 0 

6. मध्य प्रदेश 327 103 99 4102 316 465 161 

7. ओडिशा 0 112 0 113 951 1237 0 

8. राजस्थान 1 420 31 4471 7203 1013 401 

9. उत्तर प्रदेश 395 260 82 1528 1037 710 0 

10. उत्तराखंड 0 0 2 248 . 188 210 413 

11. अरुणाचल प्रदेश 85 82 1 158 196 32 0 

12. असम 699 1566 87 4921 2946 405 0 

13. मणिपुर 98 232 1 420 125 88 25 

14. मेघालय 26 14 2 276 110 66 0 

15. मिजोरम 24 66 1 419 53 19 0 

16. नागालैंड 60 71 12 335 245 29 0 

17. सिक्किम 35 76 2 90 53 8 6 

18. त्रिपुरा 0 106 0 80 0 ,. 135 33 

19... , अधि, प्रदेश. 42 1538 39 10650 276 372 1500 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

20. गोवा 0 24 5 43 35 11 26 

21. गुजरात 0 1164 970 541 546 886 0 

22. हरियाणा 115 308 47 2564 1348 169 218 

23. कर्नाटक 125 149 60 1372 3946 625 68 

24. केरल 867 366 545 934 1128 597 238 

25. महाराष्ट 994 5226 410 7365 1270 579 109 

26. पंजाब 78 43 41 1530 1106 205 182 

27. तमिलनादु 1365 189 0 189 5887 442 273 

28. पश्चिम कंगाल 478 530 37 7283 83 19 18 

29. अंडमान ओर निकोबार 29 112 6 81 38 19 16 
द्वीपसमुह 

30. dene 28 30 7 90 31 8 8 

31. दादरा ओर नगर हवेली 5 64 2 30 27 5 0 

32. दमन ओर् दीव 1 11 5 8 24 1 0 

33. दिल्ली 364 491 31 798 295 0 0 

34, लक्षद्वीप 13 90 4 33 27 8 7 

35. पुदुचेरी 19 47 2 80 37 39 57 

कूल योग 8230 14913 3083 66562 32915 10439 4146 

[ अनुवाद] 

Teta परीक्षा ae से प्रत्यायन 

4583. श्री सोमेन मित्राः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मत्री यह बताने की कृपा Het किः 

(क) देश मे अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों तथा महाविद्यालयों 

के प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा विहित 

मानदंड क्या है; 

(ख) क्या सरकार को wats के विरुद्ध आवेदकों के प्रत्यायन 

प्रदान करनै(नवीकरण हेतु विलंब तथा भ्रष्ट व्यवहार करने के बारे 
मे कोई शिकायतें मिली है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी eto क्या है ओर सरकार द्वारा 

fred तीन वर्षो ओर वर्तमान ad के दौरान क्या कारवाई की 

गई/प्रस्तावित है; ओर 

(घ) सरकार द्वाराएनबीई प्रत्यायन प्रदान करने८नवीकरण हेतु 
एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिए क्या कदम saw गए 

हो,्रस्तावित हे? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): (क) देश के अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों ओर 
महाविद्यालयों के प्रत्यायन के संबध मेँ राष्ट्रीय परीक्षा ate (एनवीई) 

ने anes निर्धारित किए है जो एनबीई की वेबवाइट अर्थात nttp:/ 

/www.natboard.edu.in/accredition-with-nbe.php. पर उपलब्ध 

zi
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(ख) ओर (ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान आवेदक 
अस्पतालो/ संस्थानों से एनबीई प्रत्यायन कौ मंजूरी/नवीकरण संबंधी 
पांच अनुरोध/शिकायते प्राप्त हुई जिनका निराकरण एनबीई ने अपने 
प्रत्यायन दिशानिर्देशों के अनुसार कर लिया है। इनमे से दो अनुरोध 
2010 मेँ ओर तीन अनुरोध 2012 में प्राप्त el 

(घ) एनबीई प्रत्यायन की मंजुरी/नवीनकरण निर्धारित कैलंडर 
के अनुसार समयबद्ध तरीके से होता है। 

एड्स नियंत्रण के लिए विश्व वैक सहायता 

4584. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः 
श्री मनोहर तिरकीः 
श्री नरहरि महतोः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(क) दसवीं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 

way एड्स नियत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के कार्यान्वयन हेतु 

विश्वं बैक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, अनुदान ओर ऋण 
का अलग-अलग व्योरा क्या है; 

(ख) वैक की इस बरे मेँ निबंधन एवं wal, आदि कोई हो, 

का व्यौरा क्या है; 

(ग) अभी तक वास्तव में प्रयुक्त धनराशि का ब्योरा क्या है; 

(घ) इस कार्यक्रम के अतिर्गत वित्तपोषण के लिए अनुमत 

मदो, प्राथमिकता प्राप्त सहित, का व्यौरा क्या 2; 

(ङ) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन कौ राज्य-वार वर्तमानं 

स्थिति क्या है; ओर 

(च) रक्त जांच asl कौ स्थापना सहित रक्त dal के 

आधुनिकोकरण, यदि कोई हो, के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए 

गए है? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण पत्री (श्री गुलाम ननी 
आजाद ): (क) से (ग) राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित 

करने के लिए विश्व बैक से प्राप्त वित्तीय सहायता ऋण के रूप 
मे होती है। भारत कौ संचित निधि (steward) से शुरू मे किए 
गए व्यय की प्रतिपूर्तिं के लिए पात्र व्यय कौ सीमा तक विश्व 
बैक द्वारा प्रतिपूर्ति कौ जाती है। एनएसीपी 2 (1999-2006) के 
दौरान आईडीए (इंटरनेशनल विकास एसोशिएशन) ऋण के रूप 

मे 191 मिलियन युएस डालर कौ राशि प्राप्त कौ ASI इस आहरण 
से संबद्ध निबधन एवं wd संलग्न विवरण-में दी गर्ह zi 

7 सितम्बर, 2012 लिखितं उत्तर 476 

एनएसीपी 3 (2007-12) में, विष्व बैक के साथ करार 
आईडीए ऋण के रूप मे 250 मिलियन यूएस डालर at राशि 

के लिए है। आज कौ तिथि तक बैक से 147 मिलियन यूएस डालर 
प्राप्त @ चुके fi ऋण के निबंधन एवं wd संलग्न विवरण 

मेदी गई है। 

(घ) ओर (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को राज्य 

एड्स नियंत्रण सोसाइियों (एसएसीएस) के जरिए कार्यान्वित किया 

जा रहा है। कार्यक्रम के घरक नामतः (i) लक्षित कार्यकलाप (ii) 

यौन संचारित संक्रमणों का उपचार तथा (iii) रक्त सुरक्षा विश्व 
वैक के ऋण के जरिए कार्यान्वितं किए जा रहे है। इस कार्यक्रम 

के इन् घटकं के कार्यान्वयन कौ वर्तमान राज्यवार स्थिति संलग्न 

विवरण IV, V ओर VIA a Ee 

(च) जिला स्तरीय रक्त वैक ( डीएलबीबी ): 

“रक्त Sal का आधुनिकीकरण" योजना के तहत राष्ट्रीय एड्स 
नि्यत्रण संगठन ने देश के सभी जिलों मे एक रक्त कैक कौ स्थापना 
करने के लिए संबंधित राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ पहल कौ 

है। एनएसीपी 3 के दौरान बगैर रक्त बैक वाले 39 जिलों की 
पहचान की ug इनमें से, 25 रक्त वैक स्थापित किए गए हे 
तथा ये कार्थं कर रहे Zl 

रक्त घटक पुथक्करण एकक ( बीसीएसयु ): 

एनएसीपी 3 की शुरुआत में मौजूदा 82 बीसीएसयू के 
अतिरिक्त 80 तृतीयक परिचर्या अस्पतालों में नए बीसीएसयू कौ 

स्थापना करने का लक्ष्य था। 

आज क्री स्थिति (अगस्त, 2012), सभी प्रस्तावित 80 केन्द्र 

कार्य कर रहे Zl 

वर्तमान में, 1109 रक्त बैंकों को रक्त जांच उपभोज्य तथा 

जनशक्ति के लिए किर प्रदान करके इस कार्यक्रम के तहत सहायता 

प्रदान की जा रही हेै। 

विवरण I 

asia ऋण के निवधन ओर wd-3242 anew 

अनुच्छेद Il 
ऋण (क्रडिट) 

धारा 2.01. यह संस्था विकास ऋण करार में निर्धारित अथवा 

संदर्भित Fae ओर शर्तों पर कर्जदार को विभिन मुद्राओं A एक 

सौ चालीस मिलियन आठ सौ बीस हजार विशेष आहरण अधिकारों 
(एसडीआर 140,820.000) की समतुल्य राशि उधार देने पर 

सहमति देती 2



477 प्रश्नों के 

धारा 2.02. ऋण की राशि परियोजना के लिए अपेक्षित वस्तुओं 

की युक्ति संगत लागत तथा सेवाओं के संब॑ध में किए गए व्ययो 

(अथवा, यदि संस्था tet सहमति दे, तो किए जाने वाले) के लिए 

इस करार की अनुसूची 1 के उपबधों के अनुसार ऋण खाते से 

निकाली जा सकती है ओर इसे ऋण की प्राप्यो A से वित्तपोषित 

किया जाता है। 

धारा 2.03. अंतिम तारीख 31 जुलाई 2004 या ae कौ वह 

तारीख होगी जो यह संस्था तय करेगी। यह संस्था कर्जदार को बाद 

की एेसी तारीख के बरे मेँ तत्कालीन ही सुचित करेगी। 

धारा 2.04 (क) कर्जदार समय-समय पर अप्रत्याहत ऋण के 

मूलधन पर इस संस्था को एक प्रतिबद्धा प्रभार प्रदान करेगा जौ 

प्रतिवर्ष 30 जून को संस्था द्वारा नियत द्र पर होगा कितु यह प्रति 

वर्षं एक प्रतिशत की आधी दर (1% कौ 1⁄2) से अधिक नहीं 

होगा। 

(ख) प्रतिबद्धता प्रभार निम्नलिखित से उत्पन होगा (1) इस 

करार की तारीख के बाद साठ दिन कौ तारीख से (संभूति कौ 

तारीख) उन संबद्ध तारीखों तक जिन पर कर्जदार द्वारा ऋण खाते 

से धनराशि निकाली जाएगी या निरस्त कौ जाएगी; तथा संभूति कौ 

तारीख से ठीक ved 30 जून को निर्धारित द्र के अनुसार तथा 

उपर्युक्त ta (क) के अनुसारण में बाद मे समय-समय पर 

निर्धारित कौ जाने वाली tet अन्य ati प्रतिवर्ष 30 जून कौ स्थिति 

के अनुसार नियत दर इस करार कौ धारा 2.06 मेँ उस वर्षं विनिर्दिष्ट 

अगली तारीख से लागू होगी। : 

(ग) प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान (1) उन स्थानों पर किया 

जाएगा जिनके लिए यह संस्था विवेकपूर्ण ढग से अनुरोध करेगी। 

Gi) कर्जदार द्वारा या उसके क्षेत्र में किसी तरह के प्रतिबंध के 

बगैर किया जाएगा, तथा (1) सामान्य wal were 4.02. के 

प्रयोजनार्थं इस करार में विनिर्दिष्टं मुद्रा या एसी अन्य पात्र मुद्रा 

या मुद्राओं में कौ जाएगी जो उस धारा के satel के लिए 

अनुसरण मेँ समय-समय पर नामोदिष्ट या चयनित कौ STU 

धारा 2.05 कर्जदार संस्था को प्रोत्साहित तथा बाकी ऋण के 

मूलधन पर प्रतिवर्षं एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (1% के 3/4) 

की द्र से सेवा प्रभार का भुगतान करेगा। 

धारा 2.06 प्रतिबद्धता प्रभार तथा सेवा प्रभार प्रति छह माह 

पर प्रतिवर्ष 1 दिसंबर तथा 1 जून को संदेय att 

धारा 2.07 (क) नीचे से पैर (ख) (ग) तथा (घ) के 

अध्यधीन, कर्जदार ऋण के मूलधन को अर्धवार्षिक fad 4 

प्रत्येक 1 जून को जो 1 दिसंबर 2009 से शुरू होकर 1 जून 2034 
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को समाप्त होगा। इसकी प्रत्येक किस्त 1 जून, 2019 को संदेय 

किस्त सहित CS मूलधन का एक तथा एक चौधाई (1-1/4%) 

होगी तथा उसके बाद कौ प्रत्येक किस्त एसे मूलधन का दो तथा 

Se प्रतिशत (2-1/2%) ert 

(ख) जब we: (1) संस्था हारा यथानिर्धारित कर्जदार् का 

प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) संस्था के संसाधनों 

को प्राप्त करने के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु संस्था द्वारा 

प्रतिवर्षं स्थापित स्तर के तीन लगातार वर्षौ तक अधिक बद् जाएगा; 

(2) बैक कर्जदार को वैक उधार के लिए ऋण याग्य समञ्चगा, 

यह संस्था उनके कार्यकारी निदेशकों कौ समीक्षा तथा अनुमोदन के 

पश्चात तथा कर्जदार की अर्थव्यवस्था के विकास पर उनके द्वारा 

सम्यक विचार feu जाने के बाद, निम्नलिखित द्वारा उपर्युक्त पैरा 

(क) के तहत feed के परिशोधन को आशेधित करेगी (क) 

अभी तक अदेय एेसी प्रत्येक किस्त कौ दोगुनी राशि चुकाने के 

लिए asian से अपेक्षा करना जब तक कि मूलधन चुकता न लिया 

गया हो, तथा (ख) ta में उल्लिखित प्रथम अर्धवर्षिक भुगतान 

तारीख जो संस्था द्वारा कर्जदार को यह अधिसूचितं किए जाने कौ 

तारीख से 6 माह या अधिक हो, कि ta (ख) में नियत घटनाएं 

हुई है, तक ऋण के मूलधन का परिशोधन शुरू करने के लिए 

कर्जदार से अपेक्षा करना, परन्तु मूलधन के एसे परिशोधनं पर 

न्यूनतम 5 वर्षो कौ माफी अवधि होगी। 

(ग) यदि कर्जदार वासं एेसा अनुरोध किया गया हो, यह संस्था 

tat fal की रशि में कुछ या सभी वृद्धि के बदले समय-समय 

पर प्रत्याह्यत तथा बकाये ऋण के मूलधन पर संख्या के साथ 

सम्मत वार्षिक द्र पर व्याज का भुगतान शामिल करने के लिए 

उपर्युक्त (ख) मे उल्लिखित आशोधन मे परिवर्तन कर सकेगा बरतें 

कि संस्था के निर्णय मे te संशोधन से उपर्युक्त परिशोधन आशोधन 

के तहत प्राप्त अनुदान के तत्व मेँ परिवर्तन नहीं होगा। 

(घ) उपर्युक्त पैरा (ख) के अनुसारण मे wal आशोधन के 

ae किसी भी समय, यदि यह संस्था निर्धारित करती है कि कर्जदार 

की आर्थिक स्थिति मे अत्यधिक गिसवट आई है तो यह संस्था, 

यदि कर्जदार हारा ter अनुरोध किया गया हो, उपर्युक्त पैरा (क) 

मे यथा उपबंधित fed कौ अनुसूची के अनुरूप परिशोधन कौ 

शर्तों को आशोधित कर सकती है। 

धारा 2.08 संयुक्त राज्य अमेरिका कौ मुद्रा सामान्य शर्ता कौ 

धारा 4.02 के प्रयोजनार्थं सतत् द्वारा विनिर्दिष्ट कौ जाती हे। 

विवरण II 

ऋण स्या 4299 -आईएन 

वित्त पोषण करार 

ata एड्स fra कार्यक्रम चरण-3 (2007-2012) को 

सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थं भारत, (प्राप्तकर्ता) इसके 

cent की ओर से, ओर अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (‘aa’) के
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बीच दिनाक 5 जुलाई, 2007 का करार। भारत ने ब्रिटेन के 
अतरराष्टरीय विकास विभाग ("डीएफआरईडी) से भी इस कार्यक्रमं 
कौ सहायता करने का अनुरोध किया है ओर डीएफओआ्डी ओर 
प्राप्तकर्ता (डीएफओआईडी अनुदान करार) के बीच हस्ताक्षर किए 
जानै वाले एक करार के द्वारा कार्यकलापो को एक सामान्य पूल 
के माध्यम से वित्तपोषण में सहायता करने हेतु 95,000,000 
(पिचानवे मिलियन ues स्टरलिंग) कौ मूल धनराशि मे एक 
अनुदान ("डीएफओआईडी अनुदान) प्रदान करना है। डीएफआईी 
ओर संघ (सामूहिक रूप से ‘ofan भागीदार' के रूप मेँ संदर्भित 
ओर प्राप्तकर्ता की मंशा उपर्युक्त ज्ञापन मे निर्धारित निबंधनों ओर 
शतो के आधार पर पूलिंग भागीदारों ओर प्राप्तकर्ता के बीच अन्य 
बातों के साथ-साथ तकनीकी मामलों, प्रचालनात्यक ओर वित्तीय 
सहायोग के लिए प्रदान करने हेतु angi ज्ञापन (एमओयू) पर 
हस्ताक्षर करने कौ el प्राप्तकर्ता ओर संघ weg निम्नानुसार 
सहमत हैः- 

अनुच्छेद Lars शर्ते; परिभाषा 

1.01 सामान्य शर्ते (इस करार के परिशिष्ट 1 में 
यथा-परिभाषित) इस करार का अभिन हिस्सा है। 

1.02 जब तके aay A अन्यथा अपेक्षित न हो, वित्त 
पोषण करार मेँ प्रयुक्त पूजीगत शब्दों का अर्थं इस 
करार कौ प्रस्तावना में अथवा सामान्य शरतां मे अथवा 
परिशष्टि 1 मे उन्हे दिए गए अर्थं के अनुसार होगा। 

1.03 परियोजना कार्यान्वयन सत्तव (एन्टिरी) हेतु सामान्य 
शता मं प्रत्येक संदर्भ की परियोजना निष्पादक अभिकरण 
के प्रत्येक संदर्भ के अनुसार माना जाएगा। 
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अनुच्छेद-ा वित्तपोषण 

2.01 यह संघ प्राप्तकर्ता को इस करार (*परियोजना") की 

अनुसूची मे वर्णित परियोजना के वित्त पोषण में 
सहायता प्रदान करने के लिए इस करार मे निर्धारित 

अथवा उल्लिखित निबधनों ओर शर्तों पर एक हजार 

सरसठ मिलियन नौ सौ हजार विशेष आहरण अधिकार 
(एसडीआर 67,900,000) (*ऋण') कौ समकक्ष 

धनराशि में ऋण देने हेतु सहमत ZI 

2.02 प्राप्तकर्ता इस करार कौ अनुसूची 2 के भाग iv के 
अनुसार वित्तपोषण के अर्थागम प्रत्याह्म कर सकता 
है। 

2.03 गैर प्रत्याह्य वित्तपोषण शेष के संबध में प्राप्तकर्ता 

द्वारा संदेय अधिकतम प्रतिबद्धता war दर प्रति वर्ष 

एक प्रतिशत कौ आधी (1% की आधी) होगी। 

2.04 प्रत्याह्त ऋण शेष के संबंध मे प्राप्त कर्ता दारा संदेय 

सेवा प्रभार प्रति वर्ष एक प्रतिशत के तीन-चौथाई 

(1% की तीन चौधाई) के बाराबर होगा। 

2.05 भुगतान की तारीख प्रति वर्षं 15 अप्रैल ओर 15 
अक्टूबर है! 

2.06 ऋण का मूल धन इस करार कौ अनुसुची 3 में 
निर्धारित भुगतान कार्यक्रम के अनुसार चुकाया जाएगा। 

2.07 भुगतान कौ मुद्रा डालर है। 

विवरण 117 

विश्व वैक के afte वित्त पोषित राष्ट्रीय wee नियत्रेण कार्यक्रम (एनएसीपी) 

घटक के sata भोतिक ल्य ओर उप्लन्धियां 

क्र.सं प्रदान कौ जाने वाली सामग्री लक्ष्यः (2007-12) उपलब्धियां मार्च, 2012 तक 

1 लक्षित कार्यकलापों का स्थापना 2100 

2 सिद्रोमिकं प्रबंधन तक पहुच स्थापित करने प्रति वर्ष 150 लाख (नाको ओर 

= 1821 

98.83 लाख 
वाले यौन संचारित संक्रमणो (एसरीआई) एनआरएचएम) (2011-12 के दौरान) 
के लक्षणों से युक्त बयस्कों कौ संख्या 

3 रक्त घटक पृथककरण यूनिरों की स्थापना 162 (82 मौजूदा-80 नई प्रस्तावित) 159 

4. जिला स्तरीय रक्त dat की स्थापना 39 25 
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विवरण IV 

लिखित उत्तर 

fava बैक gr सहायता प्राप्त सघटक के अतिर्गत कार्यरत सुविधा केन्र का राज्य वार Aaa 

482 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसरी आई/आरटीआई क्लिनिक लक्षित कार्यकलाप-एनजीओ रक्त वैक 

1 2 3 4 

अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह 1 0 2 

आंध्र प्रदेश 103 164 111 

अरुणाचल प्रदेश 17 21 12 

असम 27 60 26 

बिहार 42 52 36 

चंडीगद् 4 12 4 

SATS 20 47 15 

दादरा ओर नगर हवेली 1 3 1 

दमन ओर दीव 2 7 1 

दिल्ली 29 90 20 

गोवा 4 16 3 

गुजरात 59 117 80 

हरियाणा 30 59 20 

हिमाचल प्रदेश 18 24 14 

जम्मू ओर कश्मीर 19 6 19 

ज्ारखंड 27 37 23 

कर्नाटक 52 118 66 

केरल 21 52 45 

मध्य प्रदेश 75 57 60 

महाराष्ट 10 175 101 

मणिपुर 8 69 3 

मेघालय 11 8 5 

मिजोरम 63 37 10 

नागालैंड 11 52 8 
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1 2 3 4 

ओडिशा 38 80 61 

पुदुचेरी 4 5 5 

पंजाब 29 57 45 

राजस्थान 52 63 45 

सिक्किम 6 6 2 

तमिलनाडु 156 86 94 

त्रिपुरा 14 14 6 

उत्तर प्रदेश 96 100 85 

उत्तराखंड 20 32 19 

पश्चिम बंगाल 43 93 62 

भारत 1,112 1821 1,109 

विकरण V 

विश्व नैक से सहायता प्राप्त सधटको के अतर्गत सेवाओं के उपयोग ओर कार्यत सुविधा-केन््रो का राज्यवार व्यौरा 

राज्य/संघ राज्य क्षत्र वर्षं मे प्र्बधित लक्षित कार्यकलापों के माध्यम से कवरेज 
एसरीआई/आररी आहं 

घटनाओं कौं 

संख्या महिला सेक्स पुरुषों के साथ इंजेक्शन से प्रवासी टक एकतर 
वर्कर् मैथुन करने नशे की दवा SER रक्त 

वाले पुरुष लेने वाले व्यक्ति सूनिर 

1 2 3 4 5 6 7 8 

अंडमान ओर निकोबार द्रीपसमूह 4484 0 0 0 0 0 3,199 

आध्र प्रदेश 14,67 252 1 36482 34.349 1900 1,80.000 2,63.103 7,29 843 

अरुणाचल प्रदेश 19.780 3,810 246 1772 37,888 0 4 548 

असम 1 69,734 20,520 2200 4,127 43 887 22 459 185 421 

विहार 3 01408 23 064 5 964 5357 0 12210 131,445 

चंडीगद् 29418 4,049 2741 1,051 17,496 0 77 539 

छत्तीसगद 68.371 18 466 3345 2,644 7731 1 26 697 51,109 

aa ओर नगर हवेली 6,750 0 0 0 11917 35415 5013 
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| 2 3 4 5 6 7 8 

दमन ओर दीव 1773 553 438 0 88 326 24272 1,185 

दिल्ली 3,61.441 37 400 15 800 9200 53 814 1,90 243 600 345 

गोवा 37,199 3,769 2 880 700 33 220 19,043 16,106 

गुजरात 7.67.101 31011 38 336 954 4.26 449 302,131 794572 

हरियाणा 2.83 048 16067 6,550 4 800 1,19 615 0 2.89 331 

हिमाचल प्रदेश 91,153 8,500 400 800 60,000 0 27213 

जम्मू ओर aye 92.297 980 452 641 1,725 0 57453 

ज्ञारखंड | 143,945 12,071 1 425 986 0 62,166 1,16 316 

कर्नाटक 10.20.679 77 526 26 858 1,750 84.763 2 564 5 85,073 

केरल 308,018 28 988 20,760 5915 96 001 45,077 372395 

मध्व प्रदेश 212 0 0 0 0 0 355.470 

TERTS 4 87 426 12,756 4158 2,706 821271 245,692 13.25.003 

मणिपुर 44 587 79277 38,790 2,127 460911 517,864 19 216 

मेघालय 15.820 7,105 1900 24 678 12 590 0 8 366 

मिजोरम 48 282 | 831 200 1094 2978 0 22.817 

नगालैड 35 985 1424 550 12.268 23 638 0 8,073 

ओडिशा 255,121 2797 1218 19431 4,167 15.896 3.25 496 

Watt 16316 12435 5 648 2429 80,057 40.000 25 630 

पंजाब 187711 2,126 2,088 0 5.944 0 3 70 896 

राजस्थान 3 42.818 24.444 4607 11,650 17330 148 204 524222 

सिक्किम 10239 25350 8 803 1,750 1,10.000 1.00.000 3,512 

तमिलनाडु 972277 161 0 1471 0 0 7,11,080 

त्रिपुरा 53,997 56433 39 839 553 82 265 131,505 22 534 

उत्तर प्रदेश 739,120 8441 187 760 12.535 0 753 569 

उत्तराखंड 124,176 21550 10.200 12.650 0 1,65 584 84 826 

पश्चिम बरगाल 3,40 472 8150 2280 1900 56 603 0 8 23,185 

भारत 98 83 696 7 34,186 2,91 946 143 913 29 69 872 26 93 145 93 32,093 
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(हिन्दी 

एअर इंडिया में कर्मचारी-विमान अनुपात 

4585. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या नागर विमानन मंत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे कि 

(क) वर्तमान में एअर इंडिया मेँ कर्मचारी-विमान अनुपात 

क्या है; 

(ख) क्या एयरलाइनों के संचालनात्मक नेटवक के संबंध में 

तथा अंतरराष्ट्रीय मानकं के अनुसार यह अनुपात संतोषजनक माना 

जाता है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संब॑धी aio क्या है; 

(घ) क्या एयरलाइनो मेँ हाल कौ हडताल के परिणामस्वरूप 

समूचे देश मेँ कर्मचारियों कौ कमी अनुभव कौ जा रही है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; ओर 

(च) कर्मचारियों कौ कमी से निबटने के लिए क्या कदम 
उठाए जाने का विचार है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 

31.01.2012 कौ स्थिति के अनुसार एअर इंडिया मे विमान ओर 

कर्मचारियों का अनुपात 1:237 al एक एयरलाइन से दूसरी 

एयरलाइन का विमान ओर कर्मचारियों का अनुपात भिन-भिन है, 

एयरलाइन के आन्तरिक रूप से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों 

के स्वरूप ओर विस्तार-क्षेत्र पर निर्भर करता है। अधिकांश 

Ree ने अपने अनेक कार्यो को आउटसोर्ख कर दिया है ओर 

इसके फलस्वरूप एअर जहां इंडिया अधिकांश कार्य आन्तरिक रूप 

से निष्पादित किए जा रहे है, की तुलना में उनके विमान ओर 
कर्मचारियों का अनुपात कम है। 

(घ) से (च) जी नहीं। तथापि, एअर इंडिया प्रबन्धन 

समय-समय पर अपनी जनशक्ति अपक्षाओं की समीक्षा करता दै 
ओर जहां कहीं कमी पाई जाती है, तदनुसार, वहां कार्दवाई करता 
al 

{ अनुकाद। 

बीआरजीएफ हेतु बारहवीं योजना 

4586. श्री वैजयंत पांडाः क्या पंचायती राज मंत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पिडा क्षेत्र अनुदान 
कोष (बीआरजीएफ) के अन्तर्गत आक्टन का निर्धारण कर लिया 

गया है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी aig क्या है ओर इसके राज्य-वार 

वितरण की रीति क्या है; 

(ग) क्या योजना के प्रारभ से ही ओडिशा रज्य को 232 

करोड रुपए कौ शेष राशि जारी कौ जानी दहै; ओर 

(घ) यदि a, तो इसके क्या कारण है ओर इस धनराशि 

के कब तक जारी किए जाने की संभावना है? 

जनजातीय कार्यं मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर चन्द्र देव ): (क) जी नहीं। चूंकि 1 2वीं पंचवर्षीय योजना 
को afm रूप नहीं दिया जा सका है अतः बीआर्जीएफ के 
ata आबटन पर निर्णय नहीं लिया गया 21 

(ख) प्रश्न नहीं उठता। 

(ग) ओर (घ) उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जा सकने 

के कारण वर्षं 2007-08 से 2011-12 तक ओडिशा सरकार को 

192.36 करोड़ रु. कौ राशि जारी नहीं कौ जा सकी। बीआरजीएफ 

के stata निधियां व्यपगत है तथा यदि कोई राज्य दिए गए वर्ष 

मे अपनी हकदारी का दावा करने मेँ विफल रहता है, तो उन्हे 
तदुपरांत जारी नही कौ जा सकती। 

बोद्ध सभ्यता की खुदाई 

4587. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतोः क्या पर्यटन wat यह 

बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या ए.एस.आई. के जनक एलेक्जँडर कनिंघम की 

जन्मशती मनाने के लिए सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय तथा बोद्ध 

गया स्थित बौद्ध मदिर का अन्वेषण किया है तथा अनेक संबधित 
स्थानों कौ खुदाई कौ 2; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर पर्यटन को 
बदावा देने के लिए बौद्ध सभ्यता कौ एलेक्ञेडर कनिंघम द्वारा की 
गई खुदाई के महत्वपूर्ण कार्य का aia क्या है; ओर 

(ग) सरकार द्वारा इस Bay A क्या कार्रवाई कौ गई है? 

पर्यटन मत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह जानकारी दी है कि एजेक्जेडर 
कनिंघम की जन्मशती af 1914 थी ओर इस प्रकार भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण ने एलेक्जेडर कर्निघम कौ जन्मशती को fated 
करने के लिए al अन्वेषण ओर खुदाई नहीं की है। 

(ख) ओर (ग) प्रश्न नही उठता।
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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे चिकित्सा सुविधाएं 

4588. श्री भर्तृहरि महताः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 
कल्याण पत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित at मे पर्याप्त सुविधाएं 
प्रदान की रहै; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर यदि नही. तो 
इसके क्या कारण z; 

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों मे आतंकी हमलों मे घायल व्यक्तियों 
को तुरंत चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है; 

(घ) यदि a, तो पिछले तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्षं के दौरान 
तथा वर्तमान वर्षं में उपचार किए गए ty घायल व्यक्तियों at 

उड़ीसा सहित राज्य-वार संख्या कितनी 2; 

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आतंकौ हमलों में घायल 
व्यक्तियों को अपर्याप्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने के बरे में 

सरकार द्वा प्राप्त शिकायतों कौ राज्य-वार संख्या कितनी है ओर 

tal शिकायतों पर क्या कारवाई कौ गई है; ओर 

(च) सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित ast में पर्याप्त चिकित्सा 

सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन से अन्य सुधारात्मक कदम उठाए 
गए esau जा रहे रै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) से (घ) *जन स्वास्थ्य" राज्य का विषय है ओर 
नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित राज्य में आतंकवादी हमले में 

घायल लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं ओर चिकित्सा उपचार 
प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबद्ध राज्य सरकारों का FI 
आतंकवादी हमले में घायल व्यक्तियों कौ संख्या अथवा एसे 

व्यक्तियों को दिए गए उपचार का ब्योरा सरकार के पास नहीं है। 

आध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगद, ARES, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, 

ओडिशा, उत्तर प्रदेश ओर पश्चिम बंगाल के 9 नक्सल प्रभावित 

राज्यों मँ ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) 2011 मेँ उपलब्ध 

जन स्वास्थ्य सुविधाओं का व्योरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया है) 
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(ङ) आतंकवादी हमलों में घायल व्यक्ति को अपर्याप्त 

चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के बारे मे इस मंत्रालय को ate 

शिकायत नहीं मिली 21 

(च) waa ग्रामीण स्वास्थ्य fae (एनभरएचएम) के 

अतिर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों मेँ उनकौ वार्षिक 
राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (dant) में राज्य सरकार 

द्वारा अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार फ्लेक्सिबल निधियां प्रदान कौ 
जाती हेः 

* भौतिक अवसंचरना का उन्नयन ओर विनिर्माण सहित 

स्वास्थ्य तंत्र का सुदुदीकरण 

* स्वास्थ्य संब॑धी मानव संसाधनों का संवर्धन; 

* steel ओर उपस्करो सहित अआपूर्तियां ओर संभारतत्र; 

* आपाती अनुक्रिया के लिए एवुलंस सहित रोगी 
परिवहन; 

* दूरस्थ ओर अगम्य क्षेत्रों मै स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान 
करने हेतु चल चिकित्सीय ae (एमएमय्); 

* सामुदायिकौकरण, जिसमे आशा कौ सहभागिता ओर 
ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियां तथा रोगी 

कल्याण समितियां शामिल रहे; 

* जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) ओर जननी शिशु 
सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सहित प्रजनन ओर 
बाल स्वास्थ्य में पहले; 

* संचारी wi पर विशेष फोकस के साथ रोगी भार 

मे कमी लाना; 

* आयुष को मुख्य धारा में लाना। 

उपर्युक्त कार्यकलाप वाम चरमपंथी (एलडन्ल्यूई) द्वारा प्रभावित 

क्षेत्रों मेँ भी किए जा रहे है। वास्तव में राज्य सरकारों को कहा 
जाता है कि वे खराब स्वास्थ्य सकेतकों वाले जिलों को प्राथमिकता 

al 

विवरण 

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र मे उप्लन्ध जन स्वास्थ्य सुविधाओं कौ राज्य वार सख्या 

क्र.सं राज्य उप केन्द्र पीएससी सीएचसी उप संभागीय जिला 

अस्पतालों अस्पतालों 

1 2 3 4 5 6 7 

1. आध्र प्रदेश 12522 1624 281 58 17 
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1 2 3 4 5 6 7 

2. बिहार 9696 1863 70 40 36 

3. PaaS 5076 741 148 17 17 

4. args 3958 330 188 10 21 

5. मध्य प्रदेश 8869 1156 333 56 50 

6. महाराष्ट 10580 1809 365 81 23 

7. ओडिशा 6688 1228 377 26 32 

8. उत्तर प्रदेश 20521 3692 515 0 72 

9. पश्चिम बगाल 10356 909 348 45 16 

कुल 88266 13352 2625 333 284. 

स्रोतः मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार डाटा-प्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (area), 20111 

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 

4589, श्री पी.आर. नटराजनः क्या परहिला ओर बाल 

विकास wat यह बताने की कृपा करगे किः 

(क) उन राज्यों का व्यौरा क्या है जिन्होने भारत सरकार द्वारा 

परिचालित आदर्शं नियमों के संगत दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 

के अतर्गत नियम बनाए हैः; 

(ख) क्या सरकार उन राज्यों को इस प्रयोजन के लिए वित्तीय 

सहायता प्रदान करती है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ai क्या है; 

(घ) क्या सरकार ने व्यापकं स्तर पर जागरुकता फैलाने तथा 

अधिनियम के अंतर्गत निगरानी प्रवर्तित करने के लिए कोई केन्द्र 

प्रायोजित योजना बनाई है; ओर 

(ङ) यदि a, तो तत्संबधौ व्यौरा क्या 2? 

म्रहिला ओर बाल विकास मत्रालय की राज्य मत्री 
( श्रीमती कृष्णा dita): (क) सरकार के पास सूचना है कि 

संलग्न विवरण मेँ दिए गए अनुसार 19 रान्यो८संघ राज्य क्षेत्रों ने 

भारत सरकार द्वारा परिचालित मोडल नियमावली के अनुरूप दहेज 

प्रतिषेध नियम बनाए 2 

(ख) ओर (ग) जी, नही) 

(घ) ओर (ङ) अधिनियम के तहत जागरूकता tear ओर 

क्रियान्वयनं के aries के लिए ale विशिष्ट केन्द्रीय da या 

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं बनाई है न ही एेसी कोई स्कीम बनाने 
का प्रस्ताव है। फिर भी सरकार प्रिर ओर इलैक्टोनिक मीडिया के 

माध्यम से जागरुकता कार्यक्रम wart है ओर समय-समय पर 

राज्य सरकार के साथ अधिनियम के क्रियान्वयन कौ संवीक्षा करती 

हे। wea महिला आयोग दहेज प्रथा सहित महिलाओं से संबंधित 

विभिन मुद्दों पर सेमिनार कार्यशाला, सम्मेलन जन सुनवाई इत्यादि 

भी आयोजित करता है। 

विवरण 

दहेज प्रतिषेष अधिनियम, 7967 के तहत भारत सरकार ERI 

परिचालित मोडल तिययावली कै अनुरूप नियम 

wr काले राज्यो के नाम 

क्र.सं राज्य करा नाम 

1 2 

1. असम 
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1 2 

2. बिहार 

3. गोवा 

4. गुजरात 

5. छत्तीसगढ़ 

6. हरियाणा 

7. हिमाचल प्रदेश 

8. oleh 

9. केरल 

10. मध्य प्रदेश 

11. मणिपुर 

12. ओडिशा 

13. राजस्थान 

14. तमिलनादु 

15. त्रिपुरा 

16. उत्तर प्रदेश 

17. पश्चिम बंगाल 

18. अण्डमान ओर निकोबार gaye 

19. ere 

वीजा की आउटसोर्सिंग 

4590, श्री महाबली सिंहः क्या विदेश मंत्री यह बताने कौ 

कृपा करेगे किः 

(क) क्या wet एवं वीजा aac के लिए विभिन 

भारतीय मिशनों को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करने के लिए सेवा 

शुल्क के रूप मे एक विदेश आधारित कंपनी द्वारा अत्यधिक 

धनराशि ली जा रही है जिससे भारत में पर्यटकों के आगमन पर 

प्रतिकूल प्रभाव पट् रहा ठै; 
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(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ah क्या है ओर इसके क्या 

कारण 2; 

(ग) क्या उक्त कंपनी ने पूर्वावतीं संविदा के पूर्ण होने के 

पश्चात उसी मिशन के लिए पुमिर्विदा प्रक्रिया के दौरान कई अन्य 

देशों मे सेवा शुल्क में भारी कमी कर दी 2; ओर 

(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में 

सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैँ या उठाए जाने 

का प्रस्ताव है? 

विदे मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्रीमती परनीत कौर): 

(क) ओर (ख) जी, नही। प्रतिस्पर्धत्मक खुली निविदा प्रक्रिया 

मे बोलीदाता कंपनियों द्वार उल्लेख किए गए सेवा प्रभारों पर 

निर्णय स्थानीय wal के आधार पर लिया जाता है। ta सेवा प्रभारों 

की मात्रा भारत में पर्यटकों के आगमन को प्रभावित नहीं करती 

है। 

(ग) ओर (घ) वर्तमान मानदंडों के अनुसार, केवल 

भारतीय/भारतीय मूल की कंपनियां, भारतीय अथवा विदेशी मूल के 

स्थानीय भागीदार सहित अथवा उसके बिना, निविदा प्रक्रिया मे भाग 

ले सकती है। आउटसोर्सिंग एजंसियों विदेश मंत्रालय के व्यापक 

दिशा-निरदेशो, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा- निर्देशों 

तथा सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) पर आधारित है, के 

अनुसार खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनी जाती है। 

एेसे उपायों से किसी एक कंपनी के बदा-चदाकर दरों का उल्लेख 

करने ओर संविदा प्राप्त करने कौ संभावना समाप्त हो जाती 

al 

सोलर चार्जिग स्टेशन 

45941. श्री पी. विष्वनाथनः क्या नवीन ओर नवीकरणीय 

ऊजां मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीयकृत सोलर चार्जिग स्टेशन 

स्थापित किए है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या सौर ऊर्जा क्षेत्र मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 

की अनुमति है;
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी oto क्या है; 

(ङ) क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र मे किए गए निजी 
निवेश कौ कुल राशि के बारे मे अभी तक कोई आकलन किया 

है; ओर 

(च) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है? 

नवीन ओर नवीकरणीय ऊजां मत्री ( डो. फारुख अब्दुल्ला ): 
(क) ओर (ख) सरकार देश के विभिन राज्यो मे 1000 गांवों 
मे प्रति 50/60 लालयेनों को चार्ज करने के लिए प्रत्येक 300 
seat क्षमता के 1000 केन्द्रीकृत सौर चार्जिग स्टेशनों की 
संस्थापना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सभी सौर 
चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया गया है ओर इनके संतोषजनक 

रूप से कार्य करने कौ fad मिली है। 

(ग) ओर (घ) लागू कानूनो८विनियमों, सुरक्षा ओर अन्य 

सोपाधिकताओं के अध्यधीन अपारपरिक ऊर्जा उत्पादन ओर वितरण 

मेँ स्वतः पद्धति के site 100% तक की अनुमति है। 

(ङ) ओर (च) अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं मुख्य रूप से निजी 
aa में है ओर अधिकांश परियोजनाएं बीओओ आधार पर कौ जाती 

al स्वच्छ ऊर्जा पर पीईडन्ल्यू चैरिटेबल ze 2011 रिपोर में 
अनुमान लगाया गया है कि वर्षं 2011 मे भारत के स्वच्छ ऊर्जा 

aa म निवेश 10.2 बिलियन यूएस डालर था। यह भी अनुमान 

लगाया गया है कि निवेश कौ पांच वर्ष कौ वृद्धि दर 23% होगी। 

शिशुओं^नवजात शिशुओं मे विटामिन के" की कमी 

4592. श्री खगेन दासः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

मत्री यह बताने की कृपा करेगे किः 

(क) पिछले तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा 
वर्तमान वर्षं 4 आज की तिथि तक देश में पंजीकृत विटामिन ‘ch’ 
को कमी के कारण शिशुओं(नवजात शिशुओं की मृत्यु के राज्य-वार 
मामले कितने हैः; 

(ख) शिशुओं को विरामिन ‘ch’ कौ खुराक देने के लिए 

दिश-निर्देशों का राज्य-वार व्यौरा क्या है ओर ये दिशानिदेशित किस 

रीति से कार्यान्वितं feu जाते है; 

(ग) क्या कतिपय अस्पताल इस बरे में दिश-निर्देशों का 

पालन नहीं कर रहे है; 
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(घ) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है ओर एेसे अस्पतालों 

के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार ठै; ओर 

(ङ) दिशा-निर्देशों का aed से अनुपालन सुनिश्चित करने 

के लिए क्या कदम sem गए हैः? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) एनआरएचएम के आरसीएच कार्यक्रम में देश में 
विटामिन कौ कमी से मरने वाले नवजातो(शिशुओं का राज्य-वार 

ब्योरा राष्ट्रीय स्तर नहीं रखा जाता। 

(ख) प्रसवपूर्व परिचर्यां ओर जन्म के समय कुशल परिचारिका 
सबधी दिशा-निर्देशों के अनुसार जन्म के समय सभी नवजातो को 
स्टाफ नर्स/एलएचवी द्वारा विटामिन के कौ gs जाघ की मांशपेशियों 
मे लगाई जानी चाहिए ओर 1500 ग्राम से कम वजन वाले शिशुं 
कौ खुराक 05. एमजी ओर 1500 ग्राम a अधिक वजन वालों 

के लिए खुराक 1.0 एमजी है। 

(ग) ओर (घ) इस संबंध मे सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं 
रखी जाती। 

(ङ) एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं की 

क्षमता का निर्माण कौशलयुक्त जन्म परिचारिका प्रशिक्षण, सुविधा 
केन्द्र आधारित नवजात परिचर्या प्रशिक्षण ओर नवजात शिशु सुरक्षा 
कार्यक्रम (एनएसएसके) के जरिए किया जाता दै ताकि उनके ज्ञान 

एवं कोशल में अभिवृद्धि हो। 

[fet] 

एटीसी प्रणाली 

4593. श्री प्रदीप कमार सिंहः क्या नागर विमानन मत्री 
यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या हवाई यातायात नियंत्रण (एञीसी) प्रणाली में 

कर्मचारियो/विशेषन्ञो की कमी है; 

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्योरा क्या है; 

(ग) क्या एेसी कमी से विमानों की लैडिंग ओर रेक-ओंफ 
पर प्रतिकूल प्रभाव Tet कौ संभावना है जिससे गंभीर सुरक्षा खतरे 
होगे; ओर
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(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा tat समस्याओं से निबटने के 

लिए तथा रिक्त vel को विहित समय-सीमा मे भरने के लिए क्या 

कार्ययोजना तैयार की गई है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

जी al वर्तमान मं विमान यातायात faa आधिकारियों कौ 

वास्तविक संख्या 2153 है, जबकि संस्वीकृत संख्या 2417 zt 

(ग) जी नही। यात्रियों कौ सुरक्षा मामलों पर पर्याप्त ध्यान 

दिया जाता है ओर उनकी सुरक्षा से कभी casita नहीं किया जाता 

rf 

(घ) वर्ष 2012 में 200 नियत्रकों कौ भरतीं करके रिक्त पदों 

को भरने कौ antag कौ जा चुकी है। 

{अनुवाद ] 

विद्युत परियोजनाओं को ऋण प्रदान करना 

4594. श्री के.जे.एस.पी. test: क्या विद्युत मंत्री यह बताने 

कौ कृपा करेगे किः 
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(क) क्या योजना आयोग ने चेतावनी दी है कि dat द्वारा 
विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण देने से मुकरने का खतरा 

हैः 

(ख) यदि हां, तो तत्संब॑धी व्यौरा क्या है; ओर 

(ग) free तीन वर्षो के दौरान तथा वर्तमान वर्ष मँ देश 

में विद्युत परियोजनाओं को dat द्वारा ऋण प्रदान करने की आध्र 

प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा परियोजना-वार वर्तमान 

स्थिति क्या है? 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल ): 

(क) ओर (ख) जी, aati विद्युत मंत्रालय को योजना आयोग से 

वैको द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण देने से मुकरने 

के खतरे की चेतावनी वाली कोई feats नहीं मिली है। 

(ग) आर.बी.आई. कौ रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2009, मार्च 

2010, मार्च 2011 तथा दिसंबर 2011 कै अंत कौ स्थिति के 

अनुसार, अनुसूचित वाणिन्यिक बैक का विद्युत क्षत्रं पर कुल 

बकाया ऋण नीचे दिया गया है- 

बैक समूह विद्युत क्षेत्र पर कुल बकाया ऋण 

31.03.2009 31.03.2010 31.03.2011 31.12.2011 

राष्टीय वैक 64112.56 101074.06 175003.40 205339.33 

स्टेट वेक ग्रुप 22455.41 21351.34 28195.60 29573.95 

पुराने निजी aa da 4039.77 7277.77 8204.98 8217.46 

नये निजी क्षेत्र वैक 2674.78 4857.61 13967.21 16790.62 

विदेशी वैक 759.49 695.14 1228.36 2611.63 

कुल 94042.01 135255.92 226599.55 262532.99 

सार्वजनिक क्षेत्र के det दवारा विच्युत क्षेत्र कंपनियों को राज्यवार तथा बैक~वार सवितरित ऋणो के साथ ही दिनांक 30.09.2012 कौ स्थिति 

के अनुसार विद्युत aa कपनियों दवारा चुकाये गए ऋण कौ राशि का व्यौरा संलग्न विवरण मेँ दिया गया हे।



विवरण 

30.09.2011 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बको का विद्युत क्षेत्र मे बकाया ऋण 

(राशि करोड रुपए मे) 

ye न्य इृलाहवद आध्र वैकं वैक केन पटल काणपश दा इहियन हृहिय आहुस खिल पंजाब पतव पिडिकेर qm बद्व यको युन युको fm स्टेट स्टेट प्ट wm Rw कुल 
aa a नाम वैक वैक oot se वैक वैक वैक वैक वैके aes att वैक नेशनल षठ वैक वैक वैक रैक वेक वैक वैक वैक वैक वैक वैक कैक 

fen महष बैक आईं अफ वैक पिप अफ अफ अफ ओंफ अफ 

वैक कोस वैक dark हैदर मपू पटियाला TaN 

ष्ट 

WAR 

1 2 3 4 § 6 7 8 9 o 1 ॥ BO 5s 6 1 |: 9 2 2 2 2 ॐ B % 2 2 

aoa ओर निकोबार 

्रपसमूह 

ay प्श 626.81 3810.99 976 4200 20 7411 4 3220 102 1359 26639 300 106 350 1201 26620 6072 309 1755.25 130258 1605.66 65550 115749 514 40 400 2946486 

FOOT प्रसा 21.14 WB 2138 

अपप 50.62 145 662 58.69 

fer 100.00 0.92 360.98 470.90 

aire 213.63 49228 69 1385.00 43.75 29821 «1679 108 556 660 1440 252.00 359.83 2453 1012 140852 4977 11100 6337.30 

ced 37.68 29.48 67.16 

aed ओर नार हवे 0.00 

am ओर दव 24.26 24.26 

feet 2836.99 134 120 4000 2 SRB 105 623.85 59 540.90 3666 861.00 147015 4399.00 2620 34 195819 222 199354 827.00 018 166260 10051 3188) 125287 103 3019317 

गेव 0,89 0.89 

गु 0999 20 5 460 49 तङ 246 25 1415 391 248 80 1139.79 2500 50 १5 174 154 152423 814.96 1361681 $25.00 188 2881 2044 32075.36 

ae 11112} 1064 1375.00 24146 127215 64 795 1809 109 7660 418 20 78836 826 194 59 (342) 115736 83 1380 740 15271.32 

हिचत प्र 2466 755.00 993 885.44 399.55 485.00 13.33 200.96 18395 4259 185.59 6.20 300 3734.57 

ae ओैर की 602 294 6089 3037 10134 

anes 261 79] 818.00 239.71 125 2136 2166 400 2513.75 15387 93.56 206.05 49066 
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। 2 3 4 § 6 7 8 9 ¢ 1 ॥ BUM 6 6 7 ॥ 9 2 a 2 2 ॐ 2 ॐ 2 2 

कर्नाटक 303.21 419 16810 1209 1952 202733 (2 9]; वाता १00 2406 11400 148 तता ऋऋ &ध 4 1989.24 3455.61 2000 345 604 0 3924 2899. 

ae 49] 11.82 43) 4921 3.00 0,29 2090) 480 371.03 

लक्ष 
000 

प्य प्श 6.28 20 20000 1930 713.28 419.85 2654 5000 25.01 31786 84 14 667.17 10 32 3301.53 

महाण 9896 306 2649 927500 20909 १86 860 559.88 130230 020 (8 200 78 32600 268 का 8:56 199.17 188767 97142 8000 84.70 249 25320 565.62 ४5 4004.75 

मणिुष 
00) 

aaa 7118 30.95 108.13 

fran 
0.00 

TRE 
0.00 

ओद 22.17 6648 06 11900 3011 568.95 12742 10 02 900 1048 3730 2042} 702 11054 489) १16 2191 11251 4441 2000 6298 

WM 30 54 00 00 783.22 2) 1508.94 200.00 1198 14005; 22400 2160 12210 666.51 500 12734 723 9522, 11 100 10 80 20 12146 

पदक 96.30 96.30 

रज्या 12323 6086 20 3000 1226 253.08 11805; 108234 12984 819 41100 22124 080 1774.18 997.19 228 694 28579 1251) 1577.46 1877.94 101.56 2001636 

परिविकिपर 347.89 88.48 107.35 39.35 325; 05.62 

APRA 668.12 653.04 492.86 1850.00 89.04 194.33 14 704 00206 2933.40 110 288 3639.00 6066 1793.37 «13846 43.16 3025 818 5391.62 50 200 222.53 2050 $66.00 2833545 

4 200106 200.06 

THEE 127.59 175.00 122.33 1215 214 4)00 1120 १0 128.00 0णि7 149 2487 1844.13 

उत FEM 306531 1422 14 (1400 200.64 436 6812 569 260 159 24600 1583.04 2020 500 192.38 2164 849 783723 6302.43 80 363 50.08 2217814 

ea बात 1321.02 131.39 653 2800.00 24.24 60 167 742.24 50 160 2209 200 326 202 186 1699.32 1041.50 0) 26 239.56 16044 24.96 12644) 

कुल 1361229 919698 60918 29080 645 589085 T1785 = 1809 $390.67 1107873 1588213 12010 1210026 20410.00 9378.4 17908 -11560.61 584440 18759.35 1218930 48809 612638 3196 2549.35 254206 2057.32 29776253 

पता 26121 21226 * [00000 804 = + 6) 9 * 52४ 1521 1092.00 1894.66 4) 284 3844; 282.96 + 30013} 26128 606 1466 466 1365 = 42714 

+ सरी TM समय फ़ प्रप हूए 

+* अधिकतर परियोजना aria के आग॑त हँ तथा पुर्न क BER 

+ हलि 2 ममल मे देव तिथि तक पुनाता प्रप हो पय॒, Wet कौ मग ग्य है 
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503 प्रश्नों के 

मेडिकल ओर डैटल कोंलेजों मे भ्रष्टाचार 

4595. श्री एस. अलागिरीः 

श्री रतन सिंहः 

श्री मनसुखभाई डी. वसावाः 

श्री गोरख प्रसाद जायसवालः 
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः 
श्री पोननम प्रभाकरः 

क्या स्वास्थ्य ओर परिवारं कल्याण wit यह बताने की 

कृपा करेगे किः 

(कं) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्षं भारतीय आयुरविज्ञान 
परिषद (एमसीआई) ओर भारतीय <a चिकित्सा परिषद् (डीसीआई) 

दवारा निरीक्षित मेडिकल ओर डैटल कलेजो का राज्य/संघ राज्यक्षत्र-वार 
a क्या है; 

(ख) निजाम siege ait मेडिकल साहसे (एनआर्दएमएस) 
सहित मेडिकल ओर gen aici का व्यौरा क्या है जिनमें उक्त 
अवधि के दौरान waders ओर डीसीआई द्वारा कमियां, अनियमितताए 
ओर भ्रष्टाचार के मामले संज्ञान मे आए है; 

(ग) एसे चूककर्ता मेडिकल८डेटल कलेजो ओर पदाधिकारियों 
के विरुद्ध जांच/मामले दर्ज करने की अनुमति दी है; 

(घ) क्या उक्त मंत्रालय नै कुछ मेडिकल/डैरल कलेजो ओर 
पदाधिकारियों के विरुद्ध जाच/मामले दर्ज करने की अनुमति दी 2; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी oo क्या है तथा उसके कारण 
क्या हे एवं आज की तारीख तक we की स्थिति क्या है? 
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स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद् (एमसीआई) तथा भारतीय <a चिकित्सा परिषद ने क्रमशः 

लगभग 4091 चिकित्सा महाविद्यालयों ओर 3083 दन्त-चिकित्सा 

महाविद्यालयों का निरीक्षण किया। राज्यवार at संलग्न विवरण 

ओर 7 मेँ दिया गया है। 

(ख) ओर (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ओर भारतीय 
दंत-चिकित्सा परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार fred तीन 

वर्षो के दौरान कतिपय pit को देखते हुए 95 चिकित्सा 
महाविद्यालयों ओर 30 दंत-चिकित्सा महाविद्यालयों को नवीकरण की 
अनुमति^भनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय 

आयुर्विज्ञान परिषद् ने 11 चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध कारण 

बताओं नोटिस जारी किए है जहां पर कंतिपय अनियमितताएं ओर 
भ्रष्टचार WN देखी गई इसके साथ-साथ बुनियादी ea से संबंधित 

सुविधाओं कौ अनुपलब्धता के कारण 5 दत- चिकित्सा महाविद्यालयं 

को बन्द कर दिया गया है। 

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने वर्षं 2012-13 मेँ निजाम 

आयूर्विज्ञान संस्थान, हैदाराबाद को एमडी (जैव-रसायन) पादूयक्रम 

शुरू करने at अनुमति प्रदान नहीं की। 

(घ) ओर (ङ) 15 चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले जांच 
करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास हैँ जिनमें से 4 चिकित्सा 
महाविद्यालयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को 3 चिकित्सा 

महाविद्यालयों के लिए प्राथमिक जांच रिपोर्ट/स्वत-स्पष्ट नोर भेज 

दिया 21 

विवरण J 

पिछले तीन वर्षो के दौरान निरीक्षण चिकित्सा महाविद्यालय की सूची 

क्रसं राज्य एमबीबीएस पीजी/दिप्लोमा 

2010-11 2011-12 2012-13 2009-10 2010-11 2011-12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. आध प्रदेश 15 15 2] 115 248 155 

2. असम 2 2 3 10 0 14 

3. बलिहार 2 4 8 10 44 19 

4. चंडीगढ़ 0 0 0 ् 0 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Saas 2 1 2 2 3 0 

6. दिल्ली 2 3 4 16 7 21 

7. गोवा 0 0 1 0 0 0 

8. गुजरात 11 14 14 24 38 19 

9. हरियाणा l 3 4 6 9 2 

10. हिमाचल प्रदेश 1 2 2 16 24 17 

11. जम्मू ओर कश्मीर 0 2 0 0 4 7 

12. Was 0 5 l 0 0 1 

13. कर्नाटक 11 25 21 116 429 199 

14. केरल 14 15 12 4] 138 115 

15. मध्य प्रदेश 4 5 6 0 75 26 

16. महाराष्ट 6 14 17 145 272 84 

17. मणिपुर 1 1 1 0 0 0 

18. ओडिशा 6 7 6 0 31 15 

19. पुदुचेरी 5 5 3 8 72 38 

20. पंजाब 3 6 5 2 50 28 

21. राजस्थान 4 10 7 69 55 44 

22. सिकिकम 1 1 ] 0 7 3 

23. तमिलनादु 18 29 24 13 209 75 

24. त्रिपुरा 2 1 0 0 16 3 

25. उत्तर प्रदेश - 21 19 21 78 79 

26. उत्तराखंड 3 2 1 0 35 13 

27. पश्चिम बगाल 2 16 9 50 51 25 

कुल 127 209 192 665 1895 1003 

विवरण Il 

पिछले तीन वषो के दौरान निरीक्षक दत-चिकित्सा महाविद्यालयों कौ सूच 

क्र.सं राज्य बीदीएस/एमडीएस 

1.4.2009-31.3.2010 1.4.2010-31.3.2011 1.4.2011-31.3.2012 

1 2 3 4 5 

1. आश्र प्रदेश 53 69 122 

2 _ असम _ _ ____ _ _\ _--------
-- 1 2 0 
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1 2 3 4 5 

3. बिहार 12 14 28 

4. छत्तीसगढ़ 19 28 40 

5. दिल्ली 5 10 8 

गोवा 0 1 2 

6. गुजरात 18 31 61 

7. हरियाणा 28 26 61 

8, हिमाचल प्रदेश 10 16 22 

जम्मू ओर कश्मीर 8 12 9 

ज्यारखंड 8 9 8 

9. कर्नाटक 114 140 278 

10. केरल 41 47 88 

11. मध्य प्रदेश 28 40 97 

12. महाराष्ट 109 122 171 

13. मणिपुरं 2 0 0 

14. ओडिशा 13 16 11 

15. पुदुचेरी 8 8 14 

16. पजान 33 24 33 

17. राजस्थान 39 43 89 

18. सिक्किम 6 0 0 

19. तमिलनाडु 69 70 90 

20, त्रिपुरा 0 0 0 

21. उत्तर प्रदेश 107 134 181 

22. उत्तराखंड 9 10 5 

23. पश्चिम बंगाल 14 17 19 

24. दमन ओर दीव 1 1 1 

कुल 755 890 1438 



509 Wat के 

विमानन विनियामक 

4596. श्री कोडिकुननील सुरेशः 
श्री Weare area: 

श्री पी. लिंगमः 

श्री अब्बुल रहमानः 
श्री ताराचन्द भगोराः 

क्या नागर विमानन मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय के पूर्वं प्रमुख, जिन्हे 
सेवा विस्तार दिया गया था, को बाद में अन्य मंत्रालय मेँ स्थानांतरित 

कर दिया गया धा; ओर 

(ख) यदि a, तो तत्संब॑धी ato क्या है तथा इसके क्या 

कारण है? 

नागर विमानन मत्री (श्री अजित सिंह): (क) ओर (ख) 

नागर विमानन मंत्रालय के अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार को 

दिनांक 01.12.2010 से महानिदेशक नागर विमानन के पद् का 
अतिरिक्त प्रभार सौपा गया em दिनांक 09.07.2012 के पत्र द्वारा 

महानिदेशक नागर विमानन का अतिरिक्त var वापस ले लिया 

गया। इसके पश्चात, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

ने दिनांक 13.07.2012 के आदेश, संख्या 16.6.2012-ई ओ (एस, 
एस.आरई) द्वारा se इस्पात मंत्रालय में अपर सचिवे तथा वित्त 

सलाहकार नियुक्त किया गया है। 

(हिन्दी) 

आनुवांशिक रूप से संवर्धित खाद्य पदार्थो का प्रभाव 

4597. डं. भोला सिंहः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 
मत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने देश मेँ लोगो, विशेषकर पहिलाओं ओर 
बच्चों के स्वास्थ्य पर आनुवांशिक रूप से संवर्थित खाद्य पदार्थो 
के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया dea 
के लिए सहायता प्रदान की है; 

(ख) यदि a, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है ओर इसके क्या 
परिणाम निकले हैँ; ओर 

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण दै? 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम ननी 

आजाद ): (क) ओर (ख) जी नही। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान 
परिषद ने सूचना दी है कि आनुवौशिक रूप से रूपान्तरित खाद्य 
पदार्थं का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक 
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जन्तुओं कौ ata कौ गई है, न कि मनुष्यों wi अन्य देशों के 
विपणन पश्चात मूल्यांकन पर आधारित उपलब्ध सूचना से मानव 

जनसंख्या द्वारा विगत 10 वैर्षो से जीएम खाद्य पदार्थों का सेवन 

किए जाने के बावजूद कोई प्रतिकूल घटना का संकेत नहीं मिलता 

है। 

(ग) सरकार जीएम खाद्य पदाथां के क्षेत्र परीक्षणं के cay 

मे एक स्थगन-काल (मरैटोरियम) जारी किया दै तथा इन्दे 
वाणिन्यिक दृष्टि से जारी नहीं किया गया है। अतः मनुष्य के 

स्वास्थ्य पर इन फसलों के प्रभाव का मूल्याकन फिलहाल नहीं 

किया जा सकता है। 

[ stare] 

wart gis द्वारा aictqs के सितारों को मुप्त यात्रा 

4598. श्री रूद्रमाधव रायः क्या नागर विमानन मत्री यह 

बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या एर इंडिया ने सिंगापुर मे अतररष्टरीय भारतीय 

फिल्म अकादमी (आई.आई.एफ.ए.) saree में बालीवुड के 

सितारों को भाग लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हे मुप्त^रियायती 

द्र पर यात्रा करने का प्रस्ताव किया है; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी व्यौरा क्या है तथा इसके 

कारण/ओचित्य क्या हे; 

(ग) इस सुविधा का लाभ कितने लोगों ने उठाया है ओर 

इसके परिणामस्वरूप एअर इंडिया को कितना राजस्व प्राप्त हुआ 

है; ओर 

(घ) इस संब॑ध में आई. आई.एफ.ए. से कितनी निधियां प्रभारित 

की गईं हे? 

नागर तिमानन मत्री (श्री अजित fas): (क) जी नही 

wai इंडिया ने aad fame प्राइवेट लिमिटेड (आईआईएफए 

का प्रवर्तक के साथ सिंगापुर मेँ 7-9 जुन, 2012 के दौरान 

आयोजित अतर्यष्टीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के अधिकारिक 

एयरलाइन भागीदार के रूप मे एक aaa ज्ञापन पर हस्ताक्षर 

किए्। यह asia एक वार्दर ane था जिसमें एअर इंडिया 

ने, प्रचार के बदले टिकट उपलब्ध कराई थीं ताकि किसी प्रकार 

के नकदी व्यय से बचा जा सके। 

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।
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Satay, का आई.सी.ए.ओ. द्वारा लेखा परीक्षा 

4599. श्री पी. कुमारः क्या नागर विमानन मत्री यह बताने 
की कृपा करेगे किः 

(क) अतर्यष्टीय नागर विमानन संगठन द्वारा नागर विमानन 

महानिदेशालय का किये गए लेखा परीक्षा का व्यौरा क्या है; 

(ख) क्या आई.सी.ए.ओ. के कुक अनुसंशाओं/निष्कर्षो को 
अभी भी कार्यान्वितं किया जाना है; 

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या 

कारण है ओर इसे कब तक कार्यान्वितं किए जाने कौ संभावना 

है; 

(घ) क्या डीजीसीए पुनः आर्ईुसीए द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा 

के अंतर्गत आया है; 

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ah क्या है ओर इसके क्या 
कारण हैँ; ओर 

(च) सरकार द्वारा देश कौ आकाशीय सुरक्षा सुनिश्चित करने 
तथा डी.जी.सी.ए. को सुदृढ करने के लिए क्या कदम उठाए गए 

है? 

नागर विमानन मंत्री ( श्री अजित सिंह ): (क) यह सुनिश्चित 
करने के उद्देश्य से कि देश शिकागो अभिसमय के तहत सरक्षा 
निगरानी का अपना दायित्व पूरा कर रहे हैँ, इकाओ सभी संविदाकारी 

देशों के नियमित, अनिवार्य, व्यवस्थिते ओर सौहा््रपूर्णं den ओंडिट 
करता है शिकागो अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता के रूप मेँ, अन्य सभी 
संविदाकारी देशों की भाति, इकाओ द्वारा भारत का ओंडिर भी किया 
जाता हे। 

 इकाओ ने अपने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ओंडिर प्रोग्राम, 
(यूएसओएपी) के तहत अपनी कपरेहिंसिव सिस्टम्स wire (सीएसपए) 
के अंतर्गत 1999, 2001 ओरं 2006 मे डीजीसीए का ओंडिट किया 
था। 

(ख) ओर (ग) अक्टूबर 2006 के ओंडिट के परिणामस्वरूप 
विधान, संगठन, प्रचालन, उडनयोग्यता, लाइसेसिंग, एयरोडोमो, हवाई 

दिक्वालन सेवाओं ओर दुर्घटना जांच के क्षेत्रो मे 70 निष्कर्षं ओर 
सिफारिश की गई! चिंता के मुख्य क्षेत्र Shite मे जनशक्ति कौ 
कमी, भारत में हवाई दिक्चालन की सेवाओं A विनियमन कौ कमी, 
विमान दुर्घटना/घटना जांच में स्वतंत्रता की कमी ओर विमानन 

विनियमो में प्रवर्तन की कमी से संबंधित थी। 70 निष्कर्षं sik 

सिफारिशों मे से, 66 क्रियान्वयन की जा gat है ओर निम्नलिखित 

शेष 4 निष्कर्षो ओर सिफारिशों के dau में भी कार्यान्वयन हेतु 

कारवाई पहले ही शुरू कौ जा चुकी हैः- 
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 दीजीसीए में जनशक्ति कौ कमी। 

TL तकनीकी जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण कौ कमी। 

गा. हवाई दिक्चालन सेवाओं के प्रमाणन के लिए विनियम 

बनाया जाना। 

Iv. अनुसचित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए प्रयुक्त 

सभी एयरोडोमों को लाइसेंस दिया जाना। 

(घ) ओर (ङ) जी, ail इकाओ द्वारा अक्तूबर 2006 F किए 

गए भारत के ओंडिट के निष्कर्षो ओर सिफारिशों के आधार पर 

भारत द्वारा की गई सुधारात्मक कारवाई का मूल्यांकन करने ओर 

उसे विधि मान्य करने के लिए इका दिसम्बर 2012 मेँ भारत 

के लिए इकाओ को ओंडिनिटेड वैलिडेशन मिशन (आईसीवीएम) 

का संचालन करेगा। 

(च) संरक्षा सुनिश्चित करने उद्देश्य से, डीजीसीए के अधिकारी 

प्रशिक्षण संस्थान सहित एयरलाहनो, प्रचालकों ओर अनुमोदित 

संगठनों के नियमित निरीक्षण, सर्विलांस करते है, जिससे यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि ये एजेंसियां निरंतर aren विनियामक अपेक्षाओं 

को पूरा Ht Tt eI 

अंगदान हेतु मानक 

4600. श्री Prin ईरीगः क्या स्वास्थ्य ओर परिवार 

कल्याण मंत्री यह बताने कौ कृपा करेगे किः 

(क) क्या सरकार ने अगदान के संदर्भ में आम जनता के 

जीवन अवधि मे सुधार लाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद 

(एमसीआई) हेतु नए मानक/दिशानिर्देश बनाए गए हैँ; ओर 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है? 

स्वास्थ्यं ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 

आजाद ): (क) ओर (ख) भारतीय आयरवित्ञान परिषद् के लिए 

ta कोई दिशा- निदेश स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 

जारी नहीं किया गया हे। 

अध्यक्ष महोदयाः सभा ALAA 12.00 बजे पुनः समवेत होने 

के लिए स्थगित होती है। 7
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पूर्वाहन 11.01 बजे 

तत्पश्चात, लोक सभा ae बजे तक के लिए स्थगित हुई! 

अध्याहन 12.00 बजे 

लोक सभा Wee 12.00 बजे YA: समवेत हु! 

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई] 

सभा पटल पर रखे गये पत्र 

( अनुवाद] 

अध्यक्ष महोदयाः अब, सभा पटल पर पत्र र्खे जाएगे। 

..(व्यकधान,) 

अपराह्न 12.01८, बजे 

इस समय श्री गणेश fae, श्री एम. आनदन ओर कुक अन्य 
माननीय सदस्य आग आकर सभा पटल के 

fie Ge हो गये। 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद): में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता e+ 

(1) नौदानिक स्थापन (रजिस्दरीकरण ओर विनियमन) अधिनियम, 
2010 कौ धारा 53 के अतिर्गत नौदानिक स्थापन (केन्द्रीय 

सरकार) नियम, 2012 जो 25 मई, 2012 के भारत के 

राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 387(अ) मेँ प्रकाशित 

हुए थे, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या ward. 7393/15/12] 

(2) ओषधि ओर प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 
के अंतर्गत ओषधि ओर प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम, 

2012 जौ 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में 
अधिसूचना सं. सा.का.नि. 574(अ) मेँ प्रकाशित हुए थे, की 
एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल.री. 7394/15/12) 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर we देव ): मै अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परंपरागत 
aq निवासी (वन अधिकारों कौ मान्यता) अधिनियम, 2006 कौ 

धारा 14 कौ उपधारा (3) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति ओर 
अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों कौ मान्यता) संशोधन 

नियम, 2012 जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में 
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अधिसूचना सं. सा.का.नि. 669(अ) मे प्रकाशित हुए थे, कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल प्र रखता zl 

[ ग्रंथालय A रखी 71 देखिए संख्या wad. 7395/15/12] 

खान मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री fram पटेल): मे जांच 

आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 कौ उपधारा (4) के अंतर्गत 

निम्नलिखित val कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

सभा परल पर रखता हुः 

(1) लौह अयस्क ओर मैगनीज के अवैध खनन के संबंध 
मे न्यायमूर्ति एम.बी. शाह जांच आयोग-गोवा राज्य 

के बारे A fed 

(2) उपर्युक्त रिपोर्ट पर कौ-गई- कारवाई संबधी ज्ञापन। 

[ ग्रंथालय मे रखी me) देखिए संख्या एल.री. 7396/15/12] 

... (व्यवधान 

पूर्वोत्तिर eta विकास मत्रालय के राज्य मत्री तथा संसदीय 

कार्य संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह mera): मेँ 

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर 

रखता हूः 

इंडियन इर्टटयूट aie टेक्नोर्लोजी दिल्ली, नई 

दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन 

की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(1) (एक) 

(दो) इंडियन इस्टिट्यूट ain टेक्नोर्लोजी दिल्ली, नई 

दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ 

सरकार द्वारा समीक्षा कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मेँ हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी we) देखिए संख्या एल.टी. 7397/15/12] 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, acme संघ 

राज्यक्षत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक 

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा att 

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(3) (एक)



515 सभा परल पर रखे गये पत्र 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, dere संघ 
राज्यक्षेत्र, चंडीगद के वर्षं 2010-2011 के 

कार्यकरण कौ सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मं 

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7398/15/12] 

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 
एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे, 

(5) (एक) 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल 

के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा के बरे में (हिन्दी तथा ati 

सस्करण)। 

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 7399/15/12] 

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दमन ओर दीव 
संघ राज्यक्षेत्र, नानी दमन के वर्ष 2010-2011 
के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

ast संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) wea माध्यमिक शिक्षा अभियान दमन ओर दीव 
संघ राज्यक्ेत्र, नानी दमन के वर्षं 2010-2011 

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित val को सभा परल पर रखने 
मेँ हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

AUS संस्करण)। 

[ ग्रंथालय मेँ रखी गई। देखिए संख्या wed. 7400/15/12] 

(9) (एक) wee माध्यमिक शिक्षा अभियान लक्षद्रीप, कावरत्ती 

के वर्षं 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 
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(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान cash, कावरत्ती 

के FF 2009-2010 कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 
समीक्षा के बरे मे (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(10) उपर्युक्त (9) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[genera में रखी me] देखिए संख्या एल.री. 7401/15/12] 

(11) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक 

लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। 

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्री को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[vera में रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 7402/15/12] 

(13) (एक) ज्ञारखंड सेकेडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, 

रांची कै वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन 

कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) 

तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) आरखंड सेकेडरी एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, 

रांची के वर्षं 2009-2010 कार्यकरण की सरकार 

द्वारा समीक्षा के बारे मे (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

सस्करण)। 

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि बाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[vera में रखी गर्ई। देखिए संख्या werd. 7403/15/12] 

(15) (एक) रष्टय माध्यमिक शिक्षा अभियान, असम, गुवाहाटी 

के वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, असम, गुवाहारी 

के वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा के बारे में (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)।
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(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित val को सभा पटल पर रखने 

मेँ हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखी we देखिए संख्या एल.टी. 7404/15/12] 

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) 

मैं श्री के.एच. मुनियप्या कौ ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल 
पर रखता हूः 

(1) रेल अधिनियम 1889 की धारा 199 के अंतर्गत रेल भूमि 

विकास प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2012 

जो 15 ag, 2012 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना 

संख्या सा.का.नि. 368 (अ) में प्रकाशित हुए थे, कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित vat को सभा पटल पर रखने 

में gu विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 7405/15/12] 

... (व्यवधान) 

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती पनबाका लक्ष्मी); 

मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूः- 

(1) (एक) नेशनल जूट ae, कोलकाता के वर्षं 2010-2011 

& वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक प्रति (हिन्दी तथा 

उग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल जूट ate, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे 

मे (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

में हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी ad) देखिए संख्या एल.टी. 7406/15/12] 

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 कौ धारा 619क कौ उपधारा (1) 

के अतर्गत निम्नलिखित पत्नीं कौ एक-एक प्रति (हिन्दी तथा 

अंग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) त्रिरिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 

2010-2011 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। 
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(दो) त्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिभिरेड, कानपुर के वर्ष 

2010-2011 & वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे 

तथा उन पर नियत्रक-महालेखापरीक्षक कौ रिप्पणिया। 

(4) उपर्युक्त (3) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 

मेँ हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (-हिन्दौ तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

| ग्रथालय में रखी wd देखिए संख्या एल.टी. 7407/15/121 

(5) जूट कारपोरेशन ate इंडिया लिपिरेड तथा वस्त्र मंत्रालय 

के बीच वर्षं 2012-2013 के लिए हुए समञ्लोता सापन कौ 
एक प्रति (हिन्दी ओर अगरेजी संस्करण)। 

(ग्रंथालय मे रखी गई देखिए संख्या एल.टी. 7408/15/12) 

(6) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 

1987 की धारा 16 के उप-खंड (2) के अतर्गत अधिसूचना 

संख्या FLA. 1924(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत 

के राजपत्र मेँ प्रकाशित ee थी तथा जिसके द्वारा राज्य 

एजेन्सियों को खरीफ विपणन सीजन 2012-13 के लिए 

3.50 लाख Teal कौ कुल मात्रा कौ सीमा तक 

17.1.2012 के आदेश संख्या का.आ. 88(31) के प्रचालन 

से छूट दी गई है, की एक प्रति (हिन्दी ओर अंग्रेजी 

संस्करण)। 

[ ग्रथालय में रखी we देखिए संख्या एल.टी. 7409/15/12] 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 

मै श्री नमो नारायण den कौ ओर से राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा 

बजर प्रधन अधिनियम, 2003 कौ धारा 7 (1) के अंतर्गत 

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी ओर अग्रेजी संस्करण)। 

सभा परल पर रखता दूः- 

(1) वित्तीय वर्षं 2011-12 कौ समाप्ति पर बजट के संब॑ध | 

प्राप्तियो ओर व्यय के earl की तिमाही समीक्षा 

[ ग्रथालय में रखी we देखिए संख्या एल.री. 7410/15/12] 

(2) मध्य-अवधि व्यय ढांचा, सितम्बर, 2012 

[ ग्रंथालय में री we देखिए संख्या एल.री. 7411/15/12] 

... (व्यवधान) 

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री ( श्री एस.एस. पलानीमनिकम ): 

मै निम्नलिखित पत्र रखता &:- 

नेशनल dee ate फाइनेसियल Ae, 
फरीदाबाद के वर्षं 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन 

(1) (एक)
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कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) 
तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) नेशनल इस्टीट्यूट ate फाइनैसियल मैनेजमेंट, 
फरीदाबाद के वर्षं 2011-2012 के कार्यकरण करौ 

सरकार द्वारां समीक्षा के at में (हिन्दी तथा 

Sst संस्करण)। 

[ ग्रथालय मे रखी asi देखिए संख्या एल.री. 7411/15/12] 

(2). सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के aaa 

अधिसूचना संख्या 48/2012-सी.शु. जो सितम्बर, 2012 के 

भारत के राजपत्र A प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक 
ज्ञापन जिसका आशय 30 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना 
संख्या 125/2011-सी.शु. का संशोधन करना है तथा जिसमें 
दक्षेस मुक्त व्यापार करार के अतिर्गत आयातित वस्तुओं के 
लिए सीमा-शुल्क कौ अधिमान्य at को विहित किया गया 

है ताकि गैर-अल्पतम विकसित देशों के लिए संबेदी सूची 
a dite लाइन की संख्या को 878 से कम करके 614 
किया जा सके तथा संवेदी सूची मे टैरिफ लाइनों की संख्या 
को 878 से कम करके 614 किया जा सके तथा संवेदी 
सूची स sere गई टैरिफ crea द्वारा कवर किए गए माल 
पर 8 प्रतिशत के बुनियादी सीमा-शुल्क कौ अधिमान्य दर 
विहित कौ जा सके, कौ एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी 
संस्करण) तथा एकक व्याख्यात्मक ज्ञापन। 

... (व्यवधान) 

[ ग्रंथालय में रखी wel देखिए संख्या एल.री. 7412/15/12] 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 10, श्री जितिन प्रसाद-उपस्थित 
नहीं! | 

... (व्यवधान) 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाव् ): मै श्री एस. मांधीसेलवन की ओर से भारतीय चिकित्सा 
केनद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचना 
स. एफ.सं. 8-4/2011-स्था. जो 23 मार्च, 2012 के भारत साप्ताहिक 
राजपत्र में प्रकाशित ee भी तथा जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा 
केन्द्रीय परिषद (सामान्य) विनियम, 1976 के विनियम gi ओर 82 
मे कतिपय संशोधन किए गए है तथा उसका शुद्धिपत्र जो 20 
जुलाई, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र मे अधिसूचना सं 
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28 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति 

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता Zl 

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या wet. 7413/15/12] 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 12, श्री तुषारभाई चौधरी-उपस्थित 
Fell मद संख्या 13, श्री प्रतीक प्रकाश बापू पारील-उपस्थित नदीं 

... (व्यवधान) 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): 4 सुदीप बदोपाध्याय at ओर से निम्नलिखित पत्र सभा 
पटल पर रखता हूः 

फूड एण्ड सेफ्टी एण्ड स्टैडदुर्सं अ्थोरिरी ओंफ 
इंडिया, नई दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के 
वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। 

(1) (एक) 

(दो) फूड एण्ड सेफ्टी एण्ड Seed अथोरिटी site 

इंडिया, नई दिल्ली के वर्षं 2010-2011 के 
कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मेँ 

(हिन्दी तथा ast संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मेँ उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दशानि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
Sst संस्करण)। 

(vera 4 रखी गई। देखिए संख्या एल.री. 7416/15/12] 

डी.बी. बरुआ कैसर siege, गुवाहाटी के वर्ष 
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ओर 
2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एकं प्रति 

(हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित 
लेखे। 

(3) (एक) 

(दो) डी.बी. बरुआ कैसर इर्टिट्यूट, गुबाहारी के वर्ष 
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ओर 
2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा 

समीक्षा के बारे मे (हिन्दी तथा sist संस्करण) 

(4) उपर्युक्त (3) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने 
मे हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी सस्करण)। 

[ ग्रथालय मे रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7417/15/12]
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(5) (एक) इंडियन फामकिपिया कमीशन, गाजियाबाद के 

वर्षं 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ एक 

प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(दो) इडियन फार्मकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के 

वर्षं 2010-2011 के कार्यकरण कौ सरकार द्वारा 

समीक्षा के बरे मे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), 

(6) उपर्युक्त (5) मे उल्लिखित पत्रों को सभा परल पर रखने 

मँ हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

[ग्रंथालय मेँ रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7418/15/12] 

... (व्यवधान) 

संचार ओर सूचना प्रौद्योगिकी मत्रालय में राज्य मत्री (श्री 
भिलिन्व देवरा ): मै निम्नलिखित पत्र सभा परल पर रखता हूः- 

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 

कौ धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसचनाओं की 

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :- 

(एक) लेखा पृथक्कवरण संबंधी सूचना प्रणाली विनियम, 

2012 जो 11 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र 
मे अधिसूचना सं. 16-07/2010-एफए में प्रकाशिते 

हए At 

(दो) दूरसंचार (प्रसारण ओर वेबल सेवाएं) अतर्सबंध 

(डिजिरल एडंसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां ) 

विनियम, 2012 जो 30 अप्रेल, 2012 के भारत 

के राजपत्र मे अधिसूचना सं. एफ.स 

3-24/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे 

॥ तथा जिनमे 19 जुलाई, 2012 के भारत के 

राजपत्र मेँ प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.नसं, 

3-24/2012 बी एण्डसीएस का शुद्धि पत्र दिया 

हुआ Zl 

(तीन) दूरसंचार (प्रसारण ओर haa सेवाएं) अतर्सबध 
(डिजिटल एडसेबल केबल टेलीविजन woofer) 

(पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 14 मई, 

2012 के भारत के राजपत्र मेँ अधिसूचना सं 

WHE. 3-24/2012 बीएण्डसीएस मेँ प्रकाशित 

हुए थे। 

16 भाद्रपद, 1934 (शक) 

(चार) 

(पाच) 

( छह ) 

(सात) 

(आदर) 

(नौ) 

(दस) 

(ग्यारह) 
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“उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एडेसेबल 

केबल टेलीविजन प्रणाल्यां) विनियम, 2012 

(2012 का 13)“ जो 14 मई, 2012 & भारत 

के राजपत्र मं अधिसूचना सं. 16-3/2012- 
बीएण्डसीएस मे प्रकाशित हए थे। 

रेलीकम्युनिकेशन मोबाईल नम्बर ॒पोरटंबिलिरी 
(तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 8 जून, 
2012 के भारत के राजपत्र मेँ अधिसूचना सं, 
116-5/2012-एमएन मेँ प्रकाशित हुए थे। 

दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) 
विनियम, 2012 जो 27 फरवरी, 2012 के भारत 
के राजपत्र मँ अधिसूचना सं. 308-5/2011- 
क्यूजएस मेँ प्रकाशित हुए al 

मोबाईल af (सेवा कौ गुणवत्ता) विनियम, 
2012 जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र 
में अधिसूचना सं. 305-27/2011 में प्रकाशित 

हए a 

eda aie क्वालिरी aie सर्विस ओंफ 
बेसिक टेलीफोन सर्विस (वायरलाईन) एण्ड ATER 
मोबाईल टेलीफोन सर्विस (संशोधन) विनियम, 
2012 जो 7 मई, 2012 & भारत के राजपत्र 
में अधिसूचना सं. 305 08/2012 के भारत के 
usa मे अधिसूचना सं. 305-08/2012-क्युओएस 
H प्रकाशित हुए थे। 

दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमान 
(नौवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 14 मई, 
2012 के भारत के राजपत्र मेँ अधिसूचना सं 
305/24/2011- क्यूओएस (एसपी) में प्रकाशित 

हुए थे। 

“सेवा कौ गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों 
मे विज्ञापनों की कालावधि) विनियम, 2012 

(2012का 15)” जो 14 मई, 2012 के भारत 
के राजपत्र मेँ अधिसूचना स. 23-1/2012- 
बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे। 

“सेवा की गुणवत्ता के मानकं (डिजिरल waa 
केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 
(2012 का 12)” जो 14 ई, 2012 के भारत 

के राजपत्र मँ अधिसूचना सं. 16-2/2012- 
बीएण्डसीएस A प्रकाशित हए थे।
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संकल्पो सकधी समिति 

(2) उपर्युक्त (1) मे उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर रखने 

में हुए विलंब के कारण दनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 

अग्रेजी संस्करण)। 

... (व्यवधान) 

[ ग्रंथालय मेँ रखी we) देखिए संख्या एल.री. 7419/15/12] 

,..( व्यवधान) 

अपराह्न 12.02 बजे 

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा 
संकल्पो संबंधी समिति 

कार्यवाही सारांश 

(हिन्दी 1 

श्री कड्या मुंडा (खुरी): मँ वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी 
सदस्यों के विधेयकं तथा संकल्पां संबंधी समिति कौ 2तवीं से 29वीं 

वैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा 

परल पर रखता Zl 

... (व्यवधान) 

अपराहन 12.03 बजे 

सभा की वैठकों से सदस्यों की 
अनुपस्थिति संबंधी समिति 

कार्यवाही सारांश 

(हिन्दी) 

डो. बलीराम (लालगंज) : में 4 सितम्बर, 2012 को आयोजित 

सभा की dont से सदस्यों कौ अनुपस्थिति संब॑धी समिति कौ 7वीं 

बैठक का कार्यवाही ae (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) सभा 

पटल पर रखता हू। 

...( व्यवधान) 

7 सितम्बर, 2012 Gira ERT वक्तव्य 524 

अपराहन 12.04 बजे 

‘Tare जनित रोगों के बारे में दिनांक 
18 मई 2012 के तारकित प्रश्न संख्या 

610 के उत्तर पे शुद्धि करने ओर 
उत्तर में wig करने में हुए 

विलंब के कारण बताने 
वाला विवरण ̂ 

(अनुवाद 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मत्री (श्री गुलाम नबी 
आजाद ): मे aarp जनित रोगों के संबंध में सर्वश्री मकंन सिंह 
Bast ओर अधलराव पाटील शिवाजी, संसद सदस्यों द्वारा दिनांक 
18 BE, 2012 को YS गए तारांकित प्रश्न संख्या 610 के (1) 
उत्तर में शुद्धि करने ओर (2) उत्तर A शुद्धि करने में हुए विलंब 
के कारण बताने वाला विवरण प्रस्तुत करता zl 

^ तम्बाकू जनित रोगों" के dae में दिनांक 18 Ag, 2012 
के लोक सभा तारकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर मेँ टंकण संबंधी 
त्रुटि के कारण पृष्ठ संख्या 2 पर राष्ट्रीय केसर, मधुमेह, हदयवाहिक 
रोग ओर आधात निवारण एवं नियत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीएम) 
की शुरुआत का वर्ष 2012 दर्शाया गया है जबकि एनपीसीडीपीएम 

2010 मेँ शुरू किया गया Ml इस प्रश्न का संशोधित उत्तर अनुब॑ध 

मे दिया गया है। टंकण संबधी यह तुटि वर्तमान लोक सभा के 
104 सत्र के समापन के बाद हमारे ध्यान में आयी, इसलिए शुद्धि 
करने वाला विवरण अब प्रस्तुत किया जा रहा हे) 

..-( व्यवधान) 

अपराहन 12.041, बजे 

मत्रियों द्वारा वक्तव्य 

(एक ) (क ) जनजातीय कार्यं मत्रालय से संबंधित 
अनुदानों की मांगों 2011-12 के at में 
सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता संबंधी 
स्थायी समिति 16वें प्रतिवेदन पे अंतर्विष्ट 
सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।** 

( अनुवाद] 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर चन्द्र देव): मै जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 

सभा पटल पर रखा गया ओर ग्रंथालय मे रखा गया देखिए संख्या wad. 
7420/15/12 
+a परल पर रखा गया ओर ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या wad. 
7421/15/12
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अनुदानों कौ मागं (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय ओर 

अधिकारिता संबधी स्थायी समिति के 16वे प्रतिवेदन मे अंतर्विष्ट 

सिफकारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा परल 

पर् रखता Zl 

सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 

2011-12 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय कौ अनुदानों कौ मांगों 
की जांच की तथा 4 अगस्त, 2011 को संसद में इस way मं 

अपना पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत fora 

प्रतिवेदन में 20 सिफारिश अतर्विष्ट eff) समिति द्वारा की गई 

सभी 20 सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ वर्तमान स्थिति अनुबंध में 
ama गई है, जिसे सदन के सभा पटल पर रखा गया है। 

...(व्यकधान,) 

(एक) (ख) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 
अनुदानों की मांगों (2011-12) के बरे मे . 
ग्रामीण fara संबधी स्थायी समिति के 

22वे प्रतिवेदन मे अतर्विष्ट सिफारिशों के 

करार्यन्तियन की स्थिति" 

जनजातीय कार्य मत्री तथा पंचायती राज मत्री (श्री वी. 

किशोर we देव); मै पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 
अनुशासनौं कौ मांगों (2011-12) के बारे मे ग्रामीण विकास संबधी 

स्थायी समिति के 220 प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन 

को स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता Zl 

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15बीं लोक सभा) का 

22 वां प्रतिवेदन लोक सभा मेँ दिनांक 26.8.2011 को प्रस्तुत किया 
गया था प्रतिवेदन वर्षं 2011-2012 के लिए पंचायती राज मंत्रालय 

की अनुदानों कौ मांगों की जांच से संबंधित है। 

समिति के प्रतिवेदन में अतर्विष्ट सिफारिशो/निष्कर्षो पर की गई 

कारवाई संबंधी विवरण फरवरी, 2012 यें ग्रामीण विकास संब॑धी 

स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। 

समिति द्वारा कौ गई विभिन सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ 
वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध मेदी गई जिसे सदन के 
पटल पर रखा जाता है। मै इख अनुब॑ध कौ समस्त विषयवस्तु को 
Wert सदन का कौमतत समय लेना नहीं mem! मेरा निवेदन 
है कि इसे पदधा हुआ माल लिया wT 

... (व्यवधान) 

सभा पटल पर रखा गया ओर ग्र॑थालय में रखा गया देखिए संख्या wad. 
7422/15/12 

16 भाद्रपद, 1934 (शक) सत्रियो द्वारा वक्तव्य 526 

अपराह्न 12.05 बजे 

पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुवानों की 
मांगों (2011-12) के कारे में ग्रामीण विकास संबंधी 

स्थायी समिति के 19¢ प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिश 

के कार्यान्वयन की स्थिति* 

ग्रामीण विकास मत्री तथा पेयजल ओर स्वच्छता मत्री 
(श्री जयराम रमेश): मै पेयजल ओर स्वच्छता wea से 
संबंधित अनुदान कौ मांगों (2011-12) के बारे A ग्रामीण विकास 
संबधी स्थायी समिति के 19d प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के 

कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हू! 

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (पेयजल ओर स्वच्छता 

मंत्रालय) (15वीं लोक सभा) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 

पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच 
कौ ओर दिनांक 18 अगस्त, 2011 को लोक सभा मेँ अपना 19वां 

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया प्रतिवेदन मे 27 सिफारिशों अन्तर्विष्ट थीं 
मंत्रालय ने प्रतिवेदन पर विचार किया ओर ग्रामीण विकास संबंधी 

स्थायी समिति (पेयजल ओर स्वच्छता मंत्रालय) के 19 प्रतिवेदन 

मे अन्तर्विष्ट समिति कौ रिप्पणियो/निष्कर्षो पर कौ गई कारवाई 

संबधी उत्तर 19/12/2011 को प्रस्तुत feu इन 27 सिफारिशो में 
से, समिति ने 20 सिफारिश के बरे 4, समिति ने मंत्रालय द्वारा 

भेजे गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया रै। 04 सिफारिशौ के लिए, 

मंत्रालय से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा 2 

समिति द्वारा की गई 27 सिफारिशों के कार्यान्वयन कौ मौजूदा 
स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुब॑ध में दी गई है जिसे सदन के पटल 
पर रखा जाता रै सदन का बहुमूलय समय खराब न हो, इसके 
लिए मँ अनुरोध करूंगा कि अनुबध में दी गई विषय-वस्तु को पठित 
माना जाए्। 

... ( व्यकवधान,) 

1 अपराहन 12.051, बजे 

विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों ( 2011-12 ) 
के बारे पे उर्जा संब॑धी स्थायी समिति के 19a प्रतिवेदन 

गमे अन्तर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन की स्थिति** 

विद्युत मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल); 
मे, माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा लोक सभा समाचार-भाग-2 
दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत जारी निदेश 73क के अनुसरण 
मे ऊर्जा संब॑धी स्थायी समिति कै 19d प्रतिवेदन म अन्तर्विष्ट 

सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति से संबंधित वक्तव्य 
सभा पटल पर रखता a 

“Sy परल पर् रखा गया ओर ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या wad. 

7423/15/12 
“aq परल पर रखा गया ओर ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 
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19वां प्रतिवेदन ' विद्युत मत्रालय कौ वर्ष 2011-12 कौ अनुदानं 
क्री मागो" से संबंधित है। इसमे 13 सिफारिश हैँ जिनमें से सरकार 

ने सभी को स्वीकार कर लिया Zi 

समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में कौ ag विभिन सिफारिशों के 

कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई 

है जिसे सदन के पटल पर रखा जा रहा है। मै इस अनुबध की 
समाप्त विषयवस्तु वो पकर सदन का कीमती समय नहीं लेना 

wen! मेरा निवेदन है इसे पदा हुआ मान लिया जाए्। 

...{ व्यवधान) 

अपराहन 12.06 बजे 

सभा पटल पर रखे गए ॒पत्र-जारी 

(अनुकाद) 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 13, सभा परल पर रखे जायेगे- 
श्री प्रदीप जैन 

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री प्रदीप जेन); 

मै श्री प्रतीक पाटील कौ ओर से निम्नलिखित पत्र सभा परल पर 

रखता हूः- 

कोल Wea Wage फंड ओर्गनाइजेशन, धनबाद 

के वर्षं 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन कौ 

एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। 

(1) (एक) 

(दो) कोल माईन्स प्रोविडेट we ओर्गनाइजेशन, धनबाद 
के वर्षं 2008-2009 के कार्यकरण कौ सरकार 

दारा समीक्षा के नारे A (हिन्दी तथा अंग्रेजी 

संस्करण)। 

(2) उपर्युक्त (1) मेँ उल्लिखित पत्रं को सभा पटल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अग्रेजी संस्करण)। 

[ ग्रंथालय में रखे mu देखिए संख्या एल.री. 7414/15/12] 

कोल Usa प्रोविडंट we ओर्गिनाइजेशन, धनबाद 

के वर्षं 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन at 

एक प्रति (हिन्दी तथा sas संस्करण) तथा 

लेखापरीक्षित लेखे। ` † 

(3) (एक) 
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(दो) कोल माईन्स प्रोविडैट Ge ओर्गिनाइजेशन, धनबाद 

के वर्षं 2009-2010 के कार्यकरण कौ सरकार 

द्वारा समीक्षा के बारे मे (हिन्दी तथा अग्रेजी 

संस्करण)। 

(4) उपर्युक्तं (3) मेँ उल्लिखित val को सभा परल पर रखने 

मे हुए विलंब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा 
अगरेजी संस्करण)। 

[ ग्र॑थालय A रखे ma देखिए संख्या एल.टी. 7415/15/12] 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष महोदयाः श्री वायालार रवि-उपस्थित नीं। 

... (व्यवधान) 

अपराहन 12.061, बजे 

संविधान ( 118वां संशोधन ) विधेयक, 2012 
(नए अनुच्छेद 371ज का अंतःस्थापन ) 

गृह मत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): महोदया, मेँ प्रस्ताव 
करता हूं कि भारत के संविधान मेँ ओर संशोधन करने वाले 
विधेयक को पुरःस्थापित करने कौ अनुमति दी जाए 

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि भारत के संविधान मेँ ओर संशोधन करने वाले विधेयक 

को पुररस्थापित करने की अनुमति दी wr” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 

श्री सुशीलकुमार frie: मै विधेयक पुरःस्थापित करता हू 

...(व्यकधान,) 

अध्यश्च महोदयाः मद संख्या 23क, श्री कपिल सिन्बल--उपस्थित 

नहीं। 

... (व्यवधान) 

अपराहन 12.07 बजे 

नियम 377 के अधीन मामले” 

(अनुवाद ] 

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन 

, आज के लिये सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएगे। 
सदस्य fre आज नियम 377 के अधीन मामले Ser कौ अनुमति 

*“सभा परल पर रखे माने गये।
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दी गई है, वे यदि इन मामलों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक 
है तो वे स्वयं पर्चियां सभा पटल पर तत्काल रख दे 

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएगे जिनकी 
पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गर्ह 
हो। शेष व्यपगत माने जायेगे। 

... (व्यवधान) 

(एक) केरल में सरक्षित स्मारकों के समीप भवनों 
के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र 
जारी करने मे तेजी लाए जाने की आवश्यकता 

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) : प्राचीन संस्मारक परिरक्षण 
अधिनियम में यह अभिनिर्धारित है कि संस्मारकों की 350 मीरर 
कौ परिधि के भीतर परिरक्षीतं किसी प्रकारं & नये भवन के निर्माण 
ओर मौजूदा निर्माण के रखरखाव के संबंध में सक्षम प्राधिकरण 
अर्थात सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से अनापत्ति 
प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। तथापि, जो लोग आवश्यक दस्तावेजों 

सहित उचित माध्यम से एनओसी के लिए आवेदन करते हैँ ओर 
जो समस्त प्रकार से पात्र है, उन्हे निर्माण गतिविधियां oy करने 
के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल ae के लिये अनिश्चित समय 
तक इंतजार करना पडता है। इसकौ वजह से उन लोगों का पैसा 
एवं समय बर्बाद होता है जो एक मकान बनाना चाहते F अथवा 
अन्य alg निर्माण-आरंभ करना चाहते हैँ ओर US आवेदन बडी 
संख्या मे प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थं लंबित है घर बनाना हर 
किसी का सपना होता है। हालाकि wa परिरक्षित aera, 
विशेषकर, मंदिरों के समीप करई परिवार रह रहे हैँ ओर वे वहां 
काफी लंबे समयसे रह रहे दहे, फिर भी यदि वे किसी नये घर 
का निर्माण प्रारभ करना चाहं अथवा पुष्तैनी घर के जीर्ण-शीर्ण 
हो जाने पर मौजूदा आवास वाले पुराने घर का नवीनीकरण करना 
चाहं तो se प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (wast) प्राप्त 
करने के लिये अनिश्चित काल के लिये इंतजार करना पडता ZI 

केरल से एनओसी के लिये कई आवेदन है जो 2 वर्षो से 
अधिक समय से लंबित है! निर्माण सामग्री की कीमतें दिनो-दिन 
बदती जा रही है, अतः wast आवेदनों पर कारवाई प्रारंभ करने 
मे होने वाले इस प्रकार के अनिश्चित विलंब की वजह से लोगों 
को अत्यधिक कदठिनाई होती है। वास्तव मे विचारंधीन अधिकांश 
मामलों के आवेदन घो के निर्माण से संबंधित हे जिनमे गहन खनन 
अथवा देर का कृत्य aaa नहीं है ओर इनसे समीप स्थित 
परिरक्षित संस्मारकों पर भी किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पडता तथा 
अधिकांश मामले एनओसी के लिये पात्र है। समस्या मात्र अवेदन 
पर कार्रवाई प्रारंभ किये जाने में होने वाला विलंब है। 

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर तत्काल ध्यान 
दे ओर प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थं लति आवेदनों पर aad 
किये जाने मेँ होने ae अकारण विलंब से बचने के लिये आवश्यक 
कदम उठाए जायें ओर पात्र आवेदनं के aay मे wait 
यथासंभव शीघ्र जारी किए जापए्। 

16 भाद्रपद, 1934 (शक) नियम 377 के अधीन मायले 530 

(at) राजस्थान के भरतपुर ओर धौलपुर जिलों के 
“जाट ' समुदाय को केन्द्र सरकार की अन्य 
पिडा at की सूची में mite fea जाने 
की आवश्यकता 

( हिन्दी) 

श्री रतन सिंह (भरतपुर) : मै सरकार का ध्यान राष्टीय पिडा 

वर्गं द्वारा राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के we समुदाय के 

लोगों को अन्य fase वर्ग" मे शामिल feu जाने at तरफ दिलाना 

चाहता हू। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के अलावा 
पूरे राजस्थान के जार वर्गं को अन्य पिद वर्ग में वर्ष 1999 में 
शामिल किया गया है परन्तु राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के 
जाट वर्ग को अभी तक अन्य पिडा वर्गं घोषित नहीं किया गया 

है। जबकि भतरपुर एवं धौलपुर के जाट at आज करई दृष्टियों 
से fee हैँ न जाने किस आधार पर राष्टरीय fies वर्गं आयोग 
ने धौलपुर एवं भरतपुर के जारो को ' अन्य पिडा वर्ग" में शामिल 
नहीं किया! मेने कईं बार सदन मेँ प्रश्न करवाकर Wg सरकार 

नै इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया ti अपने प्रश्नों 
मे भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को fies वर्ग शामिल नहीं करने 
के कारणों को जानना चाहा परंतु कारणों कौ आज तक नहीं बताया 
गया है। केवल इसके नोटिफिकेशन एवं इसकी तारीख कौ जानकारी 
देकर 4A इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है। 1997 में 
राष्ट्रीय पिडा वर्ग आयोग ने अपनी सिफरिशों मे इन जारो के 

बारे मे बताया होगा एवं किस तरह से यहां के जार अन्य जारो 

से पिद नहीं है। क्या इस संब॑ध मे कोई सर्वे करवाया गया है 

जिससे भरतपुर एवं धौलपुर के जायो कौ आर्थिक, सामाजिक, 
शैक्षणिक स्थिति कौ जानकारी ली गर्ह? धौलपुर एवं भरतपुर के 
जारं को पिद वर्गं में शामिल नहीं होने से केन्द्रीय सरकार के 
पदों एवं सेवाओं में अन्य पिडा वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं मिल 
पा रहा है। 

सरकार से अनुरोध है कि qa मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं 
धोलपुर जिले के नारो को नहीं शामिल किया गया है। इस संबध 
में राष्टीय पिडा वर्ग ने जो सिफारिश दीदहैवे क्या है एवं विशेष 
नोटिफिकेशन के तरह भरतपुर एवं धोलपुर के जाटों को अन्य 
पिदडे वर्ग मं शामिल किया जाए। 

( तीन ) चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा देश 
के अन्य भागो मे कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं 
का वर्तमान वित्तीय ad के दौरान इन्सेटिव 
aa WA की आवश्यकता 

{अनुकाद। 

श्री आर श्रुवनारायण ( चामराजनगर) : प्रत्येक राज्य A 1000 

या उससे अधिक कौ आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक
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सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मकार अर्थात प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य 

कार्यकर्त्ता (आशा) रखना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान 

(एनआरएचएम) के अतर्गत मुख्य रणनीतियों मेँ से एक है। यह 
रणनीति समुदाय ओर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बीच एक सेतु 
का कार्य करेगी ओर यह सुनिश्चित करेगी कि प्राथमिक जा रहा 
है। आशा योजना के कार्यान्वयन नै हाल के वर्धो A काफौ गति 
पकड़ी हे जो कि प्रसव पूर्वं जांच ओर प्रतिरक्षण, टीकाकरण, बच्चो 
के जन्म मे अन्तर, आयोडीन युक्त नमक ओर ग्राम स्वच्छता 
को agra देना आदि जैसे संकेततों पर Baad है आशां को 
ओषधि फिर उपलब्धत करए जा रहे ti गर्भवती महिलाओं ओर 
पांच वर्गं से कम आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक खोज 
प्रणाली आरम्भ की जा रही है ताकि प्रतिगामी प्रसव पूर्वं जांच 
ओर् प्रतिरक्षण से धूटने को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। आशा 
घर-घर जाते है, ओर गाव के निवासियों कौ स्वास्थ्य स्थिति को 
समञ्ने हेतु उनका एक प्रतिदर्शं सर्वेक्षण करते है। इस प्रकार आशा 
को ग्रामीण, ग्रामीणों मे मौजुदा सामान्य रोगों, गर्भवती महिलाओं 
कौ संख्या, नवजात शिशुओं कौ संख्या, विभिन ant के लोगों कौ 
शैक्षिक ओर सामाजिक आर्थक स्थिति, कमजोर वर्गो विशेषकर 
अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों कौ स्वास्थ्य स्थिति आदि 
के बारे में जानकरी we हो जापएगी। सभी आशा पंचायत कौ ग्राम 
स्वास्थ्य ओर स्वच्छता समिति मे यातो सदस्य के तौर पर अथवा 
विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हो गए। आशा ग्राम पंचायतां 
के साथ ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने मेँ मिलकर कम कर 
सकते है। 

एनआरएचएम योजना के अतर्गत, आशा एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता 
है जिसे कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आशा 
को राज्य स्तर पर विभिन स्वास्थ्य कर्यक्रमों के साथ जोड़कर उसके 
लिए सामान्यत प्रतिकर पैकेज बनाया गया है। यदि वह अपेक्षित 
मानदण्डों के अनुसार कार्य करता है तो वह प्रतिमास 1067 रुपये 
के लगभग कमाती है। 

अतः आशा की सेवाओं को बचाने के लिए, मै माननीय 
स्वास्थ्य मत्री से हार्दिक अनुरोध करता al कि मेरे संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र चामराजनगर तथा देश कै अन्य भागों मे भी वर्तमान वित्तीय 
वर्ष में ही बजटीय आबंटन में वृद्धि करके आशा कार्यकत्ताओं के 
हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्य निष्पादन कै लिए प्रोत्साहन 
राशि बढाने के उपाय किए जाए। 

(चार ) “अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों ” के वर्गकरणं 
के लिए पात्र मानदण्ड मे बदलाव लाने हेतु 
एेसी आबादी की मौजूदा 25 ग्रतिशत at 
कट-अओंफ सीमा को कम करके 20 प्रतिशत 
किए जाने की आवश्यकता 

( हिन्दी] 

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): देश में जिन जिलों में 
अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा है वही विशेष अल्पसंख्यक 
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जिले घोषित किए गए है। देश मे कई जिले एसे हैँ जहां पर कुछ 

ब्लाकों मे अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से ज्यादा हे परंतु जिला 
मे रहने वाले अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से कम ti इन 

ब्लाकों में tet वाले अल्पसंख्यक वर्गं को अल्पसंख्यक विशेष जिलों 

का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि वे अत्यंत गरीब एवं दयनीय 

हालत में है। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र बाडमेर एवं 
जैसलमेर ta जिले है जहां पर अल्पसंख्यक विशेष जिलों का लाभ 

अल्पसंख्यकों को नहीं मिल नहीं मिल पारहादहै। 

सरकार से अनुरोध है कि विशेष अल्पसंख्यक जिलों के स्थान 
पर विशेष अल्पसंख्यक की आबादी का प्रतिशत 25 प्रतिशत रखा 

जाए ब जिले के स्थान पर aie को इकाई माना जाए जिससे 

गरीब एवं दयनीय हालत मेँ रहने वाले अल्पसंख्यकों का विकास 

हो सके। 

( पांच ) सरकारी परियोजनाओं को वरीयता दिए जाने 
तथा नेडुनूर में आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादनं 
निगम fafies को गैस उपलब्ध कराने के 
लिए एक व्यापक नीति अपनाए जाने की 
आवश्यकता 

[ अनुकाद्। 

श्री drm प्रभाकर (करीमनगर): मै यह कहना चाहता = 
कि आध प्रदेश विद्युत उत्पीदन निगम (आपजेनको) ने स्पेशल 

परपज व्हीकल के माध्यम से ASR गांव मे 2100 मेगावार वाली 
एक गैस आधारित बिजली परियोजना की शुरुआत कौ है। पहले 
ही, भूमि अधिग्रहण, जल aden, प्रदूषण स्वीकृति ओर इस 
उद्देश्य हेतु सभी अनुमति जैसे विकास कार्य प्रारम्भ किए गए थे। 

परस्पर प्राथमिकता तय करने के लिए आवश्यकता जानकारी भी 

सी ईए को निर्धारित wor Ae दी ag थी। इस aaa में सभी 

स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हँ ओर दिनांक 14.2.2010 को आध्र 
प्रदेश के तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रथम चरण (1700 

ame) के लिए शिलान्यास भी किया जा चुका है; इस परियोजना 
के लिए रिलायंस से केवल 9.72 एमएमएससीएमडी गैस का आबंटन 

मंत्रालय में लंबित 21 इसके लिए, पेटोलियम मंत्रालय अप्रैल 2007 
मे ही आंध्र प्रदेश सरकार को आश्वासन दे दिया गया। मंत्रालय 

द्वार गैस का आवंटन नही किए जाने के कारण आपजेनको ओर 
एपीजीआईएनसीओ ओर रिलायंस का परस्पर समञ्चोता aa तक 
लंबित हे मेने आध्र प्रदेश के पूर्ववत मुख्य मत्नियों ओर पेटोलियम 
मंत्रालय को ager परियोजना के लिए गैस का आबंटन करने हेतु 
अनेक पत्र लिखे थे! परन्तु te लगता है कि मंत्रालय केवल 
पस्चालन ओर अन्य गैर-सरकारी परियोजनाओं को ही प्राथमिकता 
देरहादहै। हाल ही में, मत्रालय के अधिकारियों ने बारहवीं पंचवर्षीय 
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योजना के लिए गैस आबंटन पर चर्चा करने हेतु बैठक कौ धी। 

परन्तु te लगता है कि एपीजीडीएनसीपी नेडुनूर परियोजना को 

अब तक सम्मिलित नहीं किया गया हे। निजी परियोजनाओं को 

गैस अब तक सम्मिलित नहीं किया गया 21 

निजी परियोजनाओं को गैस आबंटित करने कौ बजाय एपीजीई 

एनसीओ के लिए गैस का आवंटन करने कौ अत्यंत आवश्यकता 

है, क्योकि यह राज्य सरकार के अधीन आती है ओर यह आध्र 

प्रदेश राज्य की परियोजनाओं कौ आवश्यकताओं कौ पूर्ति कर रही 

है। गैस fea आवश्यक है क्योकि प्राकृतिक गैस कौ तुलना मे 

fas आरएलएनजी कौ कीमत अधिक है। इसलिए मेँ, माननीय 

पेटोलियम ओर प्राकृतिक गेस मत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया 

निजी परियोजनाओं कौ बजाय सरकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता 

देने की एक व्यापक नीति अपनाते हुए नेडुनूर परियोजना के लिए 

9.72 एमसीएमडी गैस आबंटित कौ जाए। 

(oe) चेनई ओर मदुरै के बीच रेल लाइन के 

दोहरीकरण कार्य किए जाने तथा तमिलनाडु 

के विल्लुपुरम ओर डंडीगुल के बीच रेल 

लाटुन के दोहरीकरण के लिए निधियां 

आवंटित किए जाने की आवश्यकता 

श्री एन.एस.एस.वी. चित्तन (डिडीगुल): रेलवे लोगों कौ 

जीवनरेखा 2) नई रेलवे परियोजना के संबध में विगत अनेकं वर्षो 

से तमिलनाडु कौ अनदेखी की जा रही हैँ त्रिटिशकाल से चेनै 

ओर तूतीकोरिन के बीच केवल एक रेलवे लाइन है। हालाकि चेनौ 

ओर चैगलपेट, डिंडीगुल ओर मदुर के बीच दोहरी लाइनों के 

छोटे-छोटे ere रै परन्तु इनसे चेनै ओर मदुर के बीच रेल 

यातायात की आवश्यकताओं की पर्ति नहीं होती है। यदि चेननै ओर 

at के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूर्णं कर् लिया 

जाता है, तो यात्रियों कौ आवाजाही से यातायात कौ भीड-भाद मे 

काफी हद तक कमी आएगी। 

विल्लुपुरम ओर डंडीगुल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण 

& कार्य को पांच वर्ष पहले स्वीकृति दी गई थी। कुल दूरी 350 

कि.मी. के लगभग होगी। अब तक 120 करोड् रुपए स्वीकृत हुए 

है। इस वर्षं केवल 60 करोड रुपए आवंटित हुए, क्योकि इस 

परियोजना में प्रगति का कार्य wear चाल से हो रहा हे इसे पूरा 

होने मे लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे ओर उस समय तक व्यय 1200 ` 

करोड रुपए से भी अधिक हो जाएगा। दक्षिण तमिलनाडु आर्थिक 

रूप से पिडा gan है ओर माल कौ दलाई के लिए दूसरी लाइन 

नहीं है ओर यात्रियों कौ आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित 21 

तूतीकोरिन तमिलनाडु के आर्दश बंदरगाह के रूप म विकसित 

क्रियान्वयन हो रहा है ओर यदि दूसरी लाइन उपलब्ध कर दी 

जाती है तो माल कौ दलाई काफी हो जाएगी 
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उपरोक्त तथ्य को ध्यान मेँ रखते हुए, भँ माननीय रेल मत्री 

से अनुरोध करता हू किं कृपया विल्लुपुरम ओर डिडीगुल के बीच 

रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए टोकन रशि के तौर पर आगामी 

बजर में कम से कम 300 करोड रुपये के आवंटन कौ व्यवस्था 

कौ जार 

( सात) लोक भविष्य निधि ओर डाक बचत cant 

के Wel को कमीशन पुनः बहाल किए जाने 

की आवश्यकता 

हिन्दी] 

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मै सरकार का ध्यान देश के 

लघु बचत में लगे लाखों wiel कौ समस्या कौ ओर आकृष्ट करना 

चाहता हू। श्यामला गोपीनाथ कमेटी कौ संस्तुति के आधार पर पौ. 

dian, स्कीम में एजेन्यो को मिलने वाला 1 (एक) प्रतिशत का 

कमीशन समाप्त कर दिया गया है तथा डाक योजनाओं में इस 

कमीशन को कम कर दिया गयां है। इसके परिणामस्वरूप देश के 

लाखों wil की आय पर संकट निर्माण हो गया ह। इस विषय 

को पिछले बजर सत्र में भी उठाया गया था परंतु वित्त मंत्री महोदय 

द्वारा नीतिगत विषय कहते हुए इसे टाल दिया गया। छोरी-छोटी 

बचतों का देश कौ अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्णं स्थान है तथा इन 

बचतों को आम आदमी के बीच लोकप्रिय बनाने मेँ Wiel का 

बडा योगदान है। इन Wel द्वारा लघु बचत कौ विभिन योजनाओं 

को बढावा देने के लिए पिछले चार दशकों से भी अधिक समय 

से किए जा रहे परिश्रम को नजरअंदाज करना किसी भी प्रकार 

न्यायसंगत नहीं है। 

मेरा सरकार से अनुरोध है कि Wiel का कमीशन पहले को 

भाति प्रदान किए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट He 

(आठ) मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कृषि विज्ञान 

केन्द्र के निर्माण में तेजी लाए जाने की 

आवश्यकता 

श्री अशोक अर्मल (भिंड): भिण्ड संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय 

है जहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृति किया जा चुका है। मध्य प्रदेश 

के सभी जिलों मे कृषि विज्ञान केन्द किसानों के लिए काम कर 

रहे है, परंतु भिण्ड जिला केन्द्र पर कृषि विज्ञान का काम शुरू 

होने के बाद भी अभी तक भवन का काम पूरा नहीं हुआ है। 

मै चाहता हूं कि सरकार उक्त भवन को शीघ्र बनाने के निर्देश 

दे जिससे किसान उसका लाभ उठा सके।
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(नौ) असम के सिल्चर स्थित भारतीय adem 
विभाग के भू-स्थानिक केन्द्र के कार्यालय 
को शिलांग स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव 
को रोके जाने की आवश्यकता 

(अनुकाद] 

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (fae): रीएमएम जीदीसी के 
कार्यालय को सिल्वर से शिलांग ले जाने के लिये प्रयास शुरू हो 
गये हैँ जिससे न केवल उस कार्यालय के कर्मचारी बल्कि उस 
कार्यालय के safe मै आने वाले बराक वैली, मणिपुरम, 
मिजोरम ओर त्रिपुरा के लोग भी इस सुविधा से वंचित होगे। 

यह कार्यालय अत्यंत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है ओर 
सरकार एवं लोगों को आवश्यक सेवाएं दे रहा 4 

मै सिल्वर का संसद सदस्य होने के नाते जोरदार मांग करता 
हू कि ठीएमएम जीडीसी कार्यालय को किसी भी स्थिति मे अत्यंत 
नहीं ले जाया जाए ओर fae कार्यालय को हर हाल मेँ बनाये 
रखा जाए। 

(qa) राजस्थान के चुरु dada निर्वाचन क्षेत्र में 
रतनगढ़-सरदारशहर रेलवे लाइन के पश्चिम 
में नए भवन ओर रेलवे प्लेटफामं का निर्माण 
किए जाने की आवश्यकता 

(हिन्दी) 

श्री wa सिंह met (चुरू): उत्तर-पश्चिम रेलवे के 
रतनगद्-सरदारशहर रेल लाइन का आमानं परिवर्तन होने जा रहा 
है, इसी लाइन पर दुलयसर रेलवे स्टेशन ठै, जो वर्तमान में रेल 
लाइन के पूर्वं साइड में बना हुआ है। दुलरासर एक बहुत बड़ा 
गांव है, जो रेल लाहम के पश्चिम में आबाद है। इसके अतिरिक्त 
10 48-9 Tat के यात्रियों का भी उक्त स्टेशन पर आना-जाना 
रहता है। उक्त स्टोशन के पास रेल लाइन उपरी पुल, रेल अण्डर 
पास व अन्य कोई समपार नहीं होने के कारण स्टेशन पर जाने 
के लिए इन्हे अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना WS 
रहा हे। यह कार्य tart तो है ही यात्रियों के जीवन को खतरा 
भी बना रहता है। एक तरफ तो रेलवे सुरक्षा कौ बात कर रही 
है, दूसरी तरफ इस क्षेत्र कौ जनता पिछले सौ ast से बिना लेवन 
aie के रेल लाइन को पार कर रेलवे स्टेशन पर जा रही है, 
अब आमान परिवर्तन के कारण रेलवे को नए स्टेशन का निर्माण 
करना है। ग्रामवासियों की माग है कि उक्त नए भवन का निर्माण 
वर्तमान रेल लाइन के पश्चिम साइड मेँ गांव कौ तरफ किया जाए 
अगर इस समय भी यह मांग पूरी नहीं हो सकेगी तो हमेशा के 
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लिए ग्रामवासियों के समक्ष यह संकर बना रहेगा! हनुमानगद् रेल 
खण्ड का भी आमान परिवर्तन होने जा रहा है, भादरा के पास 
कलाना स्टेशन को 5-6 वर्षं पूर्वं eee स्टेशन बना दिया गया। 
महत्वपूर्ण स्टेशन है जो लगभग 90 वर्षं तक स्टेशन रहा है। इस 
aa के यात्री देश के विभिन भागों में जाते हैं, आमान परिवर्तन 
के पश्चात् यहां से आने-जाने वाली यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा 
होगी। अतः जनता कौ मांग एवं इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते 
हए दुलरासर रेलवे स्टेशन के नए भवन एवं प्लेटफार्म का निर्माण 
रेल लाइन के पश्चिम में किया जाए एवं कालाना स्टेशन को पूर्ण 
स्टेशन का दर्जा दिया जापए। 

(ग्यारह ) उत्तर प्रदेश कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
में चौकीदारयुक्त रेलवे समपारों का निर्माण 
किए जाने की आवश्यकता 

श्री शैलेन्द्र कमार (कौशाम्बी): मेरे संसदीय aa कौशाम्बी 
मे कुण्डा विधान सभी अतिर्गत रेलवे लाइन के किनारे बसे दर्जनों 
गांवों के लोगों को रेलवे लाइन करोसि करके जाना पडता रै। लोगों 
के आवगमन से आए दिन दुर्घटनाएं होत्री रहती 2 इस जनहित 
के कार्य को देखते हुए निम्नलिखित mat के सामने रेलवे क्रोंसिंग 
wea एवं दोनों तरफ रोड का निर्माण कराने हेतु प्राक्कलन 
TTT प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का कष्ट at जोकि 
निम्नवत हैः 

1. सई पनाहनगर (चकादर अली) 

2. fat कौ बाग (कियावां) 

3. करन अली का पुरवा (चौका) 

4. मीरा का पुरवा (विसहिया)। 

(ane) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 & अंतर्गत 
लाभार्थियों को वीजा रही पेंशन राशि की 
Gite करने तथा वृद्धि किए जाने की 
आवश्यकता 

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): पेंशन 
योजना 1995 के सदस्य योजना द्वारा दिए गए न्यूनतम पेंशन पर 

. गुजारा कर रहे है। इस पेंशन को महगाई संरक्षित नहीं किया गया 
हे। इसका असली मूल्य महंगाई की वजह से घट रहा है। ad 
2009 मे कूल 32 लाख 46 हजार Gere थे! उन्हे 90 से 1700 
रूपये तकं प्रतिमाह पेंशन मिल रही ot पेंशन योजना के सदस्य 
इससे बहुत पीडित ei इसके निराकरण के लिए श्रम `एवं रोजगार 
मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता मे समिति का गठन किया गया 
लेकिन समिति कौ रिपोर्ट मे काफी मतभेद थे इसलिए dead को 
कोई न्याय नहीं मिला।
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संसदीय श्रम एवं रोजगार संबंधी स्थायी समिति ने पेंशन योजना 

के लिए as qa दिए हैँ, जिसमे पेंशन फंड मेँ केन्द्र सरकार 

के अंश at दर ag जाने कौ सिफारिश के साथ ही कुछ साथ 

ही as ओर अन्य सिफारिश भी कौ गई है। आपके माध्यम से 

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन सिफारिश को लागू किया 

जाए। वर्तमान स्थितियों को ध्यान A रखते हुए पेंशन योजना 1995 

पर पुनः विचार किया जाए ओर पेशनधारियों कौ मांगों को ध्यान 

मे रखकर पशन को कम से कम 7500 रूपये कौ द्र से प्रतिमाह 

पेंशन दी जाए जिससे पेंशन योजना के सदस्यों को न्याय मिल सके 

तथा सुधार करने से पहले महंगाई भत्ते को संलग्न कर प्रतिमाह 

2500 रूपये अंतरिम पेंशन देकर सभी det को राहत दी जाए। 

मै केन्द्र सरकार से कर अन्य मांगों को पूरा करने का अनुरोध 

करती हूः 

अवस्थापना बंद होने के कारण सेवा पूरी न कर पाने वाले 

पेंशन धारकों को 50 साल कौ उम्र में 100 प्रतिशत द्र से पेंशन 

देने कौ मांग पूरी की जाए। पेंशन योजना पुनर्निरीक्षण कर der 

को उचित लाभ दिया जाए तथा मालिक ओर सरकार के अंश के 

लिए 6500 रूपये की वेतन सीमा ses जाए। पेंशन योजना लागू 

करने के लिए निजी क्षत्रं मे 20 ओर सहकारी क्षेत्रो मे 50 न्यूनतम 

कर्मचारी संख्या का नियम रद् किया जाए तथा पारिवारिक पेंशन 

स्कीम 1972 कौ कूल राशि पेंशन योजना 1995 मेँ जमा कौ गईं 

है परंतु पेंशन सदस्यों को इसका को इसका को लाभ नहीं दिया 

गया है। अतः इसका लाभ सभी Ged को दिया जाए्। 

( तेरह ) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन ata 
के रायगिरि में राष्टीयकृत de की एक 
शाखा खोले जाने की आवश्यकता 

( अनुकाद 

श्री पी. लिंगम (तेनकासी): रायगिरी एक पंचायत टाउन है 
जो मेरे तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वासुदेव नल्लुर विधानसभा 

aa मे आता है जिसके अंतर्गत अनेक ote एवं दूरदराज के गांव 

आते हँ जहां हजारों ग्रामीण रहते है जो स्वयं सहायता प्राप्त उद्यमी 

है, स्व सहायता समूहं के माध्यम से कार्य करते हे, कृषक, कृषि 

मजदूर एवं ग्रामीण शिल्पकार है। वहां किसी राष्टरीयकृत बैक की 

कोई शाखा नहीं है। लोगों को बैकिग सुविधा प्राप्त करने के लिये 
कई किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ती है। एेसा माना जाता है 

कि वहां रहने वाले लोगों को कृषि ऋण, शिक्षा ऋण एवं अन्य 

afen dart एवं सुविधायें नहीं मिलती हैँ इसलिये यह क्षत्र पिडा 

हुआ है। इस aa का ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने ओर इस 

Zsa पंचायत के आस-पास सामाजिक-आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित 

करने के लिये केन्द्रीय वित्त मंत्रालय राष्टरीयकृत वैक कौ शाखा 

खोलने के लिये हस्तक्षेप करे। 
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( चौदह ) पृथक ब्रोडोलैड राज्य का गठन किए जाने 

की आवश्यकता 

श्री area waar बैसीमुथियारी ( कोकराज्ञार): जुलाई 

2012 के तीसरे सप्ताह से बोडोलैड एवं इससे लगे जिले धुबरी 

मे ae जनजातीय लोगों एवं अन्य स्थानीय भारतीय आबादी के 

ऊपर अवैध बांग्लादेशी उत्प्रवासियों द्वारा नृशंस एवं क्रूर आक्रमण 

किये जाने के बाद उत्पन समग्र कठिन सामाजिक-आर्थक 

संजातीय-राजनीतिक एवं मानव अधिकारों तथा सुरक्षा एवं सरक्षा 

संबधी स्थितियों एवं परिस्थितियों से बोडोलेड aa सहित पूरे निचले 

असम में अवांछ्ित अशांति एवं पैदा हो रही समस्या के स्थायी 

एवं सम्मानजनक राजनीतिक समाधान eet कौ अत्यावश्यकता ने 

केन्द्र सरकार की तरफ से अविलम्ब सक्रिय एवं सकारात्मक उपाय 

एवं कारवाई कौ मांग की है। परा देश इस सच से अवगत हे 

कि न केवल स्वदेशीय बोडो-जनजातीय लोग ओर बोडोलड एवं 

धुबरी जिले के अन्य स्थायी स्थानीय लोग अवैध बांग्लादेशी 

उत्पवासियों के शत्ुतापूर्ण एवं अमानवीय आक्रमण के शिकार हुये 

है बल्कि पूर्वोत्तर राजयों के frets एवं शातिप्रिय लोग जो दक्षिण 

भारत के अधिकांश राज्यों मे अध्ययन कर रहे हे, कार्य कर रहे 

है एवं बडे शहरो मेँ रह रहे हैँ वे भी अत्यंत पीडित हए हैँ जो 

अपने राज्यो से सामूहिक रूप से निकल कर चले गये ZI मोजुदा 

बोडो- लड राज्यक्षेत्र परिषद प्रशासन के पास पुलिस aa, कानून 

एवं स्वास्थ्य बनाये रखने की कोई शक्ति नहीं है ओर इसके कारण 

स्वदेशी बोडोलैँड-जनजातीय एवं स्थानीय राजबंगशी अपने घर एवं 

भूमि पर duet at तरह जुलाई 2012 के तीसरे सप्ताह से अवैध 

बाग्लादेशी उत्प्रवासियों के HL एव नृशंस आक्रमण का सामना कर 

रहे है! 

असम के बोडोलैड के भीतर एवं बाहर रहने वाले स्वदेशीय 

बोडो जनजातीय लोगों at भूमि एवं पैतृक क्षेत्र एवं साथ ही 

प्राकृतिक संसाधनों को अवैध बांग्लादेशी उत्प्रवासियों एवं अनधिकृत 

रूप से रहने वाले बाहरी लोगों ने इसके बावजुद हथिया लिया है 

कि असम लैंड एण्ड रेवन्यू रेगुलेशन, 1889 (1947 मँ संशोधित) 

के अध्याय दस के अधीन उपबंध मौजुदा है ओर स्वतंत्रता प्राप्ति 

के छह दशक के वाद भी 1947 से विभिन जिलों मेँ जनजातीय 

क्षेत्रों एवं खण्डं कौ सुरक्षा एवं aun से संबंधित उपबंधों के 

कार्यान्वयन नहीं होने के कारण ही एेसी स्थिति fae 2 

Haws के भीतर एवं बाहर उपर्युक्त भयानक परिस्थितियों के 

कारण ही स्वदेशीय बोडो जनजातीय लोगों एवं ta ही अन्य लोगों 

के अस्तित्व, सुरक्षा एवं aan ओर समग्र विकास का प्रश्न तथा 

उनकी विशिष्ट संजातीय सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा अत्यंत 

असंभव एवं अल्पनीय हो गई Zt



539 गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयक तथा 

इसलिये मेँ केन्द्र सरकार से आग्रह करता हू कि आदिवासी 
बोडो जनजातीय लोगों एवं अन्य देशी लोगों के समूह को भारत 
संघ के अद्र समान गरिमा एवं सम्मान एवं देश के शेष भागों 
कौ तरह अपनी विशिष्ट संजातीय निज पहचान के साथ रहने एवं 
अपनी प्रतिभा के बल पर समृद्ध होने में सक्षम बनाने के लिये 
age बीटीएडी से युक्त असम राज्य एवं उत्तरी बम्हपुत्र धाटी से 
लगे अन्य राज्य at को मिलाते हुये बहुप्रतीक्षित अलग aes 
राज्य के गठन की प्रक्रि शुरू करने हेतु उपयुक्त कदम sari 

ANE 12.08 बजे 

गेर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पो 
संबंधी समिति के 28d ओर 208 प्रतिवेदनों 

से संबंधित प्रस्ताव 

अध्यक्ष महोदयाः मद संख्या 31, श्रौ एस. सेम्मलई। 

श्री एस. सेम्मलडईं (सलेम): F प्रस्ताव करता हू! 

“कि यह सभा क्रमशः 23 अगस्त ओर 30 अगस्त, 2012 
को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकं तथा 
संकल्पं संबंधी समिति के 28d ओर 204 प्रतिवेदन से इस 
उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि संकल्पो के लिए समय 
के नियतन के संबध मे 20g प्रतिवेदन के ty 4 ओर पैरा 
5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया ai” 

अध्यक्च महोदयाः प्रश्न यह हैः 

“कि यह सभा क्रमशः 23 अगस्त ओर -30 अगस्त, 2012 
को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा 
संकल्पं संबंधी समिति के ost ओर 209 प्रतिवेदनों से इस 
उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैँ कि संकल्पां के लिए समय 

7 सितम्बर, 2012 सकल्पं सकधी समिति के 28d ओर 540 
29वे प्रतिवेदनों से watt प्रस्ताव 

के नियतन के संबंध मे 20d प्रतिवेदन के पैरा 4 ओर पैरा 

5 के उप-पैरा (दो) का लोप किया am" 

प्रस्ताव स्वीकृत Fai! 

... (व्यवधान) 

अध्यक्ष पहोदयाः कृपया अपने स्थान पर वापस जाए। 

... (व्यवधान) 

( हिन्दी] 

अध्यक्ष महोदयाः वंदे मातरम् के लिए कृपया आप पीछे 
अपनी det पर जाइए। 

[ अनुवाद] 

अपराहन 12.09 बजे 

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री एम. आनदन ओर GS अन्य 
माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये। 

अपराहन 12.091) बजे 

We गीत 

राष्ट गीत की धुन बजाई गर्ह 

अपराहन 12.10 बजे 

तत्पश्चात लोक सभा अनिरशिचित काल के लिए स्थगित हुई
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अनुक्ध I 

तारकित प्रश्नों कौ सदस्य-वार अमृक्रमणिका 

अनुक्ध 542 

अताराकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 

क्र.सं सदस्य का नाम तारांकित 

प्रश्न सख्या 

1 श्री पशुपति नाथ सिंह 385 
श्रीमती इग्ग्रिड मेक्लोड 

2. श्री मधु गौड यास्खी 
श्री गजानन ध. बाबर 386 

3. श्री जे.एम. आरून रशीद 
श्री सुरेश कलमाडी 387 

4. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी 388 

5. श्री एम.बी. राजेश 389 

6. श्री राधो मोहन सिंह 390 

7. श्री के.पी. धनपालन 391 

श्री नीरज शेखर 

8. डो. संजीव गणेश नाईक 392 

श्रीमती सुप्रिया सुले 

9 श्रीमती श्रुति चौधरी 393 
श्री एम. श्रीनिवासुलु test 

10. श्री निशिकांत दुबे 394 

11. श्री प्रदीप Arsit 395 

श्री प्रेमदास राय 

12. श्री धनंजय सिंह 396 

श्री अनुराग सिंह ठकुर 

13. डो. रघुवंश प्रसाद् सिंह 397 

14. at के. सुगुमार 398 

श्री mtx यादव 

15. श्री दत्ता मेघे 399 
श्री ओम प्रकाश यादव 

16. राजकुमारी रता सिंह 400 

श्रीमती रमा देवी 

17. श्री एस. सेम्मलई 401 

18. श्री रमेश वेश 402 

श्री गोपीनाथ मंडे 

19. श्री नारायण सिंह अमलाबे 403 

20. श्री अधीर चौधरी 404 

श्री विश्व मोहन कुमार 

क्र.सं. सदस्य का नाम प्रशन संख्या 

1 2 3 

1 श्री ए. साई प्रताप 4554 

2. श्री ए.के.एस. विजयन 4405, 4499 

3. श्री अधलराव पाटील शिवाजी 4389, 4508, 4562, 

4562 

4. श्री आनंदराव अडसुल 4562 

5. श्री जय प्रकाश अग्रवाल 4467, 4534 

6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल 4465 

7. श्री हंसराज गं. अहीर 4383, 4475, 4507, 

4540 

8. श्री एम. आनंदन 4500 

9. श्री अनंत कुमार 4487 

10. श्री सुरेश अगदी 4493 

11. श्री अशोक अर्गल 4397 

12. श्री जयवंत गंगाराम आवले 4438, 4568 

13. श्री गजानन ध. बाबर 4562 

14. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल 4557 

15. श्री कामेश्वर बैठा 4398, 4466, 4559 

16. St. Walesa वर्कं 4446 

17. श्री कुक्रजीभाई मोहनभाई 4485 
बावलिया 

18. श्री अवतार सिंह भडाना 4418 

19. श्री सुदर्शन भगत 4442, 4466, 4564, 

4565 

20. श्री ताराचंद भगोरा 4408, 4440, 4500, 

4526, 4596 

21. श्री संजय aR 4455, 4526 

22. श्री समीर भुजबल 4382, 4560 
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1 2 3 1 2 3 

23. श्री tame बिसवाल 4458 50. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 4455, 4473, 4526 

24. श्री सी. शिवासामी 4406, 4528, 4554 51. श्री गजेन्द्र सिंह wast 4459 

25. श्री हरीश चौधरी 4465 52. श्रीमती मेनका गाधी 4483, 4576 

26. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 4567 53. श्री वरुण गांधी 4432, 4545 

27. श्रीमती राजकुमारी dea 4485, 4486 54. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल 4386, 4408, 4491, 
हरिश्च गांधी 4551 

28. श्री हरिश्चद्र चव्हाण 4489 

55. श्री ए. गणेशमूर्ति 4392, 4473, 4496 
29. श्री waved. चित्तन 4459, 4496 8 म् 

56. श्री माणिकराव होडल्या गावित 4485 30. श्री भूदेव चौधरी 4453, 4552 

57. श्री एल. राजगोपाल 4552 
31. श्रीमती श्रुति चौधरी 4505 8 

58. श्री शिवराम गौडा 4467 
32. श्री अधीर चौधरी 4549 

59. श्री डी.बी. चन्द्रे ae 4463, 4530 
33. श्री भक्त चरण दास 4427 

60. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 4425 
34. श्री खगेन दास 4537, 4592 

61. श्री महेश्वर हजारी 4466, 4559 
35. श्री गुरुदास दासगुप्त 4596 

62. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 4416, 4548, 4578 
36. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 4420 8 

सिंह 63. श्री प्रतावराव गणपतरावे जाधव 4465, 4595 
37. श्री कालीकेश नारायण सिंह 4478, 4567, 4567 

64. श्री बलीराम जाधव 4494 38. श्री Heh देशमुख 4491 

65. डौ. संजय जायसवाल 4420, 4542 
39. श्रीमती अश्वमेध देवी 4431 

66. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 4454, 4595 
40. श्री के.पी. धनपालन 4506 < 

67. श्री बद्रीराम wee 4381, 4497 41. श्रीमती ज्योति धुर्व 4457 4539, 4560 र | 
68. श्री नवीन fea 4488, 4573, 4579 

42. श्री aed डिएस 4495 ~ 

डोम 69. श्री प्रहलाद जोशी 4443, 4528 43. ई. रामचन्द्र डोम 4388 

निश्चिकात 70. श्री दिलीप सिंह aa 4552 44. श्री निशिकांत दुबे 4556 दिलीप सिंह चूद 
, 71. श्रीमती कैसर जहां 4411 

45. श्री गणेशराब AMA दूधगांवकर 4424 

72. श्री सुरेश कलमाड़ी 4573 46. श्रीमती प्रिया दत्त 4404 सु 

निनोग 2m 73. श्री पी. करुणाकरन 4450 47. ot fain sin 4600 

74. श्री कपिल मुनि करवारिया 4486, 4577 48. श्री पी.सी. गदूदीगौद्र 4430, 4527 a 
75. श्री लालचंद् करारिया 4475 49. श्री मुकेश Skagit गद्वी 4418 ९ 

76. श्री कोशलेन्द्र कुमार 4477, 4486, 4569 



545 अनुकध | 16 भाद्रपद्, 1934 (शक) अनुकध ¢ 546 

100. 

डो. किरोदी लाल मीणा 

श्री कमल किशोर ‘ast’ 

श्री मधु कोडा 

श्री मारोतराव सैनुजी ata 

श्री अजय कुमार 

श्री पी. कुमार 

श्रीमती चन्द्रश कुमारी 

श्री aad लागुरी 

श्री सुखदेव सिंह 

श्री पी. लिंगम 

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम 

श्रीमती सुमित्रा महाजन 

श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो 

श्री नरहरि महतो 

श्री भर्तृहरि महताब 

श्री प्रदीप माञ्च 

श्री मगनी लाल मंडल 

श्री wa के. मणि 

श्री अर्जुन राम मेघवाल 

श्री महाबल मिश्रा 

श्री सोमेन मित्रा 

श्री क्लास मुत्तेमवार 

श्री पी. बलराम नायकं 

St संजीव गणेश नाईकं 

4481, 4562, 4562 

4456 

4459 

4407, 4548 

4436 

4390, 4541, 4599 

4462 

4433, 4447, 4454, 
4566, 4575 

4554 

4596 

4396, 4443, 

4502, 4515 

4423, 4585 

4581, 4587 

4372, 4497, 4580, 
4584 

4378, 4588 

4457, 4536, 4550 

4502 

4419 

4441, 4506, 4554, 

4582 

4449 

4443, 4583 

4472, 4561 

4379, 4396, 4504 

4555 

1 2 3 

101. श्री नारनभाई कछया 4457, 4502 

102. कैष्टन जय नारायणं प्रसाद निषाद 4490 

103. श्री असादृद्दीन ओवेसी 4377, 4510 

104. श्री पी.आर. नटराजन 4533, 4589 

105. श्री वैजयंत पांडा 4501, 4586 

106. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 4371, 4428 

107. कुमारी सरोज पाण्डेय 4417, 4565 

108. श्री आनंद प्रकाश परांजपे 4455, 4526 

109. डो. Wat कुमार पारसाणी 4558 

110. श्री देवजी एम. पटेल 4530 

111. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 4525 

112. श्री किसनभाईं वी. पटेल 4457, 4536, 4550 

113. श्री Gd. नाना पाटील 4468 

114. श्री सी.आर. पारिल 4421, 4563, 4563 

115. श्री भास्करराव बापूराव पारील 4555, 4526 

खतगांवकर् 

116. श्री पोन्नम प्रभाकर 4473, 4595 

117. at नित्यानंद प्रधान 4469, 459 

118. श्री प्रेमचंद yes 4470 

119. श्री TT लाल पुनिया 4448, 4478 

120. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र 4373 

121. श्री अब्दुल रहमान 4400, 4463, 4498, 

4527, 4596 

122. श्री Were दाय राय 4532, 4547 

123. श्री सी. wea 4466 

124. श्री एम.बी. राजेश 4556 

125. श्री पूर्णमासी राम 4402, 4518 

126. श्री रामकिशुन 4374, 4459, 4581 
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1 2 3 

127. श्री जे.एम. आरुन रशीद 4418, 4553 

128. श्री राम॑सिंह wea 4482 

129. ड. रत्ना डे 4414 

130. श्री अर्जुन राय 4554 

131. श्री विष्णु पद् राय 4476, 4464, 4564 

132. श्री रूद्रमाधव राय 4428, 4558, 4570, 

4598 

133. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 4558 

134. श्री अनन्त वेकटरामी रेड्डी 4554 

135. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी 4391, 4509, 4594 

136. श्री नृपेन्द्र नाथ राय 4372, 4497, 4580, 

4584 

137. ot एस. अलागिरी 4595 

138. श्री एस. पक्कौरप्पा 4376, 4515, 4519 

139. श्री एस.आर. जेयदुरईं 4463, 4473, 4530 

140. श्री एस.एस. रामासुन्ब् 4394, 4512 

141. ड. अनूप कुमार साहा 4475 

142. श्रीमती सुशीला सरोज 4466, 4559 

143. श्री सर्वे सत्यनारायण 4380, 4517, 4557 

144. श्री हमदुल्लाह सर्द 4444, 4553 

145. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 4499 

146. डो. अरविन्द कुमार शर्मा 4455 

147. श्री नीरज शेखर 4408, 4574 

148. “sit गोपाल सिंह shared 4479 

149. श्री सुरेश कुमार शेटकर 4384, 4508, 4514 

150. श्री राजू शेट्टी 4401 

151. श्री जी.एम. सिद्देश्वर् 4399 

152. ई. भोला सिंह 4461, 4597 

1 2 3 

153. श्री इज्यराज सिंह 4540 

154. श्री जगदानंद सिंह 4426, 4553 

155. श्री महाबली सिंह 4431, 4452, 4590 

156. श्रीमती मीना सिंह 4451, 4572 

157. श्री मुरारी लाल सिंह 4470 

158. श्री पशुपति नाध सिंह 4552 

159. श्री प्रदीप कुमार सिंह 4445, 4593 

160. श्री रतन सिंह 4595 

161. श्री रवनीत सिंह 4521, 4527 

162. श्री सुशील कुमार सिंह 4412, 4523, 4552 

163. श्री उदय सिंह 4474 

164. at यशवीर सिंह 4408, 4464, 4531 

165. श्री राजीवे Gr सिंह उर्फ 4492 

ललन सिंह 

166. राजकुमारी रत्ना सिंह 4525 

167. श्री विजय बहादुर सिंह 4387 

168. डो. संजय सिंह 4525 

169. श्री राजय्या सिरिसिल्ला 4413, 4524 

170. श्री के. सुधाकरण 4419 

171. at ईजी. सुगावनम 4460, 4529 

172. श्री के. GAR 4440, 4500, 4557 

173. श्रीमती सुप्रिया सुले 4555 

174. श्री कोडिकुननील सुरेश 4400, 4437, 4463, 
4473, 4596 

175. श्री एन. चेलुवरया स्वामी 4393, 4511, 4525 

176. श्री मानिक रैगोर 4403, 4544 

177. श्री लालेजी टंडन 4422 

178. श्री अशोक तंवर 4395, 4513, 4567 
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179. श्री fay प्रसाद तराई 4429 192. श्री मनसुखभाई डी. वसाव 4433, 4447, 4575, 
4595 

180. श्री मनीष तिवारी 4408 

193. St पी. वेणुगोपाल 4410, 4492, 4538 

181. श्री जगदीश ठाकोर 4423 4 

सिह 194. श्री सज्जन वर्मा 4471, 4527 
182. श्री अनुराग सिंह slept 4459, 4513, 4520, 

4530 195. श्रीमती ऊषा वर्मा 4566, 4559 

183. श्री आर. थामराईसेलवन 4400, 4503, 4516, 196. श्री वीरेन्द्र कुमार 4484, 4554 

4554 
197. श्री पी. विश्वनाथन 4535, 4591 

184. टो. एम. Tage 4480, 4571 
ए दुई 198. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 4409, 4522 

185. डो. शशि थरूर 4535, 4546 अंजनकुमार 
199. श्री अंजनकुमार एम. यादव 4540 

186. श्री पी.टी. थमस 4470 
200. श्री wie यादव 4508, 4562 

187. श्री मनोहर तिरक 4434, 4567, 4584 
201. श्री दिनेश चन्द्र यादव 4492, 4538 

188. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल 4489, 4509 ओम 
202. श्री ओम प्रकाश यादव 4558 

तिवारी 
203. प्रो. रंजन प्रसाद यादव 4429, 4459, 4485 

189. श्री लक्ष्मण टुदु 4375, 4566 
204. श्री मधुसूदन यादव 4405, 4415, 4419 

190. श्रीमती सीमा उपाध्याय 4466, 4559 व 

205. योगी आदित्यनाथ 4439, 4553 
191. श्री हर्षं वर्धन 4554 
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नागर विमानन 

विदेश 

स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 

खान 

नवीन ओर नेकीकरणीय ऊर्जा 

प्रवासी भारतीय ऊर्जा 

फचायत्री राज 

विदु 

पर्यटन 

जनजात्रीयं कार्ये 

महिला ओर बाले विकास 

नागर विमानन 

विदेश 

स्वास्थ्य ओौर परिवार कल्याण 

सूक्ष्म, लघु ओर मध्यम उद्यम 

खान 

नवीन ओर नकीकरणीय ऊर्जा 

प्रतासी भारतीय कार्य 
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386, 387, 389, 390, 392, 399, 403 
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396 
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395, 397 
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